0094: मजा 


ES 


४2: sa 


ts 


LAWN 2२४ 
i 35) ९ 
HE! 


पार्टी की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश को, 
'फोटोकॉपी एवं रिकॉडिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी, किसी भी 
माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी 
भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता। 


प्रकाशक 

भारतीय जनता पार्टी 

१] अशोक रोड, 

नई दिल्ली-000 (भारत) 


आ.मा.पु.स. 8-89480-00-6 
चुनाव घोषणा-पत्र 


संस्करण 
प्रथम, 2005 


मूल्य 
500.00 रु. (रुपए पाँच सौ मात्र) 


सर्वाधिकार 
सुरक्षित 


मुद्रक 
ग्राफिक वर्ल्ड, नई दिल्ली 


MR SR | | “०: 


ELECTION MANIFESTOES 


Published by 


Bharatiya Janata Party 
lI Ashok Road, 


New Delhi-II0 00 (INDIA) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
की स्मृति को समर्पित 


(0 ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्यक्षीय कथन 


भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल ।980 में हुई। 2005 का वर्ष पार्टी 

का रजत जयंती वर्ष है। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों का प्रकाशन इस वर्ष 
की बड़ी परियोजनाओं में से एक हे। 
देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को ये जिम्मेदारी 

है कि वह लोगों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्वयं इतिहास को पार्टी के 
विकास-क्रम का आधिकारिक विवरण दे। इन दस्तावेजों में पार्टी के व्रिकास-क्रम 
के पदचिह्न देखे जा सकते हें। उससे देश की विकासशील राजनीति, अर्थव्यवस्था 
और सामाजिक परिदृश्य की झलक भी मिलेगी। 
पार्टी दस्तावेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की 

गई हे। पार्टी के एक बरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत 
शास्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और पत्रकार व पूर्व सांसद श्री दीनानाथ मिश्र 
इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन व बहुविध 
गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं। 
इन ग्रंथों की प्रस्तुति के समय मुझे श्री राजेंद्र शर्मा की सुखद याद आ रही 

है जो दशकों तक संसदीय दल के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने ही 
जनसंघ के दस्तावेजों को प्रकाशित करने की पहली बार परिकल्पना को थी। वह 
दस्तावेजों को बड़ी सावधानी से और व्यवस्थापूर्वक रखते थे। तब दस खंडों में 
जनसंघ-दस्तावेज प्रकाशित हुए थे। 
वैसे तो रजत जयंती प्रकाशनों में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के काल 

पर ही दृष्टि केंद्रित होगी, लेकिन साथ-ही-साथ जनसंघ के दस्तावेजों को अद्यतन 
किया जाएगा और उसमें आपातस्थिति के बाद के जनता पार्टी-चरण को भी 
. समाहित किया जाएगा, ताकि एक सातत्य बना रहे। 
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दृष्टिकोण दस्तावेज 2004 4-43 


प्रमुख बिंदु 

प्रस्तावना 
देश प्रगति के पथ पर -- भारतीय राजनीति में कांग्रेस युग का अंत 
हो चुका है - अटलजी का नेतृत्व गौरव और सम्मान का प्रतीक 

2000 के लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में 

हमारे मूल लक्ष्य एवं प्रतिबद्धताएँ 
राजनीति राष्ट्रसेवा का साधन मात्र है -- एकात्म मानववाद -- 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद -- अयोध्या में राम मंदिर -- धार्मिक स्वतंत्रता, 
हमारी बुनियादी मान्यता -- समान नागरिक संहिता पर आम सहमति - 
स्वदेशी - वैश्वीकरण -- हमारी आर्थिक दृष्टि को विशिष्टताएँ -- 
देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत 

आगामी पाँच वर्षो के लिए हमारी प्रतिबद्धताएँ 
रक्षा - आंतरिक सुरक्षा - जम्मू और कश्मीर - उत्तर-पूर्व - 
गरीबी उन्मूलन - दूसरी हरित क्रांति -- कुटीर उद्योगों और लघु 
उद्यमियों को बढ़ावा - देश को अंतरराष्ट्रीय उत्पादन केंद्र बनाना - 
भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थापित करना - एक 
आदर्श भारतीय ग्राम के लिए हमारी दृष्टि - एक आदर्श भारतीय 
शहर के लिए हमारी दृष्टि - जल संबंधी चुनौतियों का सामना -- 
रोजगार को चुनौतियों से निपटना - सहभागिता पर आधारित 
लोकतंत्र का विकास - सामाजिक सुरक्षा का बढ़ता हुआ दायरा 

सामाजिक विकास पर विशेष दृष्टि 
सबके लिए शिक्षा -- सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ - सामाजिक 
और आर्थिक न्याय - जनजातियों का कल्याण - महिला 


IO 
|I 


28 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha न 


सशक्तिकरण -- जनसंख्या नियंत्रण -- भारत के बच्चों के लिए 

स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करना -- देश की युवा शक्ति का विकास 
सुशासन के मुद्दे 35 

शासनिक सुधार - सरकार की प्राथमिकताओं को पुनभांषित करना - 

न्यायिक सुधार -- चुनाव सुधार -- पंचायती राज संस्थाओं का 

प्रभावी सशक्तिकरण - राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार -- 

भ्रष्टाचार से युद्ध - नागरिक-समाज का सशक्तिकरण -- भारतवंशियों 

से भारत के संबंधों को मजबूत करना 
भारत और विश्व 4 
उपसंहार 43 


घोषणणा-पत्र 2004 : राजग 


पृष्ठभूमि 47 
हमारा दृष्टिकोण - हमारा लक्ष्य - हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत 50 
कृषि 5। 


भूमि, जल, और ऊर्जा - वित्त एवं बीमा - तकनीकी, प्रशिक्षण 
और विस्तार सेवाएँ - कृषि संबंधी बाजार - खाद्य प्रसंस्करण -- 
फसलें -पशुपालन और मछलीपालन - कृषि श्रमिक - अन्य 


बिंदु 

ग्रामीण विकास 60 
ग्रामीण स्वच्छता -- पेयजल 

आधारभूत संरचना 62 


सड़कें -- संपूर्ण सड़क कनेक्टिविटी -- रेलवे -- रेलवे सुधार -- 
बंदरगाह और नोबहन -- हवाई अड्डे एवं नागरिक उड्डयन -- 
दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना -- जल 
संबंधी चुनौतियों से निपटना - ऊर्जा 
_ उद्योग 
कोयला - तेल एवं प्राकृतिक गेस -- इस्पात एवं एल्युमिनियम - 
खान -- कपड़ा _ लघु एवं मझोले उद्यम -- कुटीर उद्योग - ज्ञान 
अर्थ-व्यवस्था - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी -- व्यापार एवं बाणिज्य -- 
बेहतर बाजार योजना -- वैश्वीकरण - गृह निर्माण -- शहरी 
नवीनीकरण - अनोपचारिक क्षेत्र -- स्व-सहायता समूह - 
पर्यटन -- घरेलू पर्यटन - मीडिया और मनोरंजन - श्रम -- 
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आर्थिक सुधार 
वित्तीय क्षेत्र सुधार -- राज्य वित्त -- संतुलित विकास -- सामाजिक 
न्याय और सशक्तिकरण -- अल्पसंख्यक 

रोजगार सृजन नीति 

सामाजिक विकास 
स्वास्थ्य सेवाएँ -- जनसंख्या नियंत्रण -- विकलांगों की 
देखभाल -- बच्चे -- युवा -- खेलकूद - बुजुर्ग जन -- खाद्यान्न 
सुरक्षा -- महिला सशक्तिकरण 

शासन में सुधार 
न्यायिक सुधार -- प्रशासन, पुलिस एवं अन्य क्षेत्रों में सुधार -- 
चुनाव सुधार -- केंद्र राज्य संबंध -- पंचायतों का सशक्तिकरण -- 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत -- नागरिक समाज सशक्तिकरण 

राष्ट्रीय सुरक्षा 
आंतरिक सुरक्षा -- जम्मू और कश्मीर -- उत्तर-पूर्व -- अन्य 
प्रतिबद्धताएँ 

भारत और विश्व 

उपसंहार 
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भूमिका 

प्रस्तावना 

हमारा मिशन 

शासन का एजेंडा 
सुशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता -- अर्थव्यवस्था -- व्यापार और 
वाणिज्य -- श्रम -- बेरोजगारी का उन्मूलन - खाद्यान्न सुरक्षा और 
मूल्य स्थिरता - स्वास्थ्य और पेयजल - सभी के लिए शिक्षा -- 
सभी के लिए आवास - महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाना -- युवा 
शक्ति का उपयोग - बच्चे - जनसंख्या - संवैधानिक एवं 
कानूनी सुधार -- भ्रष्टाचार - नए राज्य - राष्ट्रीय सुरक्षा -- 
आंतरिक सुरक्षा -- अंतरराष्ट्रीय संबंध -- सच्ची पंथनिरपेक्षता -- 
अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग - पर्यावयण्- 
प्रसार भारती -- विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी - सूचना तकनीक -- 
आम सहमति से शासन चलाने का एक नया सिद्धांत 
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हमारी दृष्टि, हमारा संकल्प, हमारा मार्ग 
भाजपा को दृष्टि-देश के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत -- ।2वीं 
लोकसभा के चुनाव का प्रसंग और मुद्दा -- श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी : योग्यता, सत्यनिष्ठा और - सार्वभौमिक स्वीकार्यता 
हमारी राष्ट्रीय पहचान 
संस्थागत पुनरूत्थान के लिए एजेंडा 
संवैधानिक सुधार -- चुनाव सुधार -- न्यायिक सुधार - न्याय एवं 
व्यवस्था के तंत्र में सुधार - प्रशासनिक सुधार -- केंद्र-राज्य संबंधों 
की पुनर्रचना -- पंचायती राज -- भ्रष्टाचार का योजनाबद्ध इलाज -- 
स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए भाजपा - सूचना प्राप्त करने का 
अधिकार 
हमारा स्वदेशी दृष्टिकोण 
खोए अवसरों के पचास वर्ष - काल्पनिक उदारीकरण अधिक 
दुर्बल अर्थव्यवस्था -- स्वदेशी दृष्टिकोण सुधार-प्रक्रिया को सुधारन - 
उदारीकृत व्यवस्था में सरकार की भूमिका -- पूर्ण उदारीकरण तथा 
क्रमशः वैशवीकरण - अर्थव्यवस्था पर सुधारों के प्रभाव का अध्ययन 
एवं आकलन - हमारा मध्यमकालीन एजेंडा - राष्ट्रीय एजेंडा के 
व्लुछ महत्त्वपूर्ण और प्राथमिक मुद्दे - यह निम्नलिखित कार्य भी 
करेगी -- संसाधन जुटाना : राजकोषीय नीति एवं बचत-संवर्धन - 
रोजगार के सूजन द्वारा गरीबी उन्मूलन - हमारा वायदा-भूख से 
मुक्ति और सबको भोजन - सार्वजनिक क्षेत्र सुधार - विदेशी 
प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका -- भागीदारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय एजेंडा 
(अनिगमित क्षेत्र) - गैर बैंकिग वित्त कंपनियों की भूमिका -- 
औद्योगिक नीति सुधार - उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 
भाजपा - श्रमिकों को राष्ट्र की प्रगति में स्वाभिमानी भागीदार 
बनाना -- पर्यटन नीति -- बुनियादी ढांचे से संबंधी नीति - ऊर्जा 
और बिजली संबंधी नीति _ रेलवे -- सड़कें तथा पुल -- अंतर्देशीय 
जलमार्ग -- समुद्र पत्तन -- तटवर्ती नौवहन -- दूरसंचार -- विश्व 
व्यापार संगठन के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण 
सामाजिक आधारभूत ढाँचा 


सभी के लिए आवास-एक नई आवास नीति - सभी के लिए 
स्वास्थ्य -- सभी के लिए शिक्षा 
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हमारी कृषि, हमारे किसान, हमारे गाँव 
ग्रामीण भारत और शहरी भारत एक दूसरे के संपूरक - ग्रामीण 
भारत को पुनः शक्तिशाली बनाने का भाजपा का एजेंडा -- जय 
किसान-कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता -- सिंचाई 
सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हमारे उपाय - ग्रामीण उद्योग को 
सशक्त बनाने के हमारे उपाय - कृषि के लिए ऊर्जा प्रदान करने 
हेतु कदम - ग्रामीण सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने हेतु 
हमारे उपाय - भूमि सुधार कार्यान्वित करने के हमारे उपाय -- 
ग्राम्य शिक्षा को सुधारने के हमारे उपाय - गो-संरक्षण सुनिश्चित 
करने के उपाय 
हमारी विदेश नीति 
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा 
बाह्य सुरक्षा - जय जवान - आंतरिक सुरक्षा -- जम्मू और 
कश्मीर - पूर्वोत्तर - अवैध घुसपैठ 
हमारा सामाजिक दर्शन 
सत्ता, संपत्ति और सम्मान में सभी को बराबर का अधिकार -- 
अस्पृश्यता, मानवता के प्रति एक अपराध - अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता -- 
सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हमारी 
वचनबद्धताएँ - अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी वचनबद्धता : समान 
अवसर और समृद्धि -- कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हमारी वचनबद्धता -- 
मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता - अनिवासी भारतीय 
नारी शक्ति 
हमारी जनसंख्या नीति 
देश के युवाओं के लिए हमारी नीति 
हष्ट-पुष्टकारी खेलकूद और शारीरिक परिश्रम की संस्कृति को 
बढ़ावा देना -- भारत पुनर्निर्माण वाहिनी 
परिवार और समाज 
बच्चों के लिए हमारा चार्टर-कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा -- 
बिकलांगों की देखभाल - वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल 
पर्यावरण पर हमारी नीति 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हमारी नीति 
सूचना प्रौद्योगिकी पर हमारी नीति 
मीडिया, सिनेमा और कलाओं पर हमारी नीति 
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मीडिया के लिए स्वैच्छिक आदर्श मानदंड -- सिनेमा 


भाजपा-शासित राज्यों की सरकारों की उपलब्धियाँ 227 
राजस्थान - महाराष्ट्र -- उत्तर प्रदेश -- दिल्‍ली -- हरियाणा -- 
पंजाब 
राष्ट्रीय आम सहमति तथा उत्तरदायी नागरिक वर्ग की 
नई संस्कृति की ओर 232 
प्रिय देशवासियों से भाजपा की अपील 234 
चोषणा-पञ्र 996 237-3492 
हमारी दृष्टि, हमारी आस्था, हमारी वचनबद्धता 239 
हमारा राष्टू, हमारा राज्य, हमारी सरकार 242 


एक नई दिशा, एक नई व्यवस्था -- परिवर्तन के लिए एजेंडा - 
संवैधानिक सुधार -- चुनाब संबंधी सुधार -- भ्रष्टाचार और उसका 
इलाज - न्यायिक सुधार -- पंचायती राज - प्रशासनिक सुधार -- 
अयोध्या में श्रीराम मंदिर 

हमारी अर्थव्यवस्था और दिशा 250 
स्वदेशी के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार - हमारा 
आर्थिक चिंतन - राजकोषीय सुधार और कराधान -- मूल्य-स्थिरता 
और उपभोक्ता संरक्षण - काला धन और भ्रष्टाचार -- बुनियादी 
सुविधा संरचना तंत्र -- सार्वजनिक क्षेत्र - विदेशी व्यापार और 
विदेशी पूँजी - औद्योगिक नीति - अतः भारतीय जनता पार्टी 

हमारी रोजगार और श्रमिक भूमिका के बारे में अबधारणा 


259 
नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा करना - इसके अतिरिक्त 
भाजपा - श्रमिक - सरकारी कर्मचारी 

हमारे प्रतिभावान्‌ वैज्ञानिक, हमारी प्रौद्योगिकी 262 
मानव संपदा के लिए प्रकृति-पोषण 

हमारी विदेश नीति 264 
भारत, नवयुग का आरंभ और विश्व 

हमारे देश की सुरक्षा 267 


समाज और नागरिकों की रक्षा - आंतरिक सुरक्षा - जम्मू और 
कश्मीर - उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र -- बाह्य सुरक्षा - जय 
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जवान -- अवैध घुसपैठ : जनसांख्यिकीय आक्रमण-हमारी सुरक्षा 
को खतरा -- भाजपा का विचार है कि 

हमारे गाँव, हमारे किसान, हमारे गरीब 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनः सुदृढ़ करने की ओर - कांग्रेस की नीति : 
कृषि के संबंध में नीति का अभाव -- 'हमारे किसानों, हमारे गरीबों' 
के लिए भाजपा का एजेंडा -- भाजपा ग्रामीण भारत के विकास के 
लिए - भाजपा ग्रामोद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए निम्नलिखित 
उपाय करेगी -- भाजपा सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 
निम्नलिखित उपाय करेगी - भाजपा किसानों को बिजली देने के 
लिए निम्नलिखित उपाय करेगी - भाजपा सहकारी आंदोलन को 
सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी - भाजपा भूमि 
सुधारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी - भाजपा 
गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी - भाजपा 
गो-रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करेगी 

हमारी मानव संपदा 
सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य - शिक्षा -- स्वास्थ्य 

हमारा महिला कार्यक्रम 
नारी शक्ति : महिलाओं को अधिकार देने की दिशा में 

हमारी जनसंख्या नीति 
निर्वाह-योग्य और संतुलित वृद्धि की दिशा में - भाजपा का 
विचार है कि 

हमारा पर्यावरण 
एक ही पृथ्वी 

हमारा सामाजिक दर्शन 
एकात्म मानववाद के माध्यम से समरसता और समानता - न्याय 
और समानता - अस्पृश्यता - कमजोर वर्ग - अनुसूचित 
जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ - हमारे सामाजिक तथा 
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग -- हमारे विकलांगों को समर्थ बनाना - 
हमारे अल्पसंख्यक वर्ग -- मानवाधिकार - विस्थापित समुदाय -- 
विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा -- भाजपा का प्रस्ताव है -- 
कश्मीरी पंडितों के लिए -- चकमा शरणार्थियों के लिए -- श्रीलंका 
के तमिल शरणार्थियों के लिए -- प्रवासी भारतीयों के लिए 
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हमारी पहचान, हमारी संस्कृति 
भारतीयता का मूलाधार -- मीडिया तथा प्रकाशन - सिनेमा 
हमारे युवक, हमारा भविष्य 
परिवर्तन के अग्रदूत 
हमारी उपलब्धियाँ 
शांति, प्रगति और समृद्धि 
आइए, एक नया अध्याय शुरू करें 
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मई ।99] के लोकसभा मध्यावधि चुनाव : हमारी प्रतिबद्धताएँ 3]4 
हमारा विश्वास है कि 35 
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कानून और संविधान -निष्पक्ष चुनाव -- जन्मस्थान पर श्रीराम 
मंदिर का निर्माण - स्वच्छ सार्वजनिक जीवन - उत्तर पूर्व -- 
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख - तेलंगाना -- उल्फा - कानून 
व्यबस्था -- न्याय एवं न्यायिक सुझाव - पंचायती राज और 
जन-शक्ति 
सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास 325 
कृषि एवं समेकित ग्राम विकास - गोरक्षा'एबं पशु धन -- औद्योगिक 
नीति -- दस्तकारी और ग्रामीण उद्योगों की केंद्रीभूत भूमिका -- 
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वकल आया हे भारत का 
एक विकसित राष्ट्र बनने का 
एक महाशाकित होने का 
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प्रमुख बिंदु 


।.। देश को सन्‌ 2020 तक एक विकसित राष्ट्र तथा महाशकित बनाना। साथ 
एक ऐसी समान राष्ट्रीय संकल्प शक्ति का निर्माण करना, जिससे इस 
लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। 

।.2 राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को और मजबूत करना, जिससे 
वर्तमान तथा भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके। 

।.3 आत्मनिर्भरता पर आधारित आर्थिक सुधारों को और बेहतर करना तथा 
उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 
को ।0 प्रतिशत से अधिक करके गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर 
पैदा किए जा सकें। साथ ही क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की 
समाप्ति और गाँव तथा शहर के बीच की खाई को कम-से-कम किया 
जा सके। 

।.4 सभौ भारतीयों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, अर्थात्‌ बुनियादी 
जरूरतों, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, घर, मलव्ययन तथा 
सांस्कृतिक विकास में बढ़ोतरी की जा सके। 

।.5 दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कर भारतीय कृषि तथा कृषि पर 
आधारित उद्योगों में निहित विकास की क्षमताओं को भरपूर अवसर देना। 
लघु क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग में जीवंतता पैदा करना। परंपरागत उद्योग, 
जैसे-वस्त्र उद्योग का पुनर्जीबन करना तथा अर्थव्यवस्था के अपरंपरागत 
क्षेत्र को मान्यता देना, प्रोत्साहित करना। 

-6 देश के मूलभूत ढाँचे, जैसे-ऊर्जा, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, 
सड़कों, रेल, हवाई यात्रा, बंदरगाह, जहाजरानी तथा आंतरिक परिवहन, 
बाजार एवं वाणिज्य सेवाओं को विश्वस्तरीय रूप प्रदान करना। 

।.7 देश को एक बड़ा निर्यातक देश बनाना, देश को एक अंतरराष्ट्रीय 
उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करना, विश्व में एक प्रमुख सेवा केंद्र 
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के रूप में उपस्थिति दर्ज करना, विश्व में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य 
सेवाओं के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभारना; शोध एवं अनुसंधान के 
प्रमुख सृजन केंद्र के रूप में सामने लाना और देश को ज्ञान आधारित 
अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदू के रूप में स्थापित करना। 

।.8 देश को विश्व अर्थव्यवस्था में आ रहे मूलभूत बदलाव के लिए तैयार 
करना, जिससे कम लागत की अर्थव्यवस्थाएँ अधिक लागत की अर्थव्यवस्थाओं 
से उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में मुकाबला करके आगे आ सकेंगी। 
ऐसा करके ही हम वैश्वीकरण का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में कर 
पाएँगे। 

।.9 जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति : एक--नदी 
जोड़ो परियोजना की शुरुआत, दो-जल संग्रहण, चेक डैम, वर्षा के जल 
का संग्रहण, ड्रिप पद्धति से सिंचाई आदि को प्रोत्साहन, तीन-नदियों एवं 
पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई। 

।.।0 आदर्श भारतीय गाव की अवधारणा पर आधारित समग्र ग्रामीण विकास 
की रणनीति। 

।.।। आदर्श भारतीय शहर की अवधारणा के तहत शहरी नवीनीकरण की 
समग्र रणनीति। 

।.।2 वृहद्‌ शासनिक सुधार, आवश्यक प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, 
चुनाव सुधार, राज्यों को अधिकारों का हस्तांतरण, पंचायती राज्य संस्थाओं 
एबं शहरी स्थानीय निकायों को मिले अधिकारों को और प्रभावकारी 
बनाना। 

।.।3 अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए प्रतिबद्धता; मसले 
का सर्वमान्य हल बातचीत के माध्यम से ढूँड़कर हिंदू-मुसलिम संबंधों में 
एक नए अध्याय की शुरुआत करना। 

।.।4 शैक्षिक विकास, आर्थिक तरक्की और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण 
कर राजनीति में नहुसंख्यक-अल्पसंख्यक विभाजन रेखा को समाप्त 
करना। 

।.।5 सामाजिक न्याय के आदशों के लिए सतत प्रयास। अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति, घुमंतू बंजारा जनजातियों एवं गैर अधिसूचित जनजातियों, 
अन्य पिछड़े वर्गों और उच्च वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तनकों को 


सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय दिला कर उनका सशक्तिकरण 
करना। 


।.।6 धोखाधड़ी, जोर-जबरदस्ती और लालच दिखा कर कराए जा रहे धर्मांतरण 
पर प्रतिबंध। 


।.।7 जम्मू और कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व में शांति प्रक्रिया को तेज करना। 
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कश्मीरी पंडितों और अन्य विस्थापित लोगों की उनके मूल निवास में 
वापसी सुनिश्चित करना। 

।.।8 महिलाओं के सवांगीण सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता। भाजपा संसद्‌ 
एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण के किसी भी सर्वसम्मत फार्मूले के 
तहत कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

.।9 देश में सभी सरकारी उच्च पदों पर केवल भारतीय मूल के नैसर्गिक 
भारतीय नागरिकों को ही योग्य ठहराने वाले कानून का निर्माण। 

।.20 आम नागरिकों का सशक्तिकरण कर विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित 
करना और सरकार एवं न्यायपालिका के बाहर भी प्रभावकारी तरीके से 
विवाद निपटारे की व्यवस्था करना। 

।.2। जनसंख्या नियंत्रण को जनता का आंदोलन बनाना, बिना किसी जोर-जबरदस्ती 
के दो बच्चों से अधिक पर सरकारी अलाभ की नीति; साथ ही लड़की 
होने पर सरकारी लाभ की नीति। 

।.22 भारतीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं विस्तार। 

।.23 विश्व में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में देश की पहचान बनाना। 

।.24 युवाओं को नए अवसर देकर भारत को विश्व में एक प्रमुख खेलशकित 
बनाना। 

।-25 पाकिस्तान के साथ सभी आपसी हितों के मसलों के स्थायी हल के लिए 
बातचीत की प्रक्रिया को तेज करना, बहुभ्रुवीय विश्व के निर्माण का 
लक्ष्य रखते हुए देश को एक प्रमुख ध्रुव के रूप में स्थापित करना। विश्व 
में देश की स्थिति को और सुदृढ़ करना तथा अंतरराष्ट्रीय मसलों में देश 
को एक अधिक सार्थक और ठोस भूमिका सुनिश्चित करना। 

|| 
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प्रस्तावना 


2.। देश प्रगति के पथ पर 

देश के नागरिक अप्रैल-मई 2004 में होने जा रहे चुनावों में ।4वीं लोकसभा 
का चुनाव करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुखतम दल के रूप 
में भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में राजग के लिए एक नया और बड़ा जनादेश 
चाहती है। स्वाभाविक रूप से स्वयं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व भी अगली 
लोकसभा में भाजपा का लक्ष्य है। देश को सन्‌ 2020 तक पहले से अधिक 
शक्तिशाली, सुरक्षित और सर्वागीण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारी 
सरकार के सफल कार्यकाल, इसकी साफ दृष्टि और योजनाओं, जिससे एक 
अच्छी शुरुआत हुई है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रेरणादायी नेतृत्व, जो 
हमारे प्रदर्शन और हमारे भविष्य के अच्छे कार्यकाल के बीच एक सतत कड़ी 
है, के आधार पर हम यह जनादेश माँग रहे हैं। 

।999 में जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विजयी बनाया था। 
भारतीय जनता पार्टी राजग का सबसे बड़ा हिस्सा होने के साथ साथ लोकसभा में 
भी सबसे बड़ी पार्टी थी। इन चुनावों में हमारा वादा था--' कुशल नेतृत्व, स्थायी 
सफल सरकार '। उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर हमने अपने वायदे से ज्यादा काम कर 
दिखाया है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद में रोकथाम, राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण, 
भारत को उच्च सामाजिक, आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाना, विकास को 
राष्ट्रीय मंत्र बनाना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में देश की छवि में सुधार कर 
वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों ने एक नई आशा और राष्ट्रीय गौरव की भावना 
पैदा की हे। 

मई ।998 में पोखरण-2 परमाणु विस्फोट से एक नए राष्ट्रीय पुनरुत्थान की 
शुरुआत हुई। देश ने पोखरण-2 के बाद, महाशक्तियों के प्रतिबंधों का सामना 
सफलतापूर्वक किया। अब वे ही देश भारत से अपने संबंध वृहद्‌ स्तर पर सुधारने 
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के इच्छक हैं। सीमा पार से पोषित आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। 
भारत ने 'जेहादी आतंकवाद! के खिलाफ लड़ाई में विश्‍व में जागरूकता और 
एकता पैदा करने में हर तरह से प्रशंसनीय भूमिका अदा की है। 
आज हमारे देश का हर प्रमुख आर्थिक पहलू मजबूत है और इसकी 
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर सभी को ईर्ष्या हो रही है। हमारी सरकार ने एक 
महासंपर्क क्रांति (Connectivity Revolution) की शुरुआत की है। देश की 
आधारभूत संरचना में सुधार के तहत कुछ अति महत्त्वाकांक्षी और बड़ी परियोजनाओं 
पर आज काम चल रहा है। राजमार्ग-संपर्क, ग्रामीण सड़क संपर्क, दूरसंचार और 
इंटरनेट संपर्क, रेल संपर्क, बंदरगाह और हवाई अड्डा संपर्क ऐसे ही क्षेत्र हैं। 
पिछले पाँच सालों में देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे परिवारों के गरीबी 
रेखा से ऊपर आने की सबसे बड़ी संख्या रही है। यह आजादी पाने के बाद किसी 
भी पाँच साल के कार्यकाल में तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ी है। 
कृषि क्षेत्र की लंबे समय से उपेक्षित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं। कृषि ऋण तीन गुना बढ़ाए गए हैं और 3.5 करोड़ 
से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। ब्याज दरों को 
काफी कम किया गया है। 25 से अधिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हर 
साल वृद्धि की गई। एक नए प्रकार की कृषि आय बीमा योजना शुरू की गई है। 
अल्पकाल में ही हमारा देश सूचना तकनीक में एक बड़ी शक्ति बनकर 
उभरा है। हाल ही में हमारे उत्पादक क्षेत्र ने स्वयं को विश्व प्रतियोगिता के माफिक 
ढाल कर विश्व बाजार में अपनी अलग ही साख बनाई है। भारतीयों ने व्यक्तिगत 
रूप से भी देश-विदेश में सफलता के नए आयाम छए हैं। आज भारत अपने आप 
में एक बड़ी खबर है। आज विश्व समुदाय में इसका कद बढ़ा है। इसकी आवाज 
पूरी दुनिया में सम्मान के साथ सुनी जाती है। हमारे नागरिक भी नए अवसर और 
नए क्षितिज सुलभता से पा रहे हैं। 
हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में इस भरोसे का भी बहुत तेजी से विस्तार 
हो रहा है कि भारत विकास की एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। हमारा देश और 
इसकी सभ्यता काफी प्राचीन (लगभग 5 हजार साल पुरानी) है। हमें एक शानदार 
सांस्कृतिक विरासत मिली है। भारत सदा से इतिहास के उतार-चढ़ावों का सामना 
कर विजयी होता आया है, और एक नए भरोसे के साथ हम आत्मोत्थान के रास्ते 
पर बढ़ चले हैं। पुनरुत्थान का समय आ चुका है। एक महाशक्ति के रूप में 
हम अपनी वास्तविक विरासत की दावेदारी के लिए सामने हैं, ताकि मानव मात्र 
के सर्वागीण विकास में हम अपना योगदान दे सकें। 


2.2 भारतीय राजनीति में कांग्रेस युग का अंत हो चुका है 
भाजपा मानती है कि आज जितनी भी समस्याएँ हैं, उनके लिए आजादी के 
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बाद सबसे लंबे समय तक देश पर शासन करने बाली कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से 
जिम्मेदार है। आधी सदी कोई छोटा समय नहीं होता, जिसमें गरीबी और पिछड़ेपन 
के अभिशाप नहीं मिटाए जा सकें। इस पूरे समय में भारत की प्रगति उम्मीद से 
काफी कम और उसकी क्षमताओं तथा देश के नागरिकों के अनुरूप नहीं रही। 
वायदों और सच्चाइयों में एक बड़ी खाई वस्तुतः कांग्रेस सरकारों की गलत 
नीतियों का नतीजा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, राज्य संस्थाओं को कमजोर 
करना तथा विकास प्रक्रिया में जन-भागीदारी का न होना इस असफलता के कुछ 
“मूलभूत कारण रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को 
भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कमजोर किया है। हालाँकि इस पूरी प्रक्रिया 
में बह स्वयं आजादी के आंदोलन की एक महान पार्टी से एक परिवार के हाथों 
का खिलौना बनकर रह गई है। वह आज भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र को 
परिवारवाद में बदल कर एक तरह की राजशाही थोपना चाहती है। 
भारतीय राजनीति में कांग्रेस युग का अंत हो चुका है और भाजपा के युग, 
अर्थात्‌ एक ऐसे युग, जहाँ राष्ट्रवादी, लोकतंत्रवादी और विकासोन्मुख राजनीति ही 
प्रमुख होगी, की शुरुआत हो चुकी है। 
भारत एक राष्ट्र के रूप में आज फिर प्रगति के पथ पर हे। हमने अपनी 
बाधाओं को पार कर लिया है। पाँच दशकों में गँबाए गए अवसरों के बाद वाजपेयी 
सरकार ने एक नया जीवन और एक नया जोश भारतीय मानस में भरा है। अपनी 
क्षमताओं को हकीकत में न बदल सकने वाले एक देश से हम, भारत को नई 


नीतियों और अच्छे प्रदर्शन के दम पर और इसकी अतर्निहित क्षमताओं की 
बदौलत आज प्रगति के पथ पर बढ़ चले हैं। 


2.3 अटलजी का नेतृत्व गौरव और सम्मान का प्रतीक 

आज देश ही नहीं, पूरे विश्व को श्री वाजपेयी जैसी क्षमता और व्यक्तित्त्व 
बाला नेता प्रदान कर भाजपा गर्वित है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होने राष्ट्रीय ऊर्जा 
को सही तरीके से इस्तेमाल कर राष्ट्रीय सोच में सकारात्मक बदलाव लाने में 
सफलता पाई है। उनकी निर्विवाद रूप से रही ईमानदार छवि, लंबी तपस्या, 
लोकतंत्र के आदशों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, सर्वोच्च देशभक्ति और राजधर्म 
निर्वहन ने यह साबित किया है कि वे भारत की उच्च राजनीतिक परंपराओं का 
सही प्रतिनिधित्व करते हें। 

श्री वाजपेयी ने कांग्रेस पार्टी के उस स्वयंभू मिथ को मिटा दिया है कि केवल 
नेहरू परिवार का व्यक्ति ही देश पर शासन कर सकता है। उन्होंने भारतीय मानस 
में बदलाव लाने में भी सफलता पाई है। राजनीति में उनके नेतृत्व ने यह दर्शाया 
है कि गठबंधन सरकारें भी स्थायी और सफल हो सकती हैं। समाज में उनके 
व्यक्तित्व ने सहनशीलता के मूल्यों, समझ और भागीदारी को बढ़ावा दिया है। 
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आज हमारे आसपास और पूरे विश्व में राजपुरुष की उनकी छवि ने मतभेद 
सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय हितों को रक्षा करते हुए बातचीत की प्रक्रिया को 
अपनाने की उनकी प्राथमिकता से विश्व में शांति के संदेश को भी फैलाया है। 

श्री बाजपेयीजी के नेतृत्व में अविश्वास और वैमनस्यता के माहोल के बदले 
सहयोग और सहमति की भावना देश में आई है। राज्यों और केंद्र के बीच के 
विवाद तथा भेदभाव के आरोपों से परे एक स्वस्थ संघ का स्वरूप हमारे सामने 
है। राष्ट्रीय भावना के साथ वांछित क्षेत्रीय अपेक्षाओं का सही मेल कर राजग 
सरकार ने समाज के विभिन्न हिस्सों को साथ लाने में सफलता पाई है। 

हमारी सरकार का विश्वास है कि विरासत में मिली सारी अनसुलझी 
समस्याओं को हल किया जाए। इसलिए ही आज जम्मू और कश्मीर शांति तथा 
सामान्य स्थिति के साथ विकास की ओर लोट रहा है, जबकि एक समय इस 
इलाके में सीमा पार से आतंकवाद और पृथकतावाद गतिविधियाँ संचालित थीं। 
वाजपेयी सरकार द्वारा राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वायदा सन्‌ 
2002 में पूरा हुआ, जो इस प्रक्रिया की एक बड़ी सफलता है। 

उत्तर-पूर्व में शांति की एक नवीन पहल प्रगति पर है। आज तक किसी भी 
केंद्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए इतने प्रयास नहीं किए हैं 
जितने वाजपेयी सरकार ने किए। इसके लिए पहली बार एक अलग मंत्रालय की 
स्थापना की गई है। 

भाजपा के हिसाब से फरवरी 2004 में प्रधानमंत्री की इस्लामाबाद यात्रा के 
दौरान संयुक्त बक्तव्य का आना विदेश नीति की एक ऐतिहासिक सफलता है। 
पहली बार एक वक्तव्य के माध्यम से पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण के किसी भी 
क्षेत्र से भारत विरोधी आतंकवाद को रोकने की प्रतिबद्धता दर्शायी है। 

अटलजी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीयों के दिल और अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय की शाबाशी जिस तरह पाई थी, उसी तरह वह पाकिस्तान के साथ 
बातचीत के माध्यम से शांति का प्रयास कर पुनः एक सार्थक पहल कर रहे हैं। 
आज पूरी दुनिया उन्हें शांति का मसीहा' मानती है। 

राष्ट्रीय चरित्र में हावी हो चुकी हीन भावना का सफलता से मुकाबला श्री 
वाजपेयी ने किया है। उन्होंने भारत को बड़ा सोचने, बड़ा हासिल करने और स्वयं 
में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने युवाओं को भी बड़े सपने 
देखने और उन्हें देश के लिए साकार करने हेतु कड़ी मेहनत करने के लिए भी 
प्रेरित किया है। 'दि ग्रेट यूनिफायर' यानी सबको जोड़ने वाला व्यक्तित्व' के रूप 
में उनका संबोधन सही है, क्योंकि उन्होंने देश की ऊर्जाओं, विविधताओं और 


अपेक्षाओं को जोड़ने का काम किया है। 
|| 


चुनाव घोषणा-पत्र/9 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2004 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में 


देश के नागरिकों के सामने सन्‌ 2004 का आम चुनाव राजग सरकार की 
नीतियों और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पुनः भरोसा जताने का 
अवसर है। ये अब तक अच्छे प्रारंभिक परिणाम दे चुके हैं और पुनः अवसर 
मिलने पर देश एवं आम आदमी को सही मायनों में व्यापक लाभकारी नतीजे देंगे। 

सन्‌ 2004 का आम चुनाव देश के नागरिकों के लिए दिशाहीन और गलत 
नीतियों वाली कांग्रेस को नकारने का अवसर है। ऐसा कर हम बाजपेयी सरकार 
द्वारा लाए गए 'फील गुड' एहसास को स्वीकार भी करेंगे। 

हर चुनाव का संदर्भ अलग होता है। भाजपा का मानना है कि देश का त्वरित 
सर्वागीण विकास और सुशासन सन्‌ 2004 के चुनावों के मुख्य मुद्दे हैं। देश के 
नागरिक गरीबी, पिछड़ेपन और क्षमता के अनुरूप इसकी विकास न हो पाने आदि 
समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। बे चाहते हैं कि विकास में क्षेत्रीय और सामाजिक 
असंतुलन समाप्त हो। वे यह भी चाहते हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में खाई 
न रहे। चे अपने एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर चाहते हें। बेहतर 
जीवन स्तर, सम्मान, सुरक्षा च आर्थिक खुशहाली भी उनकी स्वाभाविक चाहत हैं। 

देश अब शिखर पर पहुँचने का और इंतजार नहीं करना चाहता; यह सर्वश्रेष्ठ 
बनना चाहता है। ।00 करोड़ भारतीय अपने आपको एबं देश को यह दिखाना 
चाहते हैं कि बे कामयाबी की नई मंजिलों को छू सकते हैं। 

देश में अब तक काफी नकारात्मक सोच पनपी थी। भाजपा इसे दूर कर रही 


है। 

भाजपा देश को महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

हमारे पास नेतृत्व है, प्रतिबद्धता है तथा भारत को और अधिक 
र अधिक आगे ले जाने 


सन्‌ 2004 में हम देश के लिए एक निर्णायक जनादेश माँग रहे हैं। 


| 
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हमारे मूल लक्ष्य एवं प्रतिबद्धताएँ 


4. राजनीति राष्ट्र्सेवा का साधन मात्र है 

एक छोटी शुरुआत के बाद अब भाजपा भारतीय राजनीति में बड़े स्तंभ के 
रूप में आपनी पहचान बना चुकी है। हमारी इस प्रगति की जड़ें विशिष्ट 
विचाराधारा और देशभर में फैले हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण में निहित 
हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उनके एक कर्मठ सहयोगी के रूप में श्री 
लालकृष्ण आडवाणी हमारे सामने एक ऐसी नेतृत्व परंपरा प्रस्तुत करते हैं, जिससे 
हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं को दशकों से प्रेरणा मिल रही है। भाजपा तथा 
हमारे राष्ट्रबादी परिवार के अन्य सहयोगी संगठनों के लिए राजनीति और सत्ता 
साध्य नहीं है। वस्तुतः ये जनता की सेवा के लिए साधन हैं और इनसे राष्ट्र को 
परम वैभव तक ले जाने का हमारा उद्देश्य पूरा होता है। 


4.2 एकात्म मानववाद 

भाजपा पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए एकात्म मानववाद के दर्शन पर 
चलती है। हम विश्वास करते हैं कि विकास के लिए केवल आर्थिक सूचक ही 
पर्याप्त नहीं हैं। विकास हर हाल में संपूर्ण होना चाहिए। यह सभी व्यक्तियों के 
भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ व्यक्ति और 
समाज के संबंधों को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए। अर्थात्‌ व्यक्ति समाज के 
लिए कार्य करे और बदले में समाज उस व्यक्ति की देखभाल करे। विकास 
पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए, इससे स्थानीय 
और सामुदायिक परंपराओं पर तथा जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले असर पर 
भी हमारा ध्यान होना चाहिए। 

भाजपा विश्वास करती है कि पारिवारिक मूल्यों की कीमत पर आर्थिक प्रगति 
नहीं होनी चाहिए। परिवार स्थायित्व का सामाजिक बंधन, कल्याण और सांस्कृतिक 
परंपराओं के बने रहने की सुनिश्चितता देता है। अखंड मानववाद हमें सिखाता 
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है कि हमारा राष्ट्र भी एक परिवार की तरह है; विशाल मानव परिवार का एक 
हिस्सा है। 


4.3 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 

भाजपा देश के इतिहास एवं सभ्यता से प्रेरणा पाती है। हम विश्वास करते हैं 
कि भारतीय राष्ट्र का सिद्धांत हमारे लोगों के बीच स्थित गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर 
आधारित है, जिनके कारण ही हम जाति, क्षेत्र, धर्म और भाषा के अंतरों को भुला 
पाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (जिसके लिए इंडियननेस, 
भारतीयता और हिंदुत्व, सभी समानार्थी हैं) ही हमारी राष्ट्रीय पहचान का आधार है। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व महज एक धार्मिक अवधारणा नहीं है। 
इसमें पंथपालन के तरीकों के आधार पर देश के नागरिकों में भेदभाव के बजाय 
उन्हें साथ रखने की भावना निहित है। यह किसी एक पंथ पर आधारित शासन 
व्यवस्था को नकारता है। यह देश के नहुपंथीय चरित्र और विविधताओं को तो 
स्वीकार करता ही है, साथ ही उन्हें कमजोरी के बजाय शक्ति का स्रोत भी मानता 
है। यह 'सेकुलरिज्म' को सही अर्थो में यानी 'सर्वपंथ समभाव' के रूप में स्वीकार 
करता है। 

हालाँकि भाजपा यह निर्विवाद रूप से स्वीकार करती है कि पंथ में अंतर मात्र 
से देश 'एक राष्टर' की अवधारणा या एक जन' की पहचान की सोच में कोई अंतर 
नहीं पड़ता है। यही कारण है कि हमने सन्‌ ।947 के त्रासद विभाजन के समय 
द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद ही हर तरीके की सांप्रदायिकता, बँटवारे और पृथकतावाद का सबसे 
प्रमुख और प्रभावी जवाब हो सकता है। 


4.4 अयोध्या में राम मंदिर 

भाजपा अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण को अपनी प्रतिबद्धता 
पुनः दोहराती है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम, देश को प्रेरणा देने वाले एक 
सांस्कृतिक प्रतीक हैं। अयोध्या में उनकी जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं 
से जुड़ी हुई है। भाजपा इस मामले पर होनेवाले अदालती फैसले को हर पक्ष द्वारा 
मानने के नजरिए पर कायम हे। हालाँकि हम सोचते हैं कि आपसी विश्वास और 
भरोसे के माहौल में बातचीत तथा सर्वसम्मत हल का माध्यम इस लक्ष्य को पाने 
के लिए सबसे उचित रास्ता होगा। भाजपा हिंदू एवं मुसलिम समुदायों के धार्मिक 
एबं सामाजिक नेताओं से अपील करती है कि वे बातचीत की प्रक्रिया को गति 
दें, ताकि शीघ्र ही एक सर्वमान्य हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि 
इन प्रयासों से हिंदू-मुसलिम संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जिससे 
राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होगी। 
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4.5 धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी बुनियादी मान्यता 

कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक विरोधियों द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार के विपरीत 
वाजपेयी सरकार ने किसी भी अल्पसंख्यक से उसके धर्म के आधार पर न तो 
भेदभाव किया, न ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई कमी की। राजधर्म निभाते 
हुए हम अपने बुनियादी उसूल 'सभी के लिए न्याय, किसी का भौ तुष्टिकरण नहीं' 
पर कायम हैं। हम उस दिन की कल्पना करते हैं, जिस दिन राजनीतिक क्षेत्र से 
'बहुसंख्यक' और 'अल्पसंख्यक' का अंतर समाप्त हो जाएगा, और सभी नागरिक 
अपने-अपने पंथ का निर्विघ्न पालन भी करते रहेंगे। 

भाजपा अल्पसंख्यकों को तीन प्रमुख आश्वासन देना चाहती है-शिक्षा, 
आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण। साथ ही साथ हम उनसे यह अपील करते हैं 
कि वह भाजपा के बारे में अपनी सोच को बदलें और आने वाले चुनावों में श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों को मजबूत करें। 


4.6 समान नागरिक संहिता पर आम सहमति 

भाजपा विश्वास करती है कि सारे कानून यहाँ तक कि निजी कानून भी 
(भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त सभी भारतीय नागरिकों की समानता के अनुरूप 
ही होने चाहिए। यह संविधान की ही आवाज है कि एक 'समान नागरिक संहिता' 
बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आवश्यकता को पुनः एक बार प्रतिपादित 
किया है। अतः इस मामले को किसी एक राजनीतिक दल के मुद्दे के रूप में 
नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा की नजर में समान नागरिक संहिता महिलाओं के 
लिए न्याय को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। हम मानते हैं कि इस पर कानून 
बनाने के पहले सामाजिक और राजनीतिक सहमति बनाए जाने की जरूरत है। 


4.7 स्वदेशी 

भाजपा यह विश्वास करती है कि हर सभ्यता के पास अपनी नैसर्गिक प्रतिभा 
होती है। हम स्वदेशी के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं, जिसका अर्थ आत्मनिर्भरता और 
"मारत प्रथम' का दर्शन है। स्वदेशी में, हमारा अपने संस्थानों पर विश्वास और 
'भविष्य में देश की सफलता भारतीयों के द्वारा ही संभव' जैसी पुरजोर अवधारणा 
समाहित है। 

भाजपा यह विश्वास करती है कि सतत एवं स्थायी रूप से सकल घरेलू 
उत्पाद में 8 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि दर हम अपने अंतर्देशीय संसाधनों 
के बेहतर उपयोग से ही हासिल कर सकते हैं। एक शक्तिशाली, दक्ष और 
उच्च विकास क्षमता वाली भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय उत्पादों, सेवाओं 
और उद्यमियों का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर प्रभुत्व हो, हमारी स्वदेशी 
अवधारणा का मूल तत्त्व है। यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं को लागत 
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एवं गुणवत्ता-दोनों के स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बना कर ही किया जा 
सकता है। 


4.8 वेश्वीकरण 
भाजपा यह विश्वास करती है कि वैश्वीकरण के खतरों और चुनौतियों को 
कम करने के लिए तथा इसके द्वारा उपलब्ध अवसरों और लाभों को बढ़ाने के 
लिए यह जरूरी है कि विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच के 
अंतर को दूर किया जाए। इस अंतर के कारण ही विकसित अर्थव्यवस्थाओं को 
कई ऐसे नाजायज लाभ हासिल हो रहे हैं, जिसकी कीमत अविकसित अर्थव्यवस्थाओं 
को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में चुकानी पड़ रही 
है। वे अपने किसानों को विश्व व्यापार संतुलन की परवाह किए बिना भारी 
अनुदान (सब्सिडी) देते हैं, लेकिन विकासशील देशों में किसानों के हित में उठाए 
गए जायज कदमों पर आपत्ति करते हैं। राजग सरकार भारतीय किसानों के हितों 
की रक्षा के लिए विश्व भर में विकासशील देशों के गठबंधन के माध्यम से 
विकसित देशों की ऐसी नाजायज नीतियों का विरोध करने के लिए अग्रणी भूमिका 
में है। जैसा हमने डब्ल्यु.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) की दोहा और कानकुन 
बैठकों में जाहिर किया, हम अपने देश के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों की 
इन महत्त्वपूर्ण मसलों पर चिंताओं को आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
भाजपा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ 
रहा है और देश को इसका लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। 
यह बदलाव कम लागत की अर्थव्यनस्थाओं उच्च लागत की अर्थव्यबस्थाओं से 
आगे निकलने का अवसर देना है, बशर्ते उनके पास गुणवत्ता, दाम तथा तकनीक 
की दृष्टि से पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हो। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से 
ऐसी क्षमता को हासिल कर रही है। भाजपा इस प्रक्रिया को और तेज करने के 
लिए आधारभूत संरचना में आधुनिकीकरण, देश के मानव संसाधन में स्तरोन्नयन 
और विज्ञान एवं तकनीक को क्षमताओं को विकसित करने के लिए तत्पर है। 
आने वाले दशकों में कई विकसित राष्ट्रों की आबादी में युवाओं की संख्या कम 
होने बाली है। इसी दौरान हमारे देश की जनसंख्या में युवकों का घटक काफी बड़ा 
हो रहा है। यह स्थिति देश के लिए अत्यंत लाभकारी है। बैशवीकरण को भारत 
के लिएं 2।वीं शताब्दी में सुअबसर में बदलने की यह स्वदेशी सोच है। 


4.9 हमारी आर्थिक दृष्टि की विशिष्टताएँ 

भाजपा यह विश्वास करती है कि देश को अपनी आर्थिक क्षमता में भरपूर 
वृद्धि करनी चाहिए, जो उसकी वृहद्‌ राष्ट्रीय क्षमता और महाशक्ति बनने के लिए 
आवश्यक हे। इस स्ट्रैटैजिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा देश का ऐसा 
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तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें समानता, रोजगार और 
सामाजिक न्याय के उद्देश्य निहित होंगे। 

हमारी आर्थिक दृष्टि की विशिष्टताएँ हैं--हमारे मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों 
कीं उत्पादकता में लगातार वृद्धि। इसके लिए विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन और 
मानव संसाधन विकास के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों का उपयोग। क्षेत्रीय एवं 
सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना। गरीब और अमीर के बीच की खाई को 
कम करना। हर नागरिक के लिए विकास के अवसरों में तीब्र वृद्धि करना। इसके 
साथ ही पर्यावरण का सरंक्षण करना। 

आज देश के सामने विकास की जो सबसे बड़ी चुनोती है उसमें अपनी 
राष्ट्रीय संपदा में विकास कर गरीबी को दूर करना प्रमुख है। इस लक्ष्य को हासिल 
करने के लिए जो सर्वाधिक सुनिश्चित तरीका है, वह पं. दीनदयाल उपाध्याय के 
शब्दों में 'हर हाथ को काम, हर जमीन को पानी' ही हो सकता है। कृषि आज 
भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जिससे हमारी बहुसंख्य 
जनसंख्या का जीवनयापन होता है। इसलिए सरकारी नीतियों को राष्ट्रीय बचत में 
बढ़ावा देने वाला और उसे उत्पादक, उद्यमशील एवं रोजगार पैदा कर सकने वाले 
निवेश में बदल सकने वाला होना चाहिए। खासकर कृषि और ग्रामीण विकास के 
क्षेत्र में ऐसी नीतियों की आवश्यकता निर्विवाद है। 

भाजपा विश्वास करती है कि संपदा के सृजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 
हालाँकि गलत रास्तों पर धन का उपभोग देश की सांस्कृतिक परिपाटियों के 
विपरीत है। चंद व्यक्तियों के द्वारा मौज-मस्ती के लिए अत्यधिक उपभोग के पक्ष 
में हम नहीं हैं। इसके बजाय भाजपा विशवास करती है कि सार्वजनिक रूप से 
सुलभ, खुशियों एवं आनंद को बढ़ावा देनेवाली तथा संस्कृति की सुरक्षा करने 
वाली सुविधाओं में अत्यधिक वुद्धि होनी चाहिए। 

उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध 
है। हम विश्वास करते हैं कि निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार को बढ़ावा 
देना उचित नहीं है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मसले इसके अपवाद हैं। 
हम बजटीय घाटा कम करने, मुद्रास्फीति की दर कम रखने और सतत रूप से 
भारतीय मुद्रा (रुपया) को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। 


4.0 देश को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत 

भाजपा के अनुसार, देश को अमूल्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत 
हमारी अकूत राष्ट्रीय संपदा का हिस्सा है। इसने देश को विश्व में एक अद्वितीय 
पहचान तो दी ही है, साथ ही आज तक सहस्रान्दियों के बाद भी हमारा राष्ट्रीय 
जीवन-चरित्र भी अक्षुण्ण रखा है। हमें इस बात का गर्व है कि आज विश्व के 
सारे धर्म हमारे पदचिह पर चल रहे हैं। हमें विश्वास है कि अपने सास्कृतिक एवं 
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आध्यात्मिक संसाधनों का सही उपयोग कर हम देश के विकास में बड़ा योगदान 
दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों के उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि करने की शक्ति 
है। यह विरासत कई विविधताओं से भरी पड़ी है, जो हर भारतीय की सार्वजनिक 
संपदा है। 
हमारे विचारानुसार, यह सरकार एवं नागरिकों की सम्मिलित जिम्मेदारी है कि 
हम इस संपदा के संवर्द्धन एवं विकास के लिए योगदान दें। इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा 
राजग सरकार द्वारा लिये गए पांडुलिपियों, ऐतिहासिक धरोहरों और हमारी सांस्कृतिक, 
कला तथा आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय 
मिशनों के फैसले का स्वागत करती है। हालाँकि बीते समय में इस क्षेत्र के साथ 
बरती गईं गहन उपेक्षा को देखकर इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 
LD 
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आगामी पाँच वर्षो के लिए 
हमारी प्रतिबद्धताएँ 


5.[ रक्षा 
भाजपा ने हमेशा ही राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माना है। हमें गर्व है कि राजग 


सरकार ने देश की रक्षा क्षमताओं और तैयारियों को मजबूत करने के लिए 
ऐतिहासिक पहल की है। हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी 
प्राथमिकताएँ इस प्रकार हें- 
(क) सभी आधुनिकीकरण परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाना तथा 
क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक हस्तांतरण। 
(ख) लालफोताशाही में अनावश्यक देरी को कम करना, ताकि लागत वृद्धि 
को रोकने के साथ-साथ समय पर आवश्यकता की पूर्ति हो सके। 
(ग) रक्षा के लिए आवंटित धनराशि को अधिक क्षमता के साथ खर्च करना। 
(घ) रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की 
हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। 
(ङ) रक्षा संबंधी निर्यात को बढ़ावा देना। 
भाजपा शहीदों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों के अधिकाधिक कल्याण के 
लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सेना के उच्च स्तर की क्षमता और प्रशिक्षण प्रक्रिया 
से गुजर चुके रिटायर हो चुके अधिकारियों को विकास गतिविधियों से जोड़ा जाना 
शामिल है। भाजपा भारतीय शिक्षित युवा के सामने सशस्त्र सेनाओं में नौकरी को 
एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबद्ध है। 


5.2 आंतरिक सुरक्षा 
भाजपा यह विश्वास करती है कि भयमुक्त समाज का निर्माण और हर 


नागरिक की रक्षा एवं सुरक्षा सुशासन के प्रमुख बिंदू हैं। आतंकवाद के खिलाफ 
हमारी लड़ाई, जिसने पिछले पाँच वर्षों में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं, उसी तरह 
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सतर्कता और प्रतिबद्धता से जारी रहेगी। उन पाँच वर्षो में जातिगत एवं सांप्रदायिक 
हिंसा की घटनाओं में आई उल्लेखनीय कमी को देखते हुए हम दुगुनी ताकत के 
साथ देश को एक दंगामुक्त राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। 

कांग्रेस पार्टी के लंबे कुशासन ने देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया 
है। इसने जेहादी आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद, संगठित अपराधों और यहाँ तक 
कि कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की हमारी क्षमता को भी कम 
कर दिया है। आजादी पाने के बाद पहली बार, राजग सरकार ने आंतरिक सुरक्षा 
परिदृश्य की वृहद्‌ समीक्षा की है तथा पुलिस एवं अरद्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण 
का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। पुलिस आधुनिकीकरण की राशि का उपयोग 
कई राज्यों में पूरी तरह नहीं होने पर भाजपा चिंतित है, क्योंकि महती आवश्यकता 
है। आधुनिकीकरण की राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार 
पर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम कहेंगे। 

हम एक ऐसी केंद्रीय जाँच एजेंसी, जो विभिन्‍न राज्यों में फैले हुए तेलगी जैसे 
घोटाले की जाँच कर सके, के गठन और इसके लिए आवश्यक केंद्रीय कानून 
हेतु आम राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास करते रहेंगे। राज्यों से पुलिस सुधार 
को भी शीघ्रातिशीघ्र लागू करने और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को गरीबों, समाज 
के कमजोर तबकों, महिलाओं आदि के लिए संबेदनशील तथा अधिक लोकोन्मुखी 
बनाने के लिए काम करेंगे। 

भाजपा वामपंथी आतंकवाद जो नेपाल सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैली 
हुई है, को एक बड़ी समस्या मानती है यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए 
एक गंभीर चुनौती है। सभी संबंधित राज्यों एवं केंद्र के बीच आपसी समन्वय और 
सहयोग के माध्यम से इस समस्या से निपटना हमारी प्राथमिकता है। चूँकि नक्सली 
संगठनों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए उनका स्थानीय समर्थन बंद करना 
जरूरी है, इसलिए उन इलाकों में अधिक-से-अधिक जनभागीदारी के माध्यम से 
विकास गतिविधियों को तेज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 
इन गतिविधियों का लाभ वास्तव में गरीबों और बंचितों तक पहुँचे। 


5.3 जम्मू और कश्मीर 

देश की एकता और अखंडता भाजपा के लिए केवल पवित्र ही नहीं, वरन्‌ 
सर्वोच्च प्रतिबद्धता भी हे। हम यह हमेशा से विश्वास करते आए हैं कि जम्मू और 
कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर सहित भारत का अटूट हिस्सा है। हम यह स्पष्ट 
करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने का युग समाप्त हो 
चुका हे। यह सही है कि संविधान ने जम्मू और कश्मीर के बारे मे चंद बिशिष्ट 
एवं तात्कालिक उपबंध कर रखे हैं, परंतु हमारा मानना है कि वर्तमान में सबसे 
बड़ी चुनौती है-आतंकवाद की समाप्ति, राज्य का तीब्र आर्थिक विकास और 
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लोकप्रिय सरकार को सुदृढ़ करना जिससे प्रशासन लोकोन्मुखी हो। सुरक्षा अभियान 
चलाने की आवश्यकता के साथ-साथ का मानव अधिकारों की रक्षा से संतुलन 
होना भी आवश्यक है। कश्मीरी पंडितों एवं अन्य विस्थापित लोगों की, उनके मूल 
स्थान पर वापसी के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। 

हम मानते हैं कि राज्य के तीनों क्षेत्रों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख-के 
संतुलित विकास की आवश्यकता है, जिससे किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई 
भावना राज्य के नागरिकों में न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए भाजपा 
निम्नलिखित तीन बिंदुओं वाले कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध है-- 

(अ) जम्मू और लद्दाख के लिए ऐसी स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का गठन, 

जिनके पास पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार हों। 

(ब) तीनों क्षेत्रों की मूल जनांककीय पहचान का संरक्षण करना। 

(स) केंद्र से मिली धनराशि का समान वितरण। 

भाजपा हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा लाए गए उस बिल की 
निंदा कड़े शब्दों में करती है, जिसके तहत राज्य के बाहर विवाह करने पर 
महिलाओं के साथ भेदभाव करते हुए उनके अधिकारों को कम करने की बात 
की गई है। ऐसे महिला विरोधी कदमों का विरोध करने के लिए हम हर संभव 
प्रजातांत्रिक तरीकों का उपयोग करेंगे। 


5.4 उत्तर-पूर्व 

राजग सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए 
हैं। अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को और आगे बढ़ाकर हम छह प्रमुख 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं- 

(अ) गड़बड़ी वाले इलाकों में सभी समूहों से शांति वार्त्ता के माध्यम से शांति 
और सामान्य स्थिति की बहाली। हिंसा पर उतारू लोगों के खिलाफ 
कड़ी काररवाई। 

(ब) उत्तर-पूर्व के सभी निवासियों की पहचान को बनाए रखने की सुनिश्चितता। 

(स) ` बांग्लादेश से जारी गैर-कानूनी घुसपैठ का अंत करना और एक 3-डी 
फार्मूला के तहत ऐसे अवांछित लोगों की पहचान (डिटेक्ट) करना, 
उनका नाम डिलीट करना और उन्हें वापस भेजना (डिपोर्ट) शामिल 
है। 

(द) आर्थिक विकास को तेज कर सभी के लिए आगे बढ़ने के अवसर 
सुलभ कराना। 

(इ) संचारतंत्र के विकास के माध्यम से देश के अन्य भागों से उत्तर-पूर्व 
की भौतिक दूरी के एहसास को कम करना। 

(फ) समस्त भारत में उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों के गौरवपूर्ण इतिहास और 
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सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करना। 
(न) भारत के पूर्वी पड़ोस के देशों तथा दक्षिण-पूर्ण एशिया के देशों के साथ 
आर्थिक सहयोग बढ़ाना। 
भाजपा द्वीप विकास प्राधिकरण के माध्यम से अंडमान निकोबार और 
लक्षद्वीप समूहों के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। 


5.5 गरीबी उन्मूलन 

भाजपा युद्ध स्तर पर गरीबी की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। 
आजादी पाने के 50 साल बाद भी गरीबी का बना रहना कांग्रेस के कुशासन और 
गलत नीतियों का नतीजा है। पिछले छह सालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन 
बिताने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। हालाँकि अभी भी 
देश की विकास यात्रा के लाभों को हासिल न कर सकने वाले लोगों की संख्या 
बहुत बड़ी है। 

हम गरीबी और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए सात स्तरीय रणनीति 
पर काम करेंगे- 

5.।.। देश की उत्पादकता में वृद्धि कर राष्ट्रीय संपदा में बढ़ोतरी करने वाली 
नीतियों के माध्यम से। 

5.।.2 समानता के आधार पर सभी के लिए अवसर सुलभ करा सकने वाली 
नीतियों के माध्यम से। 

5.।.3 पिछड़े एवं ग्रामीण इलाकों में अधिक सरकारी निवेश से एवं अधिक 
निजी निवेश को आकर्षित करने बाली नीतियों के माध्यम से। 

5.।.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह का संचार कर सकने और रोजगार व 
स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सकने वाली नीतियों के माध्यम से। 

5.।.5 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए जारी अंत्योदय योजना को ओर 
अधिक मजबूत कर के। 

5.।.6 अतिरिक्त भूमि की पहचान कर उसे समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 
वितरित करके और ग्रामीण गरीबों को बंजर भूमि विकास में साझीदार 
बनाकर। 

5.।.7 सदा से पारंपरिक रूप से वन भूमि पर रहते आए आदिवासियों को 
अहस्तांतरणीय मालिकाना हक प्रदान करके। 


5.6 दूसरी हरित क्रांति 

कृषि में संपन्नता और ग्रामीण पुर्नोत्थान तभी संभव है, जब जल-भूमि एवं 
जैव संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हों तथा इसके अंतरदेशीय एवं अंतरराष्ट्रीय 
बाजारों से अच्छे संपर्कों के माध्यम हों। कृषि क्षेत्र में हमारे तीन उद्देश्य हैं-(अ) 
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भारतीय कृषि बढ़ती हुई अंतर्देशीय जरूरत को पूरा करे। (ब) यह एक महत्त्वपूर्ण 
अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराए और (स) कृषि लघु एवं सीमांत कृषकों को भी 
लाभकारी हो। 

प्रथम हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाया, 
परंतु इसने कृषि और खाद्यान्न अर्थव्यवस्था की कई गंभीर समस्याओं को नहीं 
छुआ। भाजपा यह विश्वास करती है कि खेतों की उत्पादकता बढ़ाने, फसल 
विविधीकरण, किसान से लेकर उपभोक्ता तक की खाद्य-शृंखला में बर्बादी को 
रोक कर हर स्तर पर मूल्य संवर्द्धन करने के लिए एक दूसरी हरित क्रांति की 
आवश्यकता है। इसके लिए हम डेयरी, मुरगीपालन और अन्य खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योगों को प्रमुखता देना जारी रखेंगे। हम बागवानी, रेशम कृमिपालन और जैव 
इंधन, औषधिक पौधों और बांस की खेती भी बड़े स्तर पर किए जाने के पक्षधर 
हैं। हम फसल बीमा योजना और हाल ही में शुरू की गई किसान आय बीमा 
योजना को अधिक प्रभावी तथा बड़े स्तर पर क्रियान्वित करेंगे। कृषि बाजारों में 
बृहद्‌ सुधार, देश भर में कृषि उत्पादों का मुक्त आवागमन, शीतगृहों की स्थापना, 
गोदामों और अनाज बैंकों की स्थापना, कृषि तकनीक का हस्तांतरण, कृषि विस्तार 
सेवाएँ और जैविक कृषि को समर्थन हमारी दूसरी हरित क्रांति को प्राथमिकताएँ 
रहेंगी। 

खेतिहर मजदूर, जिनमें से अधिकतर सीमांत कृषक ही होते हैं, ग्रामीण गरीबों 
में सर्वाधिक बड़ी संख्या में होते हैं। भाजपा इन सभी को गरीबी रेखा के नीचे से 
उठाकर ऊपर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

इसके लिए सतत रूप से साल भर तक न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध 
कराना, उनको श्रम उत्पादकता को बढ़ाना, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा 
बिस्तृत करना और उनके जीवन स्तर को गुणात्मक रूप से सुधारना शामिल है। 

भाजपा देश की पशु संपदा के संरक्षण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 
विशेषकर गोमाता और उसकी संतानों का संरक्षण। हम इस संदर्भ में एक केंद्रीय 
कानून को लाने की आम सहमति बनाएँगे। 


5.7 कुटीर उद्योगों और लघु उद्यमियों को बढ़ावा 

भारतीय कुटीर उद्योगों का पुनरूद्धार, कला एवं हस्तकला क्षेत्र और लघु 
उद्यम क्षेत्र भाजपा के तीव्र आर्थिक विकास की मूल दृष्टि है। इसके लिए हम यह 
सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों और सरकारी विभागों के द्वारा इन क्षेत्रों को जरूरतों 
का विशेष ख्याल रखा जाए। हम इन उत्पादों का देश में एवं विदेश में दोनों ही 
जगह विपणन में भी मदद करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं उसकी सहयोगी 
संस्थाओं की गतिविधियों ने पिछले पाँच वर्षों में इसके लिए बेहतर कार्य किया 
है। हम उसे भी अधिक समर्थन देंगे। 
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5.8 देश को अंतरराष्ट्रीय उत्पादन केंद्र बनाना 
भाजपा यह विश्वास करती है कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय उत्पादन केंद्र बनने 
की क्षमता रखता है। औषधि उद्योग, ऑटोमोबाइल, ऑटो कलपुर्जे, इंजीनियरिंग 
सामान और कई अन्य उत्पादों के क्षेत्र में मिली प्रारंभिक सफलता ने यह साबित 
कर दिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता हमारे देश में है। हम एक 
बड़े उत्पादन केंद्र के लिए देश में परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं, जिससे हमारे 
उत्पादों का निर्यात दुनिया भर में हो सके। ऐसा करते हुए हम केवल लागत ही 
नहीं, वरन्‌ गुणवत्ता और तकनीक पर भी विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस 
प्रक्रिया में हम भारतीय ब्रांड को और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुविधाएँ 
प्रदान करेंगे। हमारे लघु और मध्यम व्यापार प्रतिष्ठान, खादी ग्रामोधोग क्षेत्र और 
कपड़ा, हीरे, जवाहरात, चमड़ा आदि पारंपरिक उद्योगों में इस लक्ष्य को हासिल 
करने की भारी संभावना है। इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए हम 
उचित नीति और संस्थागत कदम उठाएँगे। हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 
टेलीकॉम और सूचना तकनीक हार्डवेयर तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्र में भी ऐसे ही 
कदम उठाएँगे। 
एक प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षेत्र के लिए कई परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक 
है। इनमें अच्छी सड़कें, रेल सुविधा, दक्ष बंदरगाह, हवाई अड्डे, कम कीमत की 
विश्वसनीय बिजली, अच्छी संचार सुविधा और सूचना तकनीक सुविधा के साथ 
साथ देश के कोर क्षेत्र-तेल एवं प्राकृतिक गैस, लोहा, कोयला, खनिज, विभिन्न 
धातु आदि में विकास आवश्यक है। इनके अलावा दक्ष कार्यक्षमता पाने के लिए 
उच्च गुणवत्ता के शिक्षण संस्थान, कम लागत की पूँजी उपलब्ध करा सकने में 
सक्षम सतक वित्तीय क्षेत्र, आधुनिक व्यापार पर्यावरण और सबसे ऊपर कम-से-कम 
सरकारी दखल तथा अधिक-से-अधिक सरकारी सहायता का नजरिया। खास तौर 
पर लालफोताशाही और इंस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिए मजबूत और कड़े 
कदम उठाए जाएँगे, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और विकास की संभावना का 
क्षण न हो, या फिर देश के उद्यमी हतोत्साहित न हो। 
हमें इस बात का गर्व है कि हमारा देश विकासोन्मुख रास्ते पर बढ़ चला है। 
कांग्रेस के शासनकाल के विपरीत आज “मेड इन इंडिया' ब्रांड विश्व बाजारों में 
अपनी पहचान बना रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की आकांक्षा करते हैं, जब एक 
बहुत बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए विश्व बाजार में हमारा दबदबा हो, ताकि देश 
में भी आर्थिक उन्नति हो और रोजगार के अवसर भारी मात्रा में बढ़ें। भाजपा इस 
लक्ष्य को पाने के लिए सक्रियता से कार्य करेगी। 


5.9 भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के केद्र में स्थापित करना 
भारत के कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा देश-विदेश में हासिल की गई शानदार 
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उपलब्धियों पर भाजपा को गर्व है। इन्होंने न केवल देश को एक नई तरह की 
संपदा और रोजगार के सूजन में मदद की है, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि 
को भी चमकाया है। भाजपा यह विशवास करती है कि यह तो केवल शुरुआत 
हे और ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश का बेहतर प्रदर्शन अभी बाकी है। 

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में देश 
की सर्वोच्च स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे। साथ ही सूचना तकनीक हार्डवेयर उद्योग 
को भी मजबूत करेंगे। हम सूचना तकनीक के सहारे सेवाओं के क्षेत्र में मिलने 
बाले भारी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए कॉल सेंटर, बीपीओ 
सेंटर आदि प्रतिष्ठानों की वृद्धि में मदद करेंगे। भाजपा देश को पूरी दुनिया में कई 
स्तर की सेवाओं को प्रदान करनेवाले प्रमुख केंद्र के रूप में आँकती हैं। इनमें 
उच्चस्तरीय विशेषज्ञ, जैसे-डॉक्टर, वकील, प्रबंधक, वैज्ञानिक, शिक्षक, एकाउंटेंट 
आदि भी शामिल हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे अपने जैव तकनीक क्षेत्र को भी 
पूरा समर्थन देंगे। देश ने अंतरिक्ष अनुसंधान, नाभिकौय ऊर्जा के शांतिपूर्ण 
इस्तेमाल और रक्षा अनुसंधान के नागरिक उपयोगों में प्रभावशाली आत्मनिर्भरता 
हासिल की है। इस क्षमता को और बढ़ाते हुए इसका सही व्यापारिक लाभ भी 
उठाया जाएगा। हम तकनीक के अत्याधुनिक क्षेत्रों, जेसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, नैनो 
टेक्नोलॉजी, नए तत्त्वों की खोज आदि में भारतीय उद्योगों को आगे आने के लिए 
प्रोत्साहन देंगे। 

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें देश को विज्ञान, तकनीक अनुसंधान-विकास 
के क्षेत्र में पहले स्तर का देश बनाना होगा। भारतीय व्यापार जगत्‌ को सी.एस. 
आई.आर., डी.आर.डी.ओ., आई.सी.ए.आर., आई.सी.एम. आर, आई.एस.आर. 
ओ, बी.ए.आर.सी, आई.आई.टी., विभिन्‍न विश्वविद्यालय और सरकारी सहायता 
पर चल रहे सारे अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी को कारगर ढंग से बढ़ाया 
जाएगा। हम देश में पूरी तरह अपने निजी और संयुक्त क्षेत्र के अनुसंधान एवं 
विकास केंद्रों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों तथा भारतीय संस्थानों को भी 
आमंत्रित करेंगे। हमारे अप्रबासी और भारतवंशी विशेषज्ञ तथा उद्यमियों को भी 
इस भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 


5.0 एक आदर्श भारतीय ग्राम के लिए हमारी दृष्टि 
भारत आज भी गाँवों में बसता है, हालाँकि इन गाँवों के विकास की 
आवश्यकताओं की उपेक्षा कांग्रेस के कुशासन का सर्वाधिक निंदनीय हिस्सा है। 
यह दो तथ्यों से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है। पहला-आजादी पाने के :पाँच 
दशकों के बाद भी ।.86 लाख गाँव, यानी लगभग एक तिहाई गाँव पक्की सड़कों 
से बंचित रहे। दूसरा-60 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 
महात्मा गांधी के कहे अनुसार भाजपा यह विश्वास करती है कि गाँवों को 
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पुनर्जीबन दिए बिना देश अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति नहीं कर सकता। हमारी 
दृष्टि के हिसाब से एक आदर्श भारतीय गाँव के लिए आवश्यक अंतर्निहित तत्त्व 
निम्नलिखित हैं-- 
(क) स्थानीय मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का भली-भाँति उपयोग करते हुए 
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाली गतिशील अर्थव्यबस्था। 
(ख) आधुनिक आधारभूत संरचना तथा सुविधाएँ, जैसे-बिजली, सड़क, पानी, 
शिक्षा, पास में उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सेवा ओर शौचालय सुविधा ये 
सभी ग्राम निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 
आवश्यक है। 
(ग) शारीरिक रूप से सक्षम सभी लोगों के लिए रोजगार। 
(घ) आर्थिक तथा सामाजिक शोषण से मुक्ति। 
(ङ) ग्रामीणों में सामाजिक सद्भाव और सहयोग। 
(च) पंचायती राज संस्थाओं का जनभागीदारी के माध्यम से बेहतर संचालन। 
(छ) आधुनिकता एवं अपने सांस्कृतिक गौरव के समन्वय वाला उल्लासपूर्ण 
सांस्कृतिक जीवन। 
भाजपा सारे गाँवों को इन आदशाँ की ओर ले जाने के लिए: प्रतिबद्ध है। 
हमने इस संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने वाली 'पूरा' (?0R4- 
Provision of Urban Amenities in Rural Areas) योजना पर किया जाने वाला काम 
है। यह योजना भारतीय गाँवों को भौतिक संपर्क, डिजिटल संपर्क, ज्ञान संपर्क और 
बाजार संपक के माध्यम से पूरे देश से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। इस 
योजना का तेजी से क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता होगी। 


5.॥। एक आदर्श भारतीय शहर के लिए हमारी दृष्टि 

देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ के शहर और 
कस्बे बिना किसी योजना तथा नियोजन के विकसित हो रहे हैं। जाहिर है कि इनकी 
आधारभूत संरचनाओं पर अत्यधिक दबाव है, बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव 
है और झुग्गी बस्तियों का फैलाव है। इसने शहरी जनसंख्या के हर तबके के जीवन 
की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला है। यह स्थिति जारी रहने पर हमारा देश विकसित 
राष्ट्र कैसे बन सकता है? 

पहले की किसी भी सरकार ने शहरी नवीनीकरण को बह प्राथमिकता नहीं 
दी, जो राजग सरकार ने दी। पिछले छह वर्षां में ही हुडको द्वारा दिए गए शहरी 
आधारभूत कर्ज में पहले के 28 वर्षो की तुलना में 550 प्रतिशत की वृद्धि हुई 


हे। भाजपा इसी तरह का वृहद्‌ शहरी नवीनीकरण अभियान चलाने के लिए 
प्रतिबद्ध है। 
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हमारी दृष्टि के हिसाब से आदर्श भारतीय शहर में निम्नलिखित अंतर्निहित 
तत्त्व होंगे- 

(क) सारे निवासियों को उच्च स्तर की भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की 
उपलब्धता। 

(ख) अच्छी आधारभूत संरचना, जनसुविधाएँ और प्रदूषण विहीन पर्यावरण। 

(ग) झुग्गी बस्तियों और बेजा कब्जों से मुक्त शहर, दर्शनीय नगरीय नियोजन। 

(घ) शहर की विरासत का संरक्षण। 

(ङ) ज्ञान और सृजन के कार्यो को बढ़ावा। 

(च) अच्छा स्थानीय प्रशासन। 

(छ) देश के तीब्र आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य कर पर्याप्त 
रोजगार के अवसर पैदा करना, सभी उद्यमियों को आदर्श स्थिति मुहैया 
कराना, पेशेवर एवं अन्य सभी उत्पादक वर्गो को वैश्वीकरण के युग में 
प्रगति के अवसर देना। 


5.2 जल संबंधी चुनौतियों का सामना 

भाजपा स्वीकार करती है कि ग्रामीण ओर शहरी-दोनों ही इलाकों में जल 
की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है। पीने का पानी, कृषि, उद्योग और 
रिहायशी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आपूर्ति तभी संभव है, जब 
सरकार और जनता साथ-साथ काम करेंगे। यह समस्या नहुस्तरीय रणनीति के 
माध्यम से ही हल हो सकती है, जिसमें बृहद्‌ और लघु-दोनों ही प्रकार के कदम 
उठाने की जरूरत है। हम 'नदी जोड़ो परियोजना' के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, 
जिसे पर्यावरण संरक्षण और विस्थापित लोगों के पूर्ण पुनर्वसन के साथ पूरा किया 
जाएगा। 

हालाँकि हम हजारों-लाखों लघु योजनाओं को इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं। तालाबों, झीलों और जलाशयों की सफाई; पारंपरिक कुओं का 
पुनरुद्धार, प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जलीकरण, चेक डैम निर्माण, ड्रिप पद्धति 
से सिंचाई, समुद्री जल से नमक दूर करना, वर्षा-जल संग्रहण, जल को रिसाइकल 
करना तथा जल संरक्षण के सभी उपायों को अपनाना हमारी प्राथमिकता है। सभी 
प्रदूषित नदियों को साफ करना भी हमारे लिए एक मिशन है। 


5.।3 रोजगार की चुनौतियों से निपटना 
बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं की बेरोजगारी को समस्या को भाजपा एक 
प्रमुख समस्या मानती है। साथ ही हम यह विश्वास से कहते हैं कि पहले की किसी 
और सरकार ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना हमने दिया है। न ही किसी 
और सरकार को बह सफलता मिली है, जो राजग सरकार को मिली। हमारी ही 
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सरकार ने पहली बार एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार के अवसर 
हर साल पैदा करने का वादा किया। यही नहीं, हमने अपना वादा लगभग लगभग 
पूरा भी किया है। ।999-2002 के बीच, जिसके आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध हैं, 
84 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर औसतन हर साल सृजित किए गए। 

बदलती अर्थव्यबस्थाओं ने रोजगार के अवसरों की प्रवृत्ति में भी व्यापक 
बदलाव आया है। सरकारी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा 
रहे हैं। ऐसा पूरे देश के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट शासित राज्यों में भी हुआ 
है। यही परिदृश्य पूरे विश्व में बना हुआ है। इधर इसी अवधि में भाजपा के शासन 
काल में सेवा तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसरों का सृजन हुआ 
और स्वरोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में 
स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर 
आवासीय, सड़क निर्माण, दूरसंचार, सूचना तकनीक आदि क्षेत्रों में इनका प्रभाव 
उल्लेखनीय है। 

आगामी वर्षों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हम चार स्तरीय 
रणनीति अपनाएँगे- 

5.।3.। सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा दर 8 प्रतिशत या इससे भी बढ़े स्तर पर 
बनाए रखकर इसे दो अंकों में ले जाना-अर्थव्यबस्था के उन क्षेत्रों का 
विस्तार करना, जहाँ रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की संभावनाएँ 
अधिक हैं। 

5.।3.2 रोजगार और स्वरोजगारमूलक सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन 
और इसके लिए अधिकाधिक वित्तीय आवंटन की व्यवस्था की दिशा में 
विशेष प्रयास करना है। हमारी सरकार ने इसी तारतम्य में संपूर्ण ग्रामीण 
रोजगार योजना, स्वसहायता समूह और आजादी के बाद के सबसे बड़े 
'काम के बदले अनाज' आदि वृहद्‌ योजनाएँ चलाई हैं। 

5.3.3 विकास से जुड़ी हर नीति और कार्यक्रम का मूल्यांकन रोजगार सृजन की 
दृष्टि से किया जाना चाहिए, ताकि योजनाएँ रोजगार और स्वरोजगार के 
नए अवसर जुटाने में महत्त्वपूर्ण साबित हों। जिन नीतियों और योजनाओं 
के क्रियान्वयन से रोजगार के बेहतर अवसर जुटाए जा सकें, उन पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार कृषि उत्पाद, कृषि से जुड़ी सहायक 
सेवाएँ, वस्त्र उद्योग, हथकरघा, बंजर भूमि विकास, सामाजिक वानिकी, 

आवासीय और निर्माण गतिविधियाँ, शहरी अधोसरंचना और सुविधाओं 


के पुनः नवीनीकरण, खुदरा कारोबार, पर्यटन, परिवहन इत्यादि को निवेश 
और सुविधा के लिहाज से वरीयता दी जाएगी। 


5.।3.4 अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के मद्देनजर व्यवसायिक शिक्षा और 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में 
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हमारी प्राथमिकता पारंपरिक कार्यो में लगे लोगों की दक्षता में वृद्धि की 
होगी। शहरी इलाकों में हमारी प्राथमिकता मुख्यतः छात्रों और युवाओं के 
बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए 
एक ललक पैदा करने की होगी। 


5.।4 सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र का विकास 

भारतीय जनता पार्टी वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे सुधार की निरंतरता बनाए 
रखने के लिए कृतसंकल्प है। इस क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार की वजह से ही 
कॉरपोरेट क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन और स्टॉक बाजार की कार्यप्रणाली पहले से 
ज्यादा नियंत्रित तथा कारगर साबित हुई है। हमारा विश्वास है कि इस प्रक्रिया के 
तहत पाए गए लाभ को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। वर्तमान में दो प्रतिशत 
से भी कम भारतीय खुदरा निवेशक हैं। हमारा मानना है कि निवेश का आधार 
व्यापक होना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर इसका विस्तार हो। हमारा विश्वास है 
कि छोटे व्यापार, स्वरोजगार एवं कृषि के क्षेत्र से जुड़े समाज के सभी तबकों को 
समान रूप से निम्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए। 

भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि केंद्रीय सरकार के निरंतर हस्तक्षेप एवं 
निगरानी के कारण यू.टी.आई. आदि संस्थानों को पुनर्जीवन मिला है। हमारा 
मानना है कि सभी सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों एवं निगमित व्यावसायिक संस्थानों 
को बेहतर जिम्मेदारी के साथ अनुकरणीय तरीकों से अपना काम करना चाहिए। 


5.।5 सामाजिक सुरक्षा का बढ़ता हुआ दायरा 

भाजपा को गर्ब है कि राजग सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश के 
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 37 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की 
शुरुआत की है। इस योजना को निरंतर बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके 
दायरे में लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। भाजपा का मानना है कि सभी भारतीयों 
को प्रतिस्पर्धात्मक एवं नियमित पेंशन तथा बीमा योजनाएँ सभी आय के स्तरों पर 
उपलब्ध होनी चाहिए। बुजुगों, विधवाओं, अपंग आदि की (आवश्यकता के प्रति) 
हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि निवेशित रकम 


सुरक्षित रहे और बेहतर दर पर आय का स्रोत बना रहे। 
DO 
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सामाजिक विकास पर विशेष दृष्टि 


भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि तीव्र गति से आर्थिक प्रगति अपने 
आप में अंत नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन-शैली की 
शुरुआत है, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास की भौतिक 
आवश्यकताएँ सुनिश्चित रहें। 


6.। सबके लिए शिक्षा 


हमारा मानना है कि समाज और सरकार को सभी स्तरों पर सभी के लिए 
बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उच्च प्राथमिकता के आधार पर एकजुट होना 
चाहिए। उभरती ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्त्व तेजी से बढ़ रहा है। नई 
शताब्दी में सुशिक्षित एवं सक्षम 00 करोड़ से अधिक लोग मिल कर भारत को 
विकास और प्रगति के अभूतपूर्व स्तर पर पहुँचा सकते हैं। 
स्वामी विवेकानंद के शब्दों में-“मानव-निर्माण एवं राष्ट्र-निर्माण के लिए 
शिक्षा' ही भाजपा का आदर्श है। हमारे देश को ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता 
है, जिससे देश के सभी नागरिकों के लिए ज्ञान के दरवाजे खुल सकें और वे 
अपनी बुद्धि तथा कौशल को और निखार सकें तथा भारतीय संस्कृति, मानवीय 
मूल्यों, देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ अपने देश और विदेश में बेहतर 
अवसरों की तलाश कर सकें। 
पूर्व को सरकारों द्वारा असंतुलित एवं आपरिपूर्ण ध्यान दिए जाने के कारण 
आज देश को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ 
रहा हे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और देश के मानव संसाधन की 
क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर पाने हेतु हमारी योजना में निम्नलिखिल मुद्दे हैं-- 
6.।.। निजी एवं सरकारी भागीदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कुल खर्च को सन्‌ 
20।0 तक सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक ले जाना। 
6.।.2 एक दशक के अंदर ही निरक्षरता को पूरी तरह मिटाना। इस हेतु हम यह 
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सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर स्कूल समाज 
के प्रति जवानदेह हो, प्रत्येक प्रदेश शिक्षा में गुणात्मक स्तर के लिए 
जिम्मेदार रहे एवं सरकारी-गैर सरकारी स्रोतों से इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 
को पूरा किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान' को जनांदोलन का रूप 
दिया जाएगा। 

6.।.3 लड़कियों की शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग 
और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए प्रयासों को त्वरित गति दी जाए। 

6.।.4 प्राथमिक शाला से विश्वविद्यालय तक, शिक्षा के सभी मानकों का स्तर 
उठाया जाए। 

6.।.5 आम भारतीय परिवारों के लिए बेहतर शिक्षा कम खर्चे पर उपलब्ध 
कराना। कोई भी विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित 
न हो जाए, इसलिए छात्रवृत्ति एवं सस्ते ऋण व्यापक स्तर पर उपलब्ध 
कराए जाएँ। 

6.।.6 निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएँ, जिससे 
शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो पाए। 

6.।.7 इतिहास की शिक्षा में से पूर्वाग्रहों को मिटाया जा सके, पाठ्यक्रम में 
नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए 
एवं चरित्र निर्माण पर से हटाए जा चुके ध्यान को पुनः पाठ्यक्रम में 
स्थान दिया जाए। 

6.।.8 हमारे शैक्षणिक संस्थानों को नोकरशाही से मुकत कराया जाए। उत्कृष्टता 
के केंद्रों की स्वायत्ता बनी रहे, शिक्षकों को अधिकारिता मिले एवं समाज 
को अधिकाधिक भागीदारी रहे। 

6..9 विश्वस्तरीय शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं 
निजी क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयों एवं उद्योग की साझेदारी को बढ़ावा मिले। 

6.।.।0 उच्चस्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में विश्‍व भर के विद्यार्थियों के लिए देश को 
प्रमुख ज्ञानार्जन केंद्र बनाया जाए। इससे न केवल अमीर भारतीय 
विद्यार्थियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले खर्च में कमी आएगी, बल्कि 
देश को उच्च शिक्षा के माध्यम से आय के नए साधन भी मिलेंगे। 


6.2 सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ 

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सभी नागरिकों के लिए 
मूलभूत आवश्यकता और अधिकार है। इसीलिए यह प्रावधान नागरिकों की आर्थिक 
स्थिति पर निर्भर नहीं करना चाहिए। फिर भी पूर्व में कांग्रेस सरकारों की गलत 
नीतियों, अपर्याप्त आवंटन और पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा ने इस क्षेत्र की समस्या को 
विकराल बना दिया है। इन कमियों को पूरा करने और देश को तेजी से सभी के लिए 
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स्वास्थ्य के लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा निम्नलिखित सिद्धांतों से निर्देशित होगी-- 

6.2. केंद्रीय एवं राज्य सरकारें मिल कर सन्‌ 2020 तक निजी एवं सरकारी 
भागीदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत 
खर्च सुनिश्चित करें। 

6.2.2 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर लोकव्यय की प्राथमिकता उपचार के 
बजाय सुरक्षात्मक मानकों पर आधारित हो। 

6.2.3 स्वास्थ्य सेवाएँ गरीब एवं मध्यम वर्ग की आय के दायरे के भीतर हो। 

6.2.4 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें 
अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए अच्छी आदतें तथा स्वस्थ 
जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समाज के सभी 
आयुवर्ग में स्वस्थ शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद की आदत को बढ़ावा 
दिया जाए। 

6.2.5 वाजपेयी सरकार द्वारा योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं अन्य देशी 
उपचार पद्धति को जो बढ़ावा दिया गया, उसका विस्तार वृहद्‌ पैमाने पर 
किया जाए। 

6.2.6 अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी एवं विदेशी निवेश को 
बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ सभी निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के 
लिए गरीब मरीजों का इलाज करने की अधिकाधिक जिम्मेदारी पर जोर 
दिया जाए। 

6.2.7 निजी एवं सरकारी भागीदारी को हरसंभव तरीकों से व्यापक पैमाने पर 
संस्थागत किया जाए। 


6.2.8 देश को स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हरसंभव 
प्रयास किए जाएँ। 


6.3 सामाजिक और आर्थिक न्याय 

भाजपा ने हमेशा ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और 
बंचित तबकों के लिए सामाजिक न्याय की हिमायत की है। इस अहम मसले पर 
पारंपरिक पैरवी से आगे बढ़ते हुए हमने हमेशा दो संबंधित बातों पर जोर दिया 
है-(अ) आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक न्याय 
अधूरा है। (ब) सामाजिक न्याय को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक 
समरसता अत्यावश्यक है। 

इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि : 
आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में उल्लिखित प्रावधानों का पालन कठोरता से किया 
जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 
रिक्त पदों को भरने एवं पदोन्नति करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाए। 
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6.3.। निजी क्षेत्र के संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 
पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने हुते बढ़ावा दिया 
जाए। 

6.3.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों पर 
अत्याचार को रोकने के लिए बने कानूनों का पालन कठोरता से किया 
जाए। 

6.3.3 समाज के गरीब ओर कमजोर तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य 
सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर आर्थिक एवं प्रबंधन स्रोतों का प्रावधान 
तय किया जाए। 

6.3.4 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बनाए गए 
विभिन्न आयोगों एवं वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया 
जाए। 

6.3.5 हाल ही में घोषित बंजारों और गेर-अधिसूचित जनजातियों के लिए बनाए 
गए आयोग तथा गड़रियों के लिए बने विकास निगम का कामकाज शुरू 
किया जाए। 

6.3.6 उच्च वर्ग के गरीब तबकों के लिए हाल ही में स्थापित आयोग द्वारा 
प्रस्तावित आरक्षण पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाए। 


6.4 जनजातियों का कल्याण 

कांग्रेस के राज में सभी उपेक्षित एवं बंचित तबकों की तुलना में हमारी 
जनजातियों ने सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। शिक्षा एवं 
रोजगार के क्षेत्र में प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ पाने की उनको क्षमता 
अनुसूचित जाति और पिछड़ों की तुलना में बहुत कम रही है। उनमें से अनेक 
को अपने रिहायशी इलाकों, जीवनयापन का जरिया देने वाले जंगलों से दूर जाना 
पड़ा है। अकसर उन्हें स्थानीय ताकतवर तत्त्वों, पुलिस एवं सरकारी अफसरों की 
प्रताना का सामना करना पड़ता है। मानवीय विकास के शिक्षा, लंबी आयु, स्वास्थ्य 
स्तर आदि मानक के आधार पर वे सबसे निचले स्तर पर पाए जाते हैं। 

देश की जनजातियों की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय 
जनता पार्टी कटिबद्ध है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सबसे पहले हमारी ही सरकार 
ने जनजाति कल्याण मंत्रालय की स्थापना की तथा इस वर्ग के लिए अलग से 
आयोग का गठन एवं जनजाति वित्तीय विकास निगम की स्थापना की। बनभूमि 
पर बसे जनजातियों को उनका कब्जा दिलाने और निरंतरता बनाए रखने के लिए 
हम आवश्यक कदम उठाएँगे। साथ ही वनोपज पर आधारित जनजातियों के 
अर्थतंत्र को मजबूत किया जाएगा। ऐसे कदम जनजातियों को न सिर्फ सामाजिक 
सुरक्षा देंगे, बल्कि वनसंरक्षण की दिशा में भी कारगर साबित होंगे। भाजपा का 
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विश्वास है कि जंगलों से अपने विशेष लगाव और नैसर्गिक रूप से प्राप्त प्राकृतिक 
विरासत के साथ रहने वाली जनजातियाँ तेजी से घटते जा रहे बनों और 
वन्य-संसाधनों के सबसे बड़े रक्षक हैं। जनजाति कला, संस्कृति और उनके 
इतिहास-पुरुषों के सम्मान की रक्षा करने के लिए हम आवश्यक कदम उठाएँगे। 
साथ ही जनजाति और गैर-जनजातियों के बीच कटुता पैदा करनेवाले प्रयासों को 
हतोत्साहित करेंगे। 


6.5 महिला सशक्तिकरण 
भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तथा न्याय देने में 
विश्वास रखती है। हमारा विचार है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 
सबसे पहले स्त्रियों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण 
आवश्यक है। हमारा दल स्त्रियों को घरेलू और सार्वजनिक स्तर पर हिंसा तथा 
अन्याय से मुकत वातावरण प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है--ऐसा वातावरण, 
जिसमें स्त्रियां समाज के हर क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रेरित हों। हम ऐसे 
नीतिगत परिवर्तन लाएँगे, जिसमें स्त्रियों को कामकाज के हर क्षेत्र से लेकर घरेलू 
स्तर तक संतुलन साधने में मदद मिलेगी। हम राष्ट्रीय बाल विकास नीति, बेहतर 
वेतनमान, कार्यक्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप कामकाज की आजादी और 
अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। 
भाजपा का मानना है कि हर योग्य महिला को रोजगार के कुछ-न-कुछ 
अवसर प्रदान करने होंगे, जिससे बह अपने घर के सौहाद्रपूर्ण वातावरण में भी 
अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रख सके। स्त्रियों के आर्थिक और सामाजिक 
स्तर को शिक्षा न केवल ऊँचा उठाती है, बल्कि पूरे राष्ट्र के कई महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों 
को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। भाजपा लिंग भेद के आधार पर संपत्ति 
का बँटवारा और शिक्षा से जुड़ी वरिसंगतियों को भी दूर करने का वादा करती है। 
विभिन्न योजनाओं के सरकारी रिकार्ड, जैसे-जमीन या घर देने में स्त्रियों को 
पुरुषों के साथ बराबर का हक दिया जाएगा और साथ ही उनका नाम पुरुषों से 
पहले आएगा। स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमशीलता के 
अवसर बढ़ाए जाएँगे। इसके साथ ही सरकारी और सामाजिक स्तर पर महिलाओं 
को सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी विशेष कदम उठाए जाएँगे। और 
कन्या-भ्रूण-हत्या, दहेज-कूप्रथा, महिलाओं की खरीद-फरोख्त और बलात्कार की 
घटनाओं को रोकने के लिए बने कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 
सामाजिक सुधार के आंदोलनों में हमारे देश की परंपरा समृद्ध रही है। यहाँ 
पुरुषों ने ही स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। 2|वीं शताब्दी में एक 
बार फिर पुरुषों के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि वे स्त्री-पुरुष समता 
को स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करें। पुरुष ही स्त्री की गरिमा 
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अक्षुण्ण बनाए रखने और उस पर होनेवाले अत्याचार को रोकने में कारगर तथा 
अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

भाजपा ही वह पहला राजनीतिक दल हैं, जिसने संसदू और विधानसभाओं में 
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखने की माँग उठाई। इस लक्ष्य 
को पाने के लिए हम आज भी पूर्णतया संकल्पित हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि 
राजग सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की दिशा में सदन और सदन 
के बाहर हर संभव प्रयास किए हैं, जबकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इस 
विधेयक को लेकर हमेशा धोखा ही दिया है। महिला आरक्षण के लिए भाजपा ऐसे 
किसी भी वैकल्पिक प्रस्ताव पर सहयोग देने के लिए तैयार है, जिनपर आम सहमति 
बनाई जा सके। हमें विश्वास है कि सदन में महिला आरक्षण के क्रांतिकारी कदम 
को राष्ट्रहित में देर तक रोका नहीं जा सकता। 


6.6 जनसंख्या नियंत्रण 

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण की उपेक्षा देश के 
समग्र विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। वाजपेयी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों 
के उदासीन रवैए से निपटने हेतु कदम उठाए हैं। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय 
जनसंख्या नीति में तय किए गए लक्ष्य और उद्देश्य, जनता के बीच व्यापक 
प्रचार-प्रसार और राष्ट्रीय आम सहमति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य 
सरकारें विशेषकर जो इस कार्य में पिछड़े हैं, और समुदायों को इस दिशा में 
प्रोत्साहित करना होगा। भाजपा का यह विश्वास है कि अब वह समय आ गया 
है, जब जनसंख्या नियंत्रण के अभियान की सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के 
उपाय करने की जरूरत है। हमारी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों पर 
देश भर में आम सहमति बनाएगा। 


6.7 भारत के बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करना 
हमारा भारत आज दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है, जहाँ ।8 साल से कम 
उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। आज दुनिया का हर पाँचवां बच्चा भारतीय 
है। इस प्रकार, देश के बच्चों के साथ क्या होता है, इसपर भारत ही नहीं, बल्कि 
दुनिया के सभी बच्चों का भविष्य तय होना है। भाजपा की दृष्टि में भारतीय बच्चों 
के स्वर्णिम भविष्य का संरक्षण न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि 
राजनीतिक आवश्यकता भी है। हमें गर्वानुभूति है कि राजग सरकार ने इस मसले 
की गंभीरता को समझते हुए पहल की है। उदाहरणार्थ-संवैधानिक संशोधन के 
जरिए निःशुल्क और आवश्यक प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल 
किया गया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के इतिहास में व्यापक पैमाने पर सर्व शिक्षा 
अभियान! चलाया जा रहा है। इसी तरह एकीकृत बाल विकास योजना को और 
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व्यापक करते हुए देश के हर विकास खंड में इसे लागू किया गया। 

बच्चों के सर्वागीण विकास, उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों के 
संरक्षण के लिए हम पूरी तन्मयता से कृत-संकल्पित हैं। शिशु तथा जच्चा मृत्यु 
दर को और कम करने के प्रयास जारी रखने होंगे। इसके साथ ही निर्धन परिवारों 
के बच्चों में कुपोषण को दूर करना, बालश्रम उन्मूलन पर विशेष ध्यान, कन्या 
शिक्षा तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल हमारी प्राथमिकता रहेगी। 


6.8 देश की युवा शक्ति का विकास 

आंकड़ों के हिसाब से भारत आज एक युवा राष्ट्र बन गया है। हमारे देश 
में तकरीबन 65 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जिसकी आयु 35 साल से कम है। 
इक्कीसवीं शताब्दी में हमारे सपनों के भारत के लिए यही युवा शक्ति हमारी 
असीम शक्ति और आशाओं का स्रोत है। प्रत्येक युवा भारतीय के लिए रोजगार 
और स्वरोजगार के अबसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि अपना 
जीवन सँबारने और अपने परिवार का जीवन स्तर उठाने तथा राष्ट्र की तरक्की 
में उसका भी महत्त्वपूर्ण योगदान हो। युवा, उत्साही स्वभाव से ऊर्जावान, रचनाशील, 
आदर्शवाद और देशभक्त होता है। लिहाजा सरकार और समाज का कर्तव्य है कि 
इन गुणों के संवर्धन और संरक्षण के लिए युवाओं के मार्ग में बेहतर अवसर मुहैया 
कराए जाएँ। इस बात की आवश्यकता है कि युवाओं की शिकायतों का भी 
यथासंभव निवारण किया जाए। इसके साथ ही किसी मसले पर उनके किसी 
मतभेद अथवा असहमति को भी यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि 
अतिवादी और असामाजिक शक्तियों द्वारा उनका शोषण न किया जा सके। 

जोखिम लेने का साहस और स्वैच्छिक स्वयंसेवा के प्रति उनके स्वाभाविक 
झुकाव को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर 
तक खेल, कला, सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा से जुड़े युवा संगठनों को हर 
स्तर पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमें गर्व है कि राजग सरकार ने 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पहली बार न केवल खेल और युवा मामलों का अलग 
से मंत्रालय बनाया, बल्कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में खेलों के लिए पाँच गुना 
अधिक वित्तीय आबंटन किया है। हमारा नजरिया है कि आनेवाले दस बरसों में 
देश को खेलों की दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनाना है। इसी दृष्टि को सफलीभूत 
करने के लिए हम संकल्पित हैं। 


D 


cc-@ (एाली०ठकनाकिला ह) BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुशासन के मुद्दे 


7.। शासनिक सुधार 

कांग्रेस के शासनकाल को सबसे बड़ी असफलता भारत द्वारा एक लंबी 
लड़ाई के बाद पाए गए स्वराज को सुराज में न बदल पाने की रही। सरकार जीवन 
के हर क्षेत्र पर हावी हो गई। इससे आम नागरिक के जीवन में सरकारी प्राधिकरणों 
का दखल अत्यधिक हो गया। यह भारी-भरकम सरकार का बोझ, दक्षता में कमी, 
अनावश्यक परेशानी और भ्रष्टाचार को लेकर आया। जनता के सेवक होने के 
बजाय सरकारी मशीनरी स्वयं एक शासक वर्ग बन गई। पारदर्शिता और जवानदेही 
के अभाव में सरकार जनता से दूर हुई। अत्यधिक नौकरशाही हावी होने से उद्यमी 
ऊर्जा और नागरिकों के प्रयास हतोत्साहित हुए। जनता की सक्रिय भागीदारी के 
बिना लागू की गई नीतियाँ और कार्यक्रम धाराशायी हो गए। 

सजा पर आधारित कर ढाचा राष्ट्र में बेईमानी के चलन का कारण बना। 
लाइसेंस-परमिट-कोटा राज ने एक कमी वाली अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। यह 
उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार तथा भेदभाव का कारण बना। सरकार अकसर एक 
समस्या के हल के रूप में देखे जाने के बजाय समस्या के जनक के रूप में देखी 
जाने लगी। 

भाजपा, सरकार की अधिक सुनिश्चित और प्रभावकारी भूमिका निभाने के 

' लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सुशासन के लिए आवश्यक सुधारों की शुरुआत 

को आर्थिक सुधारों जितना ही महत्त्व दिया जाएगा। विशेषकर हम सरकार और 
नागरिकों के बीच संवाद को और अधिक जनोन्मुखी तथा सेवाभिमुखी बनाना चाहते 
हैं। अर्थव्यवस्था में सरकार की प्रधान भूमिका को सुविधा प्रदान करने वाली और 
सभी संरचनात्मक ऊर्जाओं को पूरी अभिव्यक्ति मिले-ऐसे पर्यावरण का निर्माण 
कर सकने वाली भूमिका हम निभाएँगे। सरकारी अधिकारियों को मिले विवेकाधीन 
अधिकारों को हम कम करेंगे और ऐसे अधिकारों के इस्तेमाल को एक पारदर्शी 
घेरे के तहत लाएँगे। हम अपनी सीमा लाँघने पर कड़े दंड को सुनिश्चित करेंगे। 
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भाजपा आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली सारी गैर-वित्तीय बाधाओं 
को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हे। जैसे-सरकारी अनुमतियाँ और किसी मसले 
पर समयबद्ध फैसला न होना, अप्रासंगिक कानून, अनावश्यक प्रक्रियाएँ और 
आदतन कानूनी काररवाई। इनके अलावा सही स्तर पर अधिकारियों के पास 
पर्याप्त अधिकारों का न होना और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पास 
समान स्तर के ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे अधिकार और काम करने के 
माहौल का न होना भी आर्थिक विकास में बाधक है, इसे दूर किया जाएगा। 


7.2 सरकार की प्राथमिकताओं को पुनर्भाषित करना 

भाजपा यह विश्वास करती है कि केंद्रीय सरकार को भविष्य में केवल चंद 
प्रमुख क्षेत्रों, जैसे-राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बृहद्‌ आर्थिक प्रबंधन, आधारभूत 
संरचना का निर्माण के ही क्षेत्र में रहना चाहिए। सामाजिक क्षेत्रों में सेवाओं और 
सुविधा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार, ताकि गरीब एवं बंचित समुदायों 
को लाभ मिल सके, में ही सरकार को जोर लगाना चाहिए। साथ ही सरकार को 
अपने परंपरागत कार्य के तहत सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना तथा कानून 
एवं न्याय का राज स्थापित करने को भी सुदृढ़ करना जरूरी है। 

आर्थिक परिदृश्य में सरकार को तेजी से गैर-प्रमुखता के क्षेत्रों से बाहर 
आकर सही ढंग से नियमित प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के तहत उद्यमिता के नए अवसर 
पैदा करने चाहिए। सामान्यतः, इसे निर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को 
कम करके निजी क्षेत्र, जो बेहतर काम कर सकता है, को आम जनता की सेवा 
करने का अवसर देना चाहिए, केबल उन क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ स्ट्रॅटेजिक 
कारणों के तहत निजी क्षेत्र का एकाधिकार, या फिर महत्त्वपूर्ण सुविधाओं के 
संचालन में, या फिर अपवाद वाली परिस्थितियों को छोड़ कर ऐसा किया जा 
सकता है। 

इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बेहतर नीति-नियोजन कर व्यवस्था की 
क्षमताओं को बढ़ाने की अत्यावश्यकता है, जिससे योजनाओं और कार्यक्रमों का 
बेहतर निर्धारण तथा उससे बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। इस सिरे पर पेशेवर 
विशेषज्ञों और सामाजिक संस्थाओं की सामुदायिक भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित 
करना आवश्यक है। छोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि आनेवाले वर्षों में 
सरकारी मशीनरी में सुधार कर इसे अधिक दक्ष, अधिक संवेदनशील, अधिक 
जवाबदेह, अधिक परिणामकारी, अधिक गरीबोन्मुख और जनता को अपना 
मालिक माननेवाले तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 


7.3 न्यायिक सुधार 
भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध 
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है। साथ ही हम न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी को आम नागरिकों के लिए एक 
बड़ी परेशानी का कारण मानते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के तीत्र विकास की 
राह में भी बाधा है इसलिए हम न्यायिक एवं कानूनी सुधार को प्राथमिकता देकर 
लागू करेंगे। इस संदर्भ में हमारी विशिष्ट प्राथमिकताएँ हैं-- 
7.3.] न्यायालयों को अपने भौतिक एवं कार्यकारी आधारभूत संरचना में सुधार 
के लिए आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी । 
7.3.2 हर स्तर पर अदालतों की संख्या एवं जजों की संख्या बढ़ा कर उनकी 
नियुक्ति करना। 
7.3.3 आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार कर न्याय को आसान, त्वरित तथा 
अधिक प्रभावकारी बनाना। 
7.3.4 न्यायपालिका के हर स्तर पर फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार। 
7.3.5 वैकल्पिक बिवाद निपटारे के लिए लोक अदालतों और ट्रिब्यूनलों का 
विस्तार। 
7.3.6 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना कर जजों की नियुक्ति करना और 
उनका उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करना। 


7.4 चुनाव सुधार 

वाजपेयी सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण चुनाव सुधारों की शुरुआत की है। 
जैसे--केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार मर्यादित करना, राज्य सभा के 
चुनावों में धन बल के दुरूपयोग को रोकने के लिए खुले मतदान की व्यवस्था 
करना, सेना के कर्मचारियों आदि को 'प्रोक्सी! बोटिंग का अधिकार देना आदि। 
हमने राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है। भाजपा इस एजेंडे 
के तहत चुनावों को सरकारी धन से लड़े जाने की ओर ले जाना चाहती है। 
राजनीति में आपराधिक तत्त्वों के प्रवेश को रोकने के लिए भी हम आम सहमति 
का निर्माण करेंगे। अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से भाजपा संसद्‌ एवं 
व्रिधानसभाओं का कार्य स्तर उठाकर उनकी कार्यवाहियों को अधिक प्रभावी 
बनाएगी। 

भाजपा इस बात पर पूरे विश्‍वास से कायम है कि भारतीय सरकारों के तीनों 
प्रमुख अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका-सभी के सर्वोच्च पद 
केबल भारतीय मूल के नैसर्गिक भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित होने 
चाहिए। 


7.5 पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी सशक्तिकरण 
गांधीजी के इस दर्शन कि “रामराज्य की स्थापना किए बगैर ग्रामराज्य की 
स्थापना नहीं हो सकती”, पर भाजपा विश्वास करती है। भाजपा पूरी तरह 
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विकेंद्रीकृत और निचले स्तर पर सुलभ लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। गाँव को 
एक इकाई मान कर केंद्र से राज्य और राज्य से पंचायती राज संस्थाओं तक 
अधिकारों का हस्तांतरण करके ही अवैयक्तिक नौकरशाही से समुदायों तक 
लोकतंत्र पहुँचाया जा सकता है। हम यह विश्वास करते हैं कि प्राथमिकता के 
आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी सशक्तिकरण करके ही हम 
सवांगीण ग्रामीण विकास के अपने वांछित आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस 
के कार्यकाल में हुए संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में कई महत्त्वपूर्ण कार्य 
पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में रखे गए थे। हालाँकि वे इन संस्थाओं 
को आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देकर उनके .संवैधानिक दायित्वों 
के निर्वहन में सक्षम नहीं बना सके। भाजपा इन कमियों को दूर करने के लिए, 
आवश्यकता होने पर संविधान संशोधन भी करेगी। 

ग्राम सभा' नामक संस्था को और मजबूत किया जाएगा। हम यह विश्वास 
करते हैं कि सबसे निचले स्तर पर प्रजातंत्र के फैलाव के लिए यही सबसे प्रभावी 
मंच है। इसमें गाँव के हर विकास कार्य, उससे संबंधित आवंटन एवं खर्च पर चर्चा 


हो सकती है। पंचायतों एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी यहाँ 
संभव है। 


7.6 राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार 

भाजपा यह विश्वास करती है कि कांग्रेस सरकारों द्वारा बरती गई लापरवाही 
और उससे हुई बर्बादी ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को काफी कमजोर किया है। 
आज ऐसी कई नीतियों और प्रशासनिक कदमों की आवश्यकता है, जिससे राज्यों 
एवं स्थानीय निकाय की संस्थाओं के अनुत्पादक व्यय को रोका जाए और संसाधन 
जुटाने के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाए। भाजपा इस मसले पर राजनीतिक आम 
सहमति बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा किया 
जाना आवश्यक है। 

राजग सरकार ने देश को अत्यधिक नियंत्रणों से मुक्त करने की प्रक्रिया की 
शुरुआत की है। इसने कई सरकारी एकाधिकारों को समाप्त किया है, नियमों को 
सरल बनाया है और लालफीताशाही में कमी करते हुए नियंत्रण को शिथिल किया 
है। भाजपा एक सरल एवं निम्न स्तर की टैक्स प्रणाली की पक्षधर है। टैक्सों की 
कम दरें उद्यमिता को बढ़ाती हैं, टैक्स चोरी रोकती हैं और एक ऐसी कार्य संस्कृति 
का निर्माण करती हैं, जिसमें व्यक्ति अधिक बचत करे और अपने ऊपर, अपने 
परिवारों पर तथा अपने समुदायों पर अधिक खर्च करे। इसके साथ ही टैक्स देने 
वाले करदाताओं की संख्या में वृद्धि कर विभिन्‍न स्तरों पर कर राजस्व में कमी 
को रोकने, बेहतर निर्धारण सुनिश्चित करने और सेवाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था 
में भरोसा बहाल करने के प्रयास जारी हैं। 
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7.7 भ्रष्टाचार से युद्ध र 
भाजपा यह विश्वास करती है कि देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा 


भ्रष्टाचार है। इसने हमारे समाज और राजनीति में विद्यमान नैतिक ताने-बाने को 
कमजोर कर दिया हे। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में शासन और प्रशासन की ऐसी 
व्यवस्था बनी कि निजी हितों के लिए सत्ता का बार-बार दुरूपयोग हुआ। आम 
आदमी के लिए सरकारी कार्यालयों में बिना घूस दिए अपना जायज काम कराना 
भी मुश्किल हो गया। भाजपा यह विश्वास करती है कि भ्रष्टाचार के इस राक्षस 
से उच्च एबं निम्न--दोनों ही स्तरों पर लड़ने की आवश्यकता है, मगर साथ ही 
उच्च पदों में व्याप्त भ्रष्टाचार की लड़ाई अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए 
प्रक्रियागत सुधारों की आवश्यकता है-विशेषकर चुनावी एवं प्रशासनिक सुधारों 
की। साथ ही जनता की सीधी कार्यवाही को भी प्रमुखता देनी होगी। कोई भी 
राजनीतिक दल अकेले अपने दम पर भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकता। हालाँकि 
भाजपा इस लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। 


7.8 नागरिक-समाज का सशक्तिकरण 

आजादी, के बाद कांग्रेस ने देश को केवल सुशासन के क्षेत्र में ही पीछे नहीं, 
किया बरन्‌ इसने यथास्थिति का एक ऐसा माहौल बनाया, जिससे सरकारी मशीनरी 
सर्वशकितमान हो गई और आम नागरिक अपनी जरूरतों के लिए इस पर पूरी तरह 
निर्भर हो गए। परिणामस्वरूप नागरिकों का स्वप्रेरकत्व और उनके सहयोगी-सहकारी 
प्रयास, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निपटारा कर सकें, नेपथ्य में चले 
गए। सरकार ने नागरिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं किया और बदले में नागरिकों 
ने किसी भी अच्छे काम को कर सकने का भरोसा सरकार पर नहीं किया। जनता 
की भागीदारी का सरकार के विकास कार्यक्रमों में न होना ही भारत के धीमे 
विकास का प्रमुख कारण बना। 

भाजपा का विश्वास है कि समुदायों और समाज के वृहद्‌ जनों, गैर-लाभकारी 
संस्थाओं और समूहों का सशक्तिकरण कर इस स्थिति में बदलाव लाया जा 
सकता है। गैरसरकारी संगठन क्षेत्र भी अगर अपने काम के तरीकों में थोड़ा 
सुधार लाए तो वह इस विकास प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम 
विश्वास करते हैं कि सभी पंथों के धार्मिक संस्थान, जिनके समर्थकों की काफी 
बड़ी संख्या होती है, सहयोग अपने से सामाजिक विकास की योजनाओं के निर्धारण 
और क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम यह भी भरोसा करते हैं कि 
नागरिक-समाज का सशक्तिकरण, विवादों के निपटारे में भी स्थानीय स्तर के 
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे में सरकार और न्यायपालिका के अलावा, 
कारगर हो सकता है। हमारी यह दृष्टि, विवाद के निपटारों के लिए पारंपरिक 
भारतीय पद्धति से मेल खाती है। 
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7.9 भारतवंशियों से भारत के संबंधों को मजबूत करना 

भाजपा यह विश्वास करती है कि विश्व में चारों ओर फैले भारतवंशियों की 
लगातार बढ़ती उपलब्धियाँ देश के लिए गोरव और शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार 
देश की अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ती ताकत और इसका ऊँचा होता कद भारतवंशियों 
के लिए भी गोरव और शक्ति का स्रोत है। एक साथ मिल कर हम एक महान 
भारतीय परिवार की संरचना करते हैं। अप्रवासी भारतीय और पी.आई. ओ 
(भारतीय मूल के व्यक्ति) के उनकी सांस्कृतिक मातृभूमि के साथ भावनात्मक 
सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए अभूतपूर्व 
कदमों पर हम गौरवान्वित हें। आनेवाले वर्षों में इस संबंध को और समग्रता के 
साथ मजबूत करना है। 


[i 
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भारत और विशव 


आज, जब पूरी दुनिया हमें एक उभरती महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर 
चुकी हे, आनेवाले वर्षो में हमारी विदेश नीति को अधिक प्रभावी होना चाहिए। 
इसकी शुरुआत राजग सरकार के कार्यकाल में हो चुकी है, जिसने कई साहसिक 
पहल पिछले पाँच वर्षों में की। हमारी 'लुक ईस्ट' नीति के तहत भारत-आसियान 
संबंधों में मजबूती आई। इस क्षेत्र से हमारे सांस्कृतिक संबंधों में नई मजबूती आई 
तथा व्यापार, तकनीक और यातायात के क्षेत्र में नए संबंध बने। हमने हाल ही 
में सार्क देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए हैं। 
इसके तहत दक्षिण एशिया में मुकत-व्यापार क्षेत्र की स्थापना का वायदा भी शामिल 
है। हमने रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है तथा 
अमेरिका के साथ संबंधों का विस्तार किया है। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में 
तेजी लाई गई है और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा अफ्रीका के साथ अपने 
पारंपरिक संबंधों को नए आयाम दिए हैं। 

भाजपा यह विश्वास करती है कि आत्मविश्वास से भरी हमारी इस नई और 

पुरजोर विदेश नीति में की गई पहलें जारी रहनी चाहिए। देश के लिए अंतरराष्ट्रीय 
मामलों में एक बढ़ी हुई भूमिका को और सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिससे हम 
विश्व समुदाय के सामने उपस्थित वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों को हल करने 
में सार्थक योगदान दे सकेंगे। 

देश के विदेशी मामलों से संबंधित नीति पर भाजपा की दृष्टि के मुख्य बिंदू 

निम्नलिखित हैं-- 

8.। पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया, जिसकी बुनियाद इस्लामाबाद में 
फरवरी 2004 के संयुक्त वक्तव्य में रखी गई, को जारी रखकर जम्मू एवं 
कश्मीर समेत सभी अनसुलझे मसलों का स्थायी हल ढूँढ़ना। 

8.2 दक्षिण एशिया आर्थिक संघ के निर्माण की दिशा में काम करना और पूरे 
क्षेत्र के लिए एक समान मुद्रा का चलन करना। 
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8.3 चीन के साथ बातचीत को प्रक्रिया को जारी रखकर सीमा-रेखा मसले का 
पारस्परिक स्वीकार्य हल ढूँढ़ना, ताकि हमारे रणनीतिक हितों की रक्षा हो 
सके। 

8.4 नए ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करने हेतु नए स्वीकार्य संबंधों को ढूँढ़ने का 
प्रयास करना। 

8.5 एक सहकारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए काम करना, 
जिसका एक ध्रुव हमारा देश भी हो। 
8.6 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास 
करना। 
0 
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उपसंहार 
“शक्तिशाली भारत के लिए शक्तिशाली भाजपा” 


पिछले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक 
उद्देश्यपूर्ण और गतिशील सरकार दी है। इससे अस्थिरता के उस काल का अंत 
हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने देश को धकेला था। अटलजी के नेतृत्व में देश ने उच्च 
आत्मविश्वास, उपलब्धि हासिल करने की बढ़ी हुई क्षमताओं और आकाश छूती 
अपेक्षाओं के साथ इक्कीसर्वी सदी में कदम रखा है। 

पिछले छह वर्षो में देश की यह विशेष प्रगति हालाँकि केवल एक शुरुआत 
है। भारत को अपनी क्षमता के अनुरूप विकास के लिए अभी काफी आगे जाना 
है। प्रेरक नेतृत्व और सुशासन के इस सही मेल ने विकास को राजनीतिक एजेंडे 
पर सबसे ऊपर रखा है। आगामी पाँच वर्षों में भाजपा इस प्रक्रिया को और अधिक 
मजबूत कर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हे। 

हमारी दृष्टि देश को सन्‌ 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 
केंद्रित है, जिससे सुरक्षा, राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, प्रजातंत्र, कूटनीति और सबसे 
महत्त्वपूर्ण सौ करोड़ लोगों के मानव विकास में सुदूढ़ता आ सके। 

हमारी दृष्टि 2!वीं सदी को भारत की सदी बनाने की है। 

नियति ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए भाजपा के 
राजनीतिक नेतृत्व का चयन किया है। इसीलिए हम कहते हैं-“शक्तिशाली भारत 
के लिए शक्तिशाली भाजपा'। 

इसलिए हम सन्‌ 2004 के आम चुनावों में फिर से और मजबूत जनादेश माँग 
रहे हैं- यानी भाजपा को अकेले ही स्पष्ट बहुमत और राजग को दो-तिहाई 
बहुमत। 

इस विषय में प्रधानमंत्रीजी की यह उक्ति मनन करने योग्य है-“हमारी जीत 
के साथ भारत का भविष्य जुड़ा है।” 

अटलजी के लिए नया जनादेश, देश के नबोत्थान का जनादेश होगा। 
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सुशासन, विकास और शांति 
के लिए एजेंडा 


छाल णान- पत्र 
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पृष्ठभूमि 


राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की पहली सरकार सन्‌ 998 में बनी। 
सन्‌ ।999 के चुनावों में जनता ने इसे पुनः बहुमत के साथ चुना। सन्‌ 2004 के 
आम चुनावों में प्रधानमंत्री श्री अटल निहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजग 
एक नया जनादेश चाह रहा हे, जिससे पाँच वर्ष और देश की सेवा की जा सके। 

राजग ने देश को अस्थिर करने वाली कांग्रेस पार्टी की खतरनाक नीतियों से 
मुक्ति दिलाकर राजनीतिक स्थिरता देने का वादा किया था। हमने एक सशक्त 
नेतृत्व से देश को एक स्थायी और उद्देश्यपूर्ण सरकार देने में सफलता पाई है। 

गठबंधन धर्म' का पालन करते हुए आपसी विश्वास, सतत विचार-विमर्श, 
आम सहमति और संयुक्त प्रयास की भावना से ओत-प्रोत राजग ने यह साबित 
किया है कि गठबंधन सरकारें किस तरह संगठित रूप से काम करके आम जनता 
की अपेक्षाओं पर खरी उतर सकती हैं। हमने सन्‌ 999 के अपने घोषणा-पत्र में 
वायदा किया था-“राजग राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अपेक्षाओं-दोनों का प्रतिनिधित्व 
करेगा, क्योंकि राजग देश की अनेकता में एकता की छवि, बहुमुखी विविधता और 
संघीय ढाँचे का सही प्रतिबिंब है।” इस बचन को हमने निभाया है। 

राजग सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में हर मोर्चे पर देश को आगे ले जाने 
का काम किया है। हमने सन्‌ ।999 के घोषणा-पत्र को “स्वाभिमानी और 
समृद्धशाली भारत के लिए एक एजेंडा' कहा था। आज हमारा देश पहले से कहीं 
अधिक समृद्धशाली है। आज भारतीयों में आशाएँ, गौरव और आत्मविश्वास पहले 
से कहीं अधिक है। प्रतिष्ठा और पहचान की दृष्टि से दुनिया में आज भारत का 
कद कहीं अधिक ऊँचा है। 

पिछले पाँच वर्षो में हमारे देश ने साबित किया है कि उसमें विगत की 
समस्याओं से निपटने और 2।वबीं सदी के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता है। 
सरकार के मजबूत और साहसिक कदमों के कारण ही आज भारत-पाक सीमा 
पर शांति है। द्विपक्षीय संबंध ऐसी कटुता, जो कभी खत्म नहीं होनेवाला लगता 
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था, से मित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। सभी अनसुलझे मसलों को बातचीत से हल 
करने का माहौल तैयार हुआ है। इस सकारात्मक पहल ने भारत-पाकिस्तान के 
लिए ही नहीं, वरन्‌ पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार 
खोल दिए हैं। 
जम्मू एवं कश्मीर पुनः एक बार आज शांति के प्रकाश में विकास के रास्ते 
पर चल निकला है। सन्‌ 2002 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा कर और 
बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने की प्रतिबद्धता ने राज्य में एक नई 
आशा का संचार किया है। पूर्वोत्तर के समस्याग्रस्त इलाके भी आज राजग सरकार 
के शांति और बातचीत के द्वारा विवाद हल करने के सतत प्रयासों का लाभ उठा 
रहे हैं। इन क्षेत्रों में सारी समस्याएँ कांग्रेस पार्टी के लंबे कुशासन का नतीजा रही 
हैं। राजग सरकार अब इन्हें हल कर रही है। 
आजादी पाने के बाद 50 वर्षां तक हुई धीमी आर्थिक प्रगति और वर्षों की 
अकर्मण्यता से भारत आज अंततः मुक्ति पा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जी. 
डी.पी.) की 8 प्रतिशत की वृद्धि दर, जिसे हमारे विरोधी 'मुंगेरी लाल के हसीन 
सपने' कहा करते थे, आज वास्तविकता बन गई है। पिछले वर्ष लगातार कई 
प्राकृतिक आपदाओं से निपटते रहने के बाबजूद यह सब कुछ संभव हो पाया है। 
4 राज्यों में गंभीर सूखे का सामना हमारे जिस कुशल और प्रभावी प्रबंधन ने 
किया, उसका उदाहरण पहले देखने को नहीं मिला। आवश्यक वस्तुओं के दाम 
नियंत्रण में हैं। कृषि-उत्पाद पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारा विदेशी मुद्रा 
भंडार ।।0 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला गया है। 
भारत के विभिन्‍न विनिर्माण क्षेत्र, जिन्हें आलोचकों ने अतीत में “नाकाम क्षेत्र' 
बता दिया था, आज विदेशी प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। पिछले 
पाँच वर्षों में जहाँ 'मेड इन इंडिया' एक दमदार ब्रांड बन कर उभरा वहीं, 'सर्व्ड 
फ्रॉम इंडिया' अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गई है। इस उदीयमान क्षेत्र 
ने भारी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए। ज्ञान आधारित अर्थ-व्यबस्था की 
इस नई शाखा ने सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में देश की विश्वस्तरीय क्षमता के 
समकक्ष स्थान बना रहा है। कहना न होगा कि देश से सॉफ्टवेयर निर्यात पिछले 
पाँच वर्षों में पाँच गुना बढ़ कर 48,000 करोड़ रुपए के स्तर को लांघ गया है। 
कांग्रेस शासनकाल की नीतिगत विकलांगता से एक कमजोर और अपर्याप्त 
आधारभूत संरचना हमें विरासत में मिली। 'विश्वस्तर की आधारभूत संरचना ने 
अब इसका स्थान ले लिया है”, यह भारत के लिए, भारत में, भारतीयों द्वारा निर्मित 
है। प्रधानमंत्री ने इसे उचित ही 'कनेक्टीविटी रिवोल्युशन' या “संपर्क क्रांति कहा 
है। यह आज चारों ओर गतिमान है। टेलीकॉम कनेक्टीविटी, इंटरनेट कनेक्टीविटी, 
हाईवे कनेक्टीविटी और ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी तो महज एक शुरुआत है, 
जिससे यह क्रांति उजागर हो रही है। हम ऐसी ही सफलता आधारभूत संरचना के 
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अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों-विद्युत, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाह, सिंचाई आदि में 
दोहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा होने से अब तक बाधित आर्थिक विकास-दर 
और रोजगार-सृजन का विस्तार किया जा सकेगा। 
पिछले पाँच वर्षो में गृह देश निर्माण के क्षेत्र में देश ने एक नया कीर्तिमान 
स्थापित किया है। सन्‌ 999 में बीस लाख मकान सालाना बनाने के अपने वादे 
को हमने पीछे छोड़ दिया है। हमें इस बात का भी गर्व है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 
गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित 
सरकारों के कार्यकाल वाले पिछले ।4 साल में बनाए गए कुल मकानों से ज्यादा 
मकान वाजपेयी सरकार ने पाँच साल में बनाए। 
सन्‌ ।999 के हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में निहित एक करोड़ अतिरिक्त 
रोजगार के अवसर सृजित करने का एक महत्त्वपूर्ण वायदा था। हमने इस वायदे 
को पर्याप्त रूप से पूरा किया है। वर्ष 2002-03 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 82 लाख 
रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया गया था। हमारी सरकार द्वारा 
शुरू की गई ।0 हजार करोड़ रुपए की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' आजादी पाने 
के बाद से 'काम के बदले अनाज' का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 
हमारी सरकार ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से अब तक के सबसे बड़े 
सामाजिक विकास और रोजगार-सूजन कार्यक्रम शुरू किए हैं। अंत्योदय अन्न 
योजना, सर्वशिक्षा अभियान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, समेकित बाल विकास 
योजना आदि ऐसी प्रमुख योजनाएँ हैं। इनके अलावा आदिवासी मामलों के लिए 
अलग से मंत्रालय स्थापित कर उनके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना भी 
शामिल है। 
इतना सब करने के बाद हम आज एक नया जनादेश चाह रहे हैं, ताकि हम 
अपने अधूरे कार्य पूरा कर सकें। जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप 
राजग ने 'विकास', “सुशासन! और “शांति' को ही सन्‌ 2004 के चुनावों में प्रमुख 
मुद्दा बनाया है। इनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस घोषणा-पत्र के माध्यम से पुनः 
प्रतिध्वनित की जा रही है। 
भारत समृद्धि की ओर अग्रसर और विकासशील देश है। लाखों भारतीयों ने 
रोजगार पाए, घर खरीदे, मोबाइल फोनों का उपयोग करना शुरू किया और अपने 
बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए; अब भी करा रहे हैं। फिर भी आज लाखों 
लोग बाट जोहते हुए अवसरों का लाभ उठाने और उस महान्‌ भारतीय स्वप्न को 
साकार करने में योगदान देने का इंतजार कर रहे हैं। महात्मा गांधी की 'अंत्योदय' 
अवधारणा से प्रेरित होकर राजग सरकार विकास के लाभ को जन-जन तक 
पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि भारतीय राज्य-व्यवस्था 
के संसाधनों तथा ध्यान पर वंचितों और उपेक्षित लोगों का पहला अधिकार है। 
[] 
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हमारा दृष्टिकोण 


भारत हो एक विकसित राष्ट्र। 


हमारा लक्ष्य 
अगले पाँच वर्षो तक सतत आधार पर 8-।0 प्रतिशत का वार्षिक सकल 
घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की बृद्धि दर हासिल कर सन्‌ 205 तक गरीबी का 
उन्मूलन करना। हर राज्य और जिले के लिए मानदंड स्थापित कर पंचवर्षीय 
आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। 


हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत 

रोजगार-सृजन, समानता, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय असंतुलन और शहरी-ग्रामीण 
खाई को पाटते हुए तीब्र विकास सुनिश्चित करना। 

राजग यह मानती है कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वार्षिक 
बृद्धि दर को सतत रूप से 8-0 प्रतिशत तक बनाए रखा जा सकता है। इससे 
देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे स्ट्रॅटेजिक (रणनीतिक) लक्ष्य को 
प्राप्त किया जा सकेगा। हमें अपने परिश्रमी किसानों और मजदूरों, उद्यमशील 
व्यापारियों, नई सोच के प्रबंधकों व पेशेवरों, योग्य वैज्ञानिकों और निष्ठावान 
प्रशासकों की योग्यता पर पूरी तरह यह विश्वास है कि वे इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 
को प्राप्त कर लेंगे। ; 

राजग देश को सात सूत्री रणनीति के तहत एक आर्थिक महाशक्ति बनाने 
के लिए प्रतिबद्ध है। वे सात सूत्र हैं- 

।. देश को विश्व का खाद्य उद्योग केंद्र बनाना। 
- देश को विश्वस्तरीय विनिर्माण उत्पादन केंद्र बनाना। 
3. देश को विश्व-भर में सेवा उपलब्ध कराने वाला देश बनाना। 
4. देश को ज्ञान आधारित अर्थ-व्यवस्था का केंद्र ननाना। 
5. देश को विश्वस्तरीय पर्यटन का केंद्र बनाना। 
6. देश को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बनाना। 
7. देश को विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा का केंद्र बनाना। OD 
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की तन 


यह देश के सर्वागीण विकास का मुख्य कारक है। अतः इस संदर्भ में हमारे 

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- 

. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता लाना। 

2. सन्‌ 200 तक किसान की आय को दोगुना कर लघु और सीमांत कृषकों 
के लिए भी कृषि को लाभकारी बनाना। इसके लिए खेती की लागत में 
कमी करना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को मिलने वाले दामों में 
बढ़ोतरी करना शामिल है। आजादी पाने के बाद पहली बार 'किसान 
आयोग' का गठन इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने किया है। 

3. कृषि क्षेत्र में निजी और सरकारी निवेश की वृद्धि दर को दोगुना करना। 

4. देश के पूर्वी राज्यों, जहाँ उर्वरा भूमि और जल बहुतायत में है, को एक 
नए 'खाद्य केंद्र' के रूप में विकसित करना। 

5. बाजार तक हमारे किसानों की पहुँच सुनिश्चित करना, किसानों को 
प्रतिस्पर्धी वित्तीय स्रोतों से धन उपलब्ध कराना और विश्व अर्थ-व्यवस्था 
से मुकाबला करने के लिए किसानों को आवश्यक जानकारी दिलाना। 

6. मूल्य-संवरद्धन को बढ़ावा देना और किसान से उपभोक्ता तक की 
खाद्य-श्रृंखला में हर स्तर पर बर्बादी को रोक कर दोनों को लाभ पहुँचाना । 

7. विश्व-बाजार के लिए उच्चस्तरीय प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रीयों का निर्माण 
कर देश को विश्व का प्रमुख “खाद्य औद्योगिक केंद्र' बनाना। 

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ।5 अगस्त, 2004 को दूसरी 

हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत करेंगे। चूँकि 'कृषि' राज्य सरकार का विषय 
है, अतः राजग दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा- 
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भूमि, जल, और ऊर्जा 


l. 


>> 


> 
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No) 


नदी-जोड़ परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। इससे जल की कमी 
वाले इलाकों के किसानों को सर्वाधिक लाभ होगा। 


. सभी चालू बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं को पाँच वर्ष के 


अंदर पूरा कर 3.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा 
उपलब्ध कराना। 


. 'भू-जल संभरण' (रीचार्ज) मास्टर प्लान पूरे देश में कार्यान्वित किया 


जाएगा। 


. सिंचाई के परियोजनाओं निर्माण योजना क्रियान्वयन और प्रबंधन के 


समय सामुदायिक भागीदारी को जल उपयोगकर्ता संस्थाओं के माध्यम से 
अनिवार्य बनाना। 


- हर जिले से समग्र जल-प्रबंधन और भूमि-पोषण रणनीति के तहत 


योजना बनाना। 


: ड्रिप पद्धति से सिंचाई, स्प्रिकलर पद्धति से सिंचाई और ग्रीन हाउस 


तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाना। ऐसी 
जल-दक्ष पद्धतियों के तहत आने वाली भूमि में पाँच साल के भीतर 
पाँचगुने की बढ़ोतरी करना। इस अभियान का घोष वाक्य होगा-'प्रति 
बूँद से अधिक फसल'। 


- वर्षा आधारित कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना, 


ताकि देश के दो तिहाई फसली क्षेत्र को और 80 प्रतिशत लघु और 
सीमांत कृषकों जो वर्षा आधारित कृषि पर ही जीवनयापन करते हैं, को 
लाभ मिल सके। यह जल संग्रहण को प्राथमिकता देगा, बेहतर बीज के 
उपयोग को बढ़ावा देगा, प्रासंगिक कृषि तकनीक को अपनाने पर जोर 
देगा तथा मृदा पोषण और बंजर भूमि में पैदा होने वाले कँटीले और 
जंगली पौधों समेत हर वस्तु का व्यवसायीकरण करने पर जोर देगा। 


- सन्‌ 2009 तक हर किसान को पर्याप्त और गुणवत्ता वाली बिजली की 


उपलब्धता सुनिश्चित करना। 


: बंजर और व्यर्थ भूमि के विकास के लिए कृषि, बागवानी, वनीकरण, जैव 


भार उत्पादन, मास उत्पादन और जैव ईंधन उत्पादन समेत अन्य सभी 
उपयोग भी एक मिशन के रूप में लिये जाएँगे। अभी विभिन्न मंत्रालयों 
के तहत चलने वाली अलग अलग योजनाओं को एक एजेंसी के तहत 
लाया जाएगा। राष्ट्रीय बंजर और व्यर्थ भूमि विकास बोर्ड” को पुनर्जीवित 
कर उसे 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सन्‌ 2009 तक उत्पादक बनाने 
की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी-यह वर्तमान के कार्यक्रमों की दर से दुगुना 
लक्ष्य होगा। केंद्र भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक 
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आदर्श कानून बनाकर सामुदायिक भागीदारी, निजी निवेश, निगमित 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सहकारी संस्थाओं के सहयोग और भूमिहीन 
मजदूरों, लघु कृषकों, पूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवाओं को बंजर एवं 
व्यर्थं भूमि के विकास की हर पहल में हिस्सेदार बनाएगा। यह आदर्श 
कानून ऐसे ही समान कानूनों को पास करने के लिए राज्य सरकारों के 
पास भेजा जाएगा। साथ ही साथ उन्हें आधिकारिक प्राधिकरणों की 
नियुक्ति कर इस महत्त्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए कहेगा। 

0. जैविक कृषि को बढ़ावा देकर भूमि क्षरण को रोका जाएगा और विश्व 
भर में प्रचलित हो रही प्राकृतिक' खाद्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा 
दिया जाएगा। वित्तीय और अन्य सभी तरह की सहायता जैव उर्वरकों 
और जैव कीटनाशकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। 

।।. किसानों के बीच आपस में जमीन को पट्टे पर रखना और वापस लेने 
के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य बनाया जाएगा। 

।2. राज्य सरकारों के सहयोग से राजस्व-रिकॉर्ड और भूमि-हस्तांतरण की 
समस्त प्रक्रिया को क॑प्यूटरीकृत किया जाएगा और भोगोलिक सूचना-प्रणाली 
के साथ जोड़ा जाएगा। 


वित्त एवं बीमा 

।. कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए अधिकाधिक 
योजना राशि आवंटित की जाएगी। 

2. कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत 
करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह पहले छह माह के 
भीतर ही ऐसे नीतिगत और संस्थागत कदम सुझाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में 
(विशेषकर लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अनुसंधान एवं 
विकास, कृषि संबंधी मानव संसाधन विकास, फसल कटाई के उपरांत 
प्रबंधन और विपणन में) निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। सरकारी 
तथा निजी क्षेत्र और किसानों द्वारा किए जाने वाले निवेश को परस्पर 
भागीदारी के साथ समेकित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट है कि कृषि में 
निजी निवेश का अर्थ कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना नहीं है। 

3. जिस तरह समय पर पर्याप्त पानी फसलों के लिए महत्त्व रखता है, उसी 
तरह समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता किसान के लिए महत्त्वपूर्ण होती 
है। अतः इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने 
के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रधान ऋण दर (पी.एल.आर.) से भी 
कम ब्याज दर पर कर्ज लेना संभव हो सकेगा। इससे प्रक्रियाजनित देरी 
कम होगी और ऋण वितरण में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत 
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होगी। ।5 अगस्त, 2004 के पहले सभी पात्र किसानों के बीच किसान 
क्रेडिट कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ए.टी.एम. 
की सुविधा वाले स्थानों पर कार्डधारक उसका लाभ उठा सकेंगे। हमारा 
उद्देश्य कृषि ऋण के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करना हे, जिससे 
किसानों को साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। 

. कृषि आधारभूत संरचना और ऋण के लिए हाल ही में घोषित 50,000 
करोड़ रुपए की 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि' के अंतर्गत आने 
वाली परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक अनुमति दी जाएगी। 

. सरकार सहकारी बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं पर प्राथमिकता से ध्यान 
देगी। अंतरिम बजट में इस संबंध में घोषित 5,000 करोड़ रुपए की निधि 
का उपयोग किया जाएगा। इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाए 
जाएँगे कि सहकारी संस्थाएँ पेशेवर और मजबूत वाणिज्यिक सिद्धांतों पर 
काम करें, जबकि साथ में ही उनका लोकतांत्रिक चरित्र बनाए रखा जाएगा। 

- केद्र द्वारा बनाए गए 'बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम' की तर्ज पर ही सभी 
राज्यों को अपने सहकारी कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

- शीतगृहां, गोदामों, अनाज बैंकों और चारा बैंकों की स्थापना के लिए 
सरकारी स्तर पर पूरी सहायता दी.जाएगी। मान्यताप्राप्त गोदामों में और 
अनाज बैंकों में अपने उत्पादों को रखने वाले किसानों को बैंक से कर्ज 
उपलब्ध कराने के लिए “हस्तांतरित गोदाम रसीद' (निगोशिएबल वेयर 
हाउस रिसिप्ट) की शुरुआत की जाएगी। 

- समग्र फसल बीमा योजना' और हाल ही में शुरू की गई 'फसल आय 
बीमा योजना' का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाएगा। 
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तकनीकी, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ 

।. कम पानी का उपयोग करनेवाले, सूखा प्रतिरोधी, अधिक पौष्टिक, ज्यादा 
उत्पादन देने बाले और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित पौधों के लिए 
जैव-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 

2. अगले पाँच वर्षों में कृषि क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के लिए 
संसाधनों को तीनगुना किया जाएगा। 'प्रयोगशाला से खेत” के बीच की 
खाई को पाटने के लिए बहुतेरी साझेदारियां भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्व विद्यालयों, कृषि व्यापार कंपनियों 
और किसानों के संगठनों के बीच स्थापित की जाएँगी। 

3. निजी क्षेत्र की भागीदारी से कृषि विस्तार एवं सलाह सेवाओं को एक 
प्रमुख क्षेत्र बनाया जाएगा। हर गाँव में कम-से-कम एक 'कृषि सेवा केंद्र 
की स्थापना के लिए आवश्यक बैंक कर्ज और संस्थागत समर्थन उपलब्ध 
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कराया जाएगा। 'किसान कॉल सेंटर' सेवा (जो देश-भर में 55 नंबर 
पर मुफ्त बातचीत के लिए उपलब्ध है) को राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। ये सारी कृषि सलाह सेवाएँ किसानों 
को लाभ पहुँचाने के अलावा पाँच लाख से अधिक पढ़े-लिखे नौजवानों 
और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों के लिए रोजगार और अधिक आमदनी 
कमाने के अवसर भी पैदा करेगी। 


. कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों में शिक्षण और प्रशिक्षण के अवसरों को बड़े स्तर 


से बढ़ाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हर किसान प्रतिवर्ष किसी न 
किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या कृषि शिक्षा कार्यक्रम में अवश्य भाग ले। 


' खेती में काम आने वाली मशीनरी, साजो सामान-उपकरण और कलपुर्जो 


की तकनीक में सुधार के लिए एक बृहद राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया 
जाएगा। 


कृषि संबंधी बाजार 
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कृषि उत्पाद और विपणन समिति अधिनियम में संशोधन कर मंडी टैक्स 
की समाप्ति के लिए राज्यों को केंद्र से वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। इससे 
किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों में सीधे अपनी फसल बेचने में सुविधा 
होगी। बे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी सीधे अपने उत्पाद बेच कर 
बेहतर कीमत पा सकेंगे। 


. कृषि उत्पादों के देश के एक भाग से दूसरे भाग तक मुकत यातायात के 


रास्ते में सभी बची हुई बाधाओं को एक साल के भीतर दूर कर दिया 
जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 


. कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण के लिए ।,000 करोड़ रुपए से मंडी 


विकास निधि' को स्थापना की जाएगी। 


. जस्तु-विनिमयन को बढ़ावा देकर किसानों को भी भावी व्यापार-सेवाओं 


(फ्युचर्स ट्रेडिंग का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए छोटे वायदों 
(ठेको) के माध्यम से फसलों की अधिक से अधिक प्रजातियां का 
व्यापार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान 
की निर्भरता कम होगी। 


. कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित 


करने की व्यवस्था की पुनर्समीक्षा की जाएगी, ताकि किसानों को अधिक 
सहूलियत मिले। 


. भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान में जारी फसल खरीदने को व्यवस्था 


में भी बदलाव लाकर इसे खरीदने, संग्रहण करने, यातायात करने और 
निर्यात संबंधी लाभ अर्जित करने के लिए सस्ता बनाया जाएगा। 
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आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 'रुयूतु बाजार' की तर्ज पर ही एक किसान 
हाट बाजारों की शृंखला देश भर में स्थापित की जाएगी, जहाँ किसान 
अपना माल सीधे उपभोक्ताओं के हाथों बेच सकेंगे। 


खाद्य प्रसंस्करण 
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राजग यह मानती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
में वैसे नई जान फूंक सकता है, जैसे सूचना-प्रौद्योगिकी ने हमारी राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में फूंकी है। बर्तमान में हम अपने कृषि उत्पादों का केवल 
2 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत कर पाते हैं। अगले पाँच वर्षों में इसे ।0 प्रतिशत 
तक बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का 
गठन किया जाएगा। यह समग्र रूप से देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के 
सामने खड़ी सभी समस्याओं आकार, अलग अलग हिस्सों में बँटा हुआ 
रहना, अदक्षता, कम मूल्य संवर्द्धन, हलके गुणवत्ता स्तर और अपर्याप्त 
कामकाजी सुविधाएँ-सभी को सुधारने के उपाय सुझाएगी। यह भारतीय 
उपभोक्ताओं के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक की सभी आवश्यकताओं 
को पूरा करने में उद्योग को सक्षम बनाएगा और निर्यात को बढ़ावा देने 
तथा विदेशों में खुदरा विक्रय-स्थलों की स्थापना करने में भी मदद देगा। 


. दर आधारित और निवेश आधारित समर्थन देकर खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों 


को स्थापना, विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में तेजी लाई जाएगी। 


- खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन और 


प्रसंस्करण के बीच की दूरी को कम करने की है। इसलिए हर बैंक की 
ग्रामीण शाखा से कहा जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष की कृषि प्रसंस्करण 
संभावना को पहचान कर वैसी इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराए। स्थानीय प्रशासन से भी आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध 
कराने के लिए कहा जाएगा। किसानों के करीब ही प्राथमिक प्रसंस्करण 
केंद्रों की शृंखला हम स्थापित करेंगे। ये केंद्र कृषि एवं बागवानी उत्पादों 
की छँटनी, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण और पैकिंग कर उन्हें बाजारों और 
अधिक मूल्य संवर्धन के योग्य बनाकर बाहर भेजेंगे। 

एक केंद्रीकृत खाद्य कानून, जिसकी कमी होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण 


उद्योगों को बढ़ावा देने में झटका लगा है, शुरू के छह महीनों के अंदर 
बनाया जाएगा। 


- एक स्वतंत्र “भारतीय खाद्य नियामक आयोगः का गठन भी छह माह के 


भीतर किया जाएगा, जो खाद्य उत्पादों के स्तर को तय करने और लागू 
करने के लिए जिम्मेदार होगी। 


6. शुरू के तीन महीनों में ही एक टास्क फोर्स का गठन ज जो गन्ना 
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किसानों और चीनी मिलों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का 
तात्कालिक और दूरगामी हल सुझाएगी। यह भारतीय चीनी उद्योग को 
विश्व बाजार में एक प्रमुख स्थान दिलाने में भी सहायक होगी। इथेनॉल 
का उत्पादन और साथ-साथ बिजली का उत्पादन करनेवाले संयंत्रों को 
बढ़ावा दिया जाएगा। 

7. भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बावजूद हम 
केवल 5 प्रतिशत उत्पादन को ही प्रसंस्कृत करते हैं। शुरू के छह माह 
के भीतर ही एक दुग्ध उद्योग विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसका 
प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण आमदनी और रोजगार को बढ़ाना होगा। इसके 
माध्यम से देश भर में, विशेष कर उत्तर और पूर्वी राज्यों में दुग्ध उद्योगों 
को वित्तीय और निवेश समर्थन दिलाया जाएगा। इस योजना से ध्यान दूध 
उत्पादन में हमारी क्षमता को दोगुना करने, तकनीक में सुधार करने, 
घरेलू बाजार में विस्तार करने और उद्योग की पूरी निर्यात क्षमता को 
हासिल करने में भी दिया जाएगा। यह इस उद्योग के अन्य पहलुओं--बेहतर 
प्रजातियों, अच्छा और सुलभ चारा, पशु-चिकित्सा सुविधाओं, इन काम-घथंधों 
में लगे किसानों की कर्ज आवश्यकताओं और गाय तथा उसके परिवार 
के संरक्षण में भी अपना योगदान देगी। 

8. मुरगी पालन को पर्याप्त बढ़ावा देकर अंडा उत्पादन को दोगुना, मुरगी के 
मांस उत्पादन को चार गुना और इस क्षेत्र के निर्यात को 250 करोड़ रुपए 
से बढ़ा कर | हजार करोड़ रुपए किया जाएगा। इससे मुरगी पालन क्षेत्र 
में बर्तमान रोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़ कर 50 लाख अगले पाँच 
वर्षो में हो जाएगी। मुरगी पालन को कृषि क्षेत्र की गतिविधि मान कर 
उसे कृषि क्षेत्र को मिलने वाले सारे लाभ उपलब्ध कराए जाएँगे। 

9. 30 दिनों के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और खाद्य 
श्रृंखला में बर्बादी तथा नुकसान को रोकने के कदम सुझाने के लिए उससे 
कहा जाएगा। 


फसलें 

।. फसल में व्यापक विविधता लाने, बहु-फसलीकरण और सभी फसलों की 
प्रति एकड़ उपज को दुगुना करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की 
-जाएगी। 

2. प्रत्येक गाँव को अपने वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा। 

3. सफल किसानों को सम्मानित कर समुचित मान्यता दी जाएगी। 

4. अगले पाँच वर्षों में ही दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने 
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के प्रयासों को तेज किया जाएगा। 


. अगले पाँच वर्षा में बागवानी एवं पुष्प-खेती को दुगुना किया जाएगा। 


विशेषकर नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन और मशरूम की 
खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


. चाय, कॉफी, नारियल, एरिकानट, रबर, काजू और मसालों की फसलों 


की समस्याओं के हल के लिए विशेष उपाय किए जाएँगे, ताकि इस क्षेत्र 
में देश का वर्चस्व बना रहे। 


. पिछले वर्ष शुरू किए गए जैव ईधन और बाँस के विकास संबंधी राष्ट्रीय 


मिशन को सुचारु रूप से चलाया जाएगा। औषधीय और सुगंधित पौधों 
के निर्यात की व्यापक संभावनाएँ हैं। अतः इसे (निर्यात को) और 
अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। 


. जूट उत्पादन में सुधार और मूल्य संवर्धन के लिए एक तकनीकी मिशन 


शुरू किया जाएगा। 


पशुपालन और मछलीपालन 


[5] 


2 करोड़ भारतीयों को आंशिक और पूर्ण रोजगार प्रदान करने वाले 
पशुपालन क्षेत्र को पूर्ण समर्थन देकर ग्रामीण समृद्धि ओर सामाजिक न्याय 
के लक्ष्य हासिल किए जाएँगे। पर्याप्त बजटीय सहायता से एक राष्ट्रीय 
पशुधन विकास बोर्ड' बनाया जाएगा। वह अन्य कार्यो के अलावा 
पशुधन की प्रजातियों में सुधार का भी कार्य करेगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
से जुड़े विभिन्‍न जानवरों देशी गायों, भैंसों आदि में सुधार लाने के लिए 
अधिक जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जीवित पशुधन नीति बना कर जानवरों 
को प्रजातियों में सुधार लाया जाएगा। गोशालाओं और खूँटा पद्धति को 
प्रोत्साहन दिया जाएगा। गाय और उसके परिवार के संरक्षण के लिए एक 
केद्रीय कानून बनाने हेतु आम सहमति का प्रयास किया जाएगा। हाल ही 
में स्थापित राष्ट्रीय पशु आयोग' की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। 


. मछलीपालन के संबंध 'में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सामुद्रिक 


और अंतर्जलीय मछलियों के क्षेत्र में सवांगीण विकास कर मछुआरों की 
सामाजिक और आर्थिक प्रगति की जाएगी। गहरे समुद्र में मछलीपालन 
उद्योग को विकसित कर देश की लंबी सामुद्रिक सीमा का लाभ लेकर 
इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा। मछुआरों की सहकारी 
समितियों को उनकी नावों को आधुनिक बनाने, शीत गृह स्थापित करने, 
प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना करने व अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय 
बाजार से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए सहायता की जाएगी। 


3. हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है, हालाँकि 
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कीमत हासिल करने और गुणवत्ता के मामले में हमारा ऊन उद्योग काफी 
निचले स्तर पर है। इसके आधुनिकीकरण एवं उत्थान के लिए एक 
कार्ययोजना तैयार की जाएगी। हाल ही में स्थापित 'गड़रिया समुदाय 
विकास एवं वित्त निगम' को कार्यान्वित किया जाएगा। 


कृषि श्रमिक , 
कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ साल भर तक सतत रूप 


से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँगे। असंगठित क्षेत्र 
के मजदूरों के लिए बनी “सामाजिक सुरक्षा योजना' को प्रस्तावित “अंत्योदय 
स्वास्थ्य योजना' के अंतर्गत लाया जाएगा। ग्रामीण गृहनिर्माण में भी उन्हें प्राथमिकता 
दी जाएगी। उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमों 


को भी बढ़ाया जाएगा। 
अन्य बिंदु 

।. महिलाएँ भारतीय कृषि में पूरी तरह चिहित न होते हुए भी एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाती हैं। किसान परिवारों की महिलाओं के सशक्तिकरण के 
लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, ताकि उनकी क्षमता और आय 
दोनों में ही वृद्धि हो। 

2. कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते से संबंधित एक समग्र 
प्रचार-प्रसार अभियान शुरू कर किसानों को जागरूक किया जाएगा 
ताकि उनकी चुनौतियों, मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने के बाद विश्व-व्यापार 
में कृषि संबंधी अवसरों और किस तरह सरकार, व्यापार क्षेत्र, सहकारी 
संस्थाओं व किसानों के बीच की साझेदारी देश को इन चुनौतियों का 
सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सहायक हो सकती है-यह 
उन्हें पता चल सके। 

'दूसरी हरित क्रांति' में एक अलग तरह की नीति अपनाई जाएगी, जो पहली 
हरित क्रांति से सर्वथा भिन्न होगी। पहली हरित क्रांति में मुख्यतः खाद्य की कमी 
से निपटने के लिए अच्छी फसलों की विविध पैदावार पर जोर दिया गया था। 
इसके विपरीत दूसरी हरित क्रांति में कृषि अर्थ-व्यवस्था को अपनाया जाएगा, जो . 
किसानों से होती हुई उपभोक्ता तक पहुँचेगी। इसमें नूतन प्रोद्योगिकी-अंतरिक्ष, 
सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 
किफायती जल सिंचाई प्रणाली, पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक, उचित कृषि, कृषि 
बाजार, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण संरचना आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 

उपर्युक्त गतिविधियों का संचालन करनेवाले विभिन्‍न विभागों और मंत्रालयों 
में बेहतर समन्वय के लिए एक कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रिमंडलीय समिति 
गठित की जाएगी। O 
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ग्रामीण विकास 


आगामी वर्षो में सरकार का मुख्य जोर गाँवों और शहरों के बीच की खाई 
को पाटने पर होगा। इसके लिए 'पूरा योजना' (PURA- Provision of Urban 
Amenities in Rural Areas) को क्रियान्ित किया जाएगा। इसके तहत 5 साल के 
भीतर देश भर के 5,000 ग्रामीण युग्मित बसाहटों को चार तरह की कनेक्टीबिटी 
(संपक) से जोड़ा जाएगा। 

(अ) भौतिक कनेक्टीविटी (संप्क)-इसके तहत अच्छी सड़कें और बिजली 

शामिल हैं। 

(ब) डिजिटल कनेक्टीबिटी-इसके तहत आधुनिक दूरसंचार और सूचना 

तकनीक सेवाएँ शामिल हैं। 

(स) ज्ञान-आधारित कनेक्टीविटी-इसके तहत अच्छे स्कूल और व्यावसायिक 

प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। 

(द) बाजार कनेक्टीविटी-इसके तहत अच्छे बाजार की आधारभूत संरचना 

शामिल है। 

विशेष रूप से, 

* ग्रामीण विद्युतीकरण को सन्‌ 2007 तक एक त्वरित क्रियान्वयन कार्यक्रम 
के तहत पूरा कर लिया जाएगा। इससे एक लाख गाँवों के | करोड़ घरों में बिजली 
उपलब्ध होगी। 

° सभी गाँवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होंगे और 5 से 8 किलोमीटर तक 
की दूरी पर एक डिस्पेंसरी तथा 20 किलोमीटर के अंदर एक चिकित्सालय होगा। 

PRA योजना को ॥5 अगस्त 2004 के पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। 


ग्रामीण स्वच्छता 


80 फीसदी बीमारियों का कारण पीने का साफ पानी और साफ-सफाई की 
सुविधा न होना है। देश की 67 फीसदी ग्रामीण आबादी और 22 फीसदी शहरी 
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आबादी के पास शौचालय नहीं हैं। यह भारतीय युवा महिलाओं के लिए शर्मनाक 
स्थिति लेकर आता है। राजग इस दुखद वास्तविकता को सन्‌ 2009 तक बदलने 
के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी भारतीय को शौच-निवृत्ति के लिए 
खुले में न जाना पड़े। 

एक पूणर्तः स्वच्छता अभियान राजग सरकार ने सन्‌ ।999 में शुरू किया था। 
उसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूर्ण स्वच्छता की सारी परियोजनाएँ पाँच वर्षों 
में क्रियान्वित होने के कारण 8.4 करोड़ भारतीयों को यह मूलभूत सुविधा निजी 
रूप या सामुदायिक रूप से प्राप्त हुई है। सन्‌ 2005 तक कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र 
या ग्रामीण/शहरी स्कूल बिना पेयजल और शौचालय सुविधाओं के नहीं रहेगा। 
इसमें भी कन्याशालाओं और आदिवासी तथा पिछड़े इलाके के स्कूलों को 


प्राथमिकता दी जा रही है। 


पेयजल 
पिछले पाँच दशकों में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र 


में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, हालाँकि तत्सबंधी 
परिणाम इस निवेश के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि मूलतः इन योजनाओं में जनता 
की भागीदारी, पंचायतों के मालिकाना हक और नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित 
करने की कोई अंतर्निहित पद्धति नहीं थी। राजग सरकार ने इन कमियों को दूर 
करते हुए दिसंबर, 2002 में “स्वजल धारा' कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम 
के तहत लागत का 90 फीसदी हिस्सा केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायतों को सीधे दिया 
जा रहा है। शेष ।0 प्रतिशत लागत और पूरी तरह निगरानी तथा प्रबंधन की 
जिम्मेदारी समुदायों को सौंपी गई है। 

पहले को सारी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को “स्वजल धारा' के सुधार 

कार्यक्रमों के अंदर लाकर उन्हें लंबे समय के लिए स्थायित्व दिया जा रहा है। 
इस बृहद क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यस्था की जा रही है। इस 
दिशा में हमारी प्रतिबद्धताएँ हैं- 

(अ) देश की हर ग्रामीण बसाहट, चाहे वह आंशिक रूप से लाभांवित या 
गैर लाभान्वित श्रेणी में ही क्यों न हो, को सन्‌ 2007 तक एक निश्चित 
पेयजल आपूर्ति मुहैया कराई जाएगी। 

(ब) जल की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक समुदाय आधारित 
कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 

(स) राज्य सरकारों के जलापूर्ति विभागों और निगमों के कामकाज में सुधार 
लाया जाएगा। 

(द) वर्षा जल का संग्रहण करने, भूमि-जल स्तर बढ़ाने तथा विभिन्न 
जल-स्रोतों (जैसे-तालाब, कुएँ आदि) की सफाई और संवर्द्धन के 
लिए पंचायतों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएँगे। | 
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आधारक्षृत संरचना 


राजग सरकार द्वारा शुरू की गई कनेक्टीविटी (संपर्क) क्रांति ने कई क्षेत्रों 
में साफ तौर पर दिखाई देने वाले परिणाम दिए हैं। इन्हें और तेजी से आगे बढ़ाया 


जाएगा। आगामी पाँच वर्षो में हमारी सरकार विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य 
करेगी-- 


सड़कें 
।. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (लगभग ।5,000 किलोमीटर) को 

, समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इसका प्रथम चरण (स्वर्णिम चर्तुभुज) 
सन्‌ 2005 तक, द्वितीय चरण (पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारे) 
2008 तक, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जिसके तहत अतिरिक्त 
।0,000 किलोमीटर की सड़कों को 4 या 6 लेन के हाइवे में बदल कर 
विभिन्न राज्यों की राजधानियों और प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को आपस 
में जोड़ना है, को सन्‌ 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ।,000 या इससे अधिक आबादी 
चाली सारी ग्रामीण बसाहटों को सन्‌ 2005 तक और 500 या इससे 
अधिक आबादी वाले सारी ग्रामीण बसाहटों को सन्‌ 2007 तक पक्की 
सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 

- सार्वजनिक यातायात क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों 
को उनके परिवहन निगमों की पुनसंरचना के लिए लाभ देकर प्रोत्साहित 
किया जाएगा। उनके बेड़ों में हर वर्ष कम-से-कम 5,000 नई बसें एक 
विशेष निधि के माध्यम से शामिल की जाएँगी। एक विशेष निधि की 
स्थापना कर सभी अंतरराज्यीय बस अड्डों और जिला बस स्थानकों में 
सुधार को भी गति दी जाएगी। 

4. सड़क निर्माण के अलावा पाकिंग सुविधाओं, होटलों, दुकानों, चिकित्सा 
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सुविधाओं, व्यापार केंद्रों, खाने पीने के स्थल आदि को भी सड़क 
सुविधाओं के रूप में निर्मित किए जाने का एक कार्यक्रम पूर्णतः 
नियोजित ढंग से शुरू किया जाएगा। 

` अब तक देश में सड़क सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 
प्रतिवर्ष लगभग 78,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु को प्राप्त 
करते हैं। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन' की शुरुआत 
करेगी। इससे आवश्यक कानूनी, नियामक, तकनीकी और नागरिक 
जागरुकता के कदम उठाए जाएँगे। 


संपूर्ण सड़क कनेक्टिविटी 

एक नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री प्रदेश सड़क योजना' (पी एम पी एस वाई) की 
शुरुआत कर राज्यस्तरीय राजमार्गो और जिला सड़कों में सुधार लाया जाएगा। 
अभी ये हमारी सड़क व्यवस्था की कमजोर कड़ी हैं। एक तरफ तो हम 
विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग व पक्की ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं और दूसरी ओर 
इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कार्यक्रम की पूरी योजना, जिसमें इसके लिए 
वित्तपोषण और निगरानी भी सम्मिलित है, के लिए राज्य सरकारों से विस्तृत 
बातचीत की जाएगी। राज्यों के लोक निर्माण विभागों में सुधार और निजी क्षेत्र की 
भागीदारिता इस योजना के प्रमुख बिंदु होंगे। पी एम पी एस वाई हमारी सड़क 
कनेक्टीविटी क्रांति, जिसे हम “संपूर्ण सड़क कनेक्टीक्रिटी पहल' कहते हैं, में अब 
तक छूटी हुई कड़ी को पूरा करेगी। इस पहल की तीन कड़ियों-राष्ट्रीय राजमार्ग 
विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 
योजना-पर सरकार पहले ही काम कर रही है। 


रेलवे 
रेलवे देश की जीवनरेखा है। यह भारतीय अर्थ-व्यबस्था को सबसे महत्त्वपूर्ण 
आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराती है। अगले पाँच वर्षो में रेलवे की आधारभूत 
संरचना का अभूतपूर्व विस्तार और सुधार हमारी प्रतिबद्धता होगी। इसके लिए 
निम्नलिखित कार्य किए जाएँगे 
।. दिसंबर, 2002 में शुरू की गई ।5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 
राष्ट्रीय रेल विकास योजना' का समयबद्ध क्रियान्बयन। 
2. जनवरी, 2004 के अंतरिम रेल बजट में घोषित की गई 20,000 करोड़ 
रुपए की “सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना” इस वर्ष से क्रियान्वयन में आ 
जाएगी। इस नई महत्त्वाकांक्षी पहल से सुदूर और पिछड़े इलाकों की सभी 
अधूरी रेल परियोजनाओं को अगले पाँच वर्षो में पूरा कर लिया जाएगा। 
अगर इनका क्रियान्वयन कांग्रेस राज की गति' से किया जाता तो इन्हें 
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पूरा होने में 20-25 वर्ष लगते। 

3. कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टीविटी को कश्मीर से कन्याकुमारी 
तक फोर-लेन हाईवे कनेक्टीविटी के साथ साथ हम पूरा करेंगे। इसके 
लिए उद्यमपुर-कटरा-बारामूला रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा 
है। प्रधानमंत्री को प्रथम यात्री के रूप में लेकर कश्मीर घाटी में पहली 
रेलगाड़ी ।5 अगस्त, 2007 के पूर्व दौड़ने लगेगी। 

4. सन्‌ 2002 में राजग सरकार द्वारा बनाई गई ।7,000 करोड़ रुपए की 
विशेष रेल- सुरक्षा निधि के तहत कार्यों को समयबद्ध रूप से क्रियान्ित 
किया जाएगा। सन्‌ 2004 तक रेल सुरक्षा संबंधी तकनीकी मिशन काम 
करने लगेगा। हमारा उद्देश्य सन्‌ 2008 तक विकसित देशों के समान रेल 
सुरक्षा स्तर हासिल करना है। 

5. सभी महत्त्वपूर्ण रेल-लाइनों पर मालगाड़ियों की गति ।00 किलोमीटर 

प्रति घंटे तक बढ़ाई जाएगी। 

- रेल डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइनेशन (आर.डी.एस.ओ.) का पूरी तरह 
परिष्करण कर उसे एक विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के 
रूप में बनाया जाएगा। उसे मजबूत बाहरी संबंधों और हमारे रेलवे-नेटवर्क 
की आवश्यकताओं के अनुरूप नई तकनीक देने में सक्षम भी बनाया 
जाएगा। 


- सन्‌ 2007 तक साफ-सफाई कार्यक्रम को पूरा कर भारतीय रेलवे की नई 
छवि निर्मित की जाएगी। 

- कई अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी। प्रायोगिक 

आधार पर स्काई बस' प्रणाली का विकास किया जाएगा। 

कम-से-कम एक बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की जाएगी। 

।0. 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक रेलबे स्टेशन सुधार निधि' की 
स्थापना कर अगले वर्षो में सभी महत्त्वपूर्ण रेल स्टेशनों पर यात्री सुविधा 

में सुधार लाया जाएगा। इस निधि के लिए आवश्यक राशि रेल उपभोक्ताओं 

और सरकारी तथा निजी भागीदारी से जुटाई जाएगी। 
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रेलवे सुधार 


भारतीय रेलवे की संरचना और कामकाज में लंबे समय से सुधारों की 
आवश्यकता हे। इसके वित्तीय क्षेत्र, भाड़ा निर्धारण, निवेश योजनाओं और तेजी 
से परियोजना क्रियान्वयन ऐसे ही क्षेत्र हैं। इसकी सभी गैर अहम गतिविधियों को 
एक अलग से प्रभावी बोर्ड प्रबंधन के माध्यम से निगमित किया जाएगा। महत्त्वपूर्ण 
परियोजनाओं को गैर बजटीय और निजी निवेश आकर्षित करने के हिसाब से 
पुननिर्धारित किया जाएगा। भारतीय रेलवे की वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग 
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किया जाएगा और इसकी संपत्तियों का पूरा लाभ उठाया जाएगा। जोनल और निचले 
स्तर पर अधिकारों को और बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग की 
तर्ज पर एक स्वतंत्र रेल-भाड़ा नियामक प्राधिकरण' की स्थापना की जाएगी। 


बंदरगाह और नौवहन 

।. सन्‌ 2003 में राजग सरकार द्वारा कल्पित 'सागर माला' परियोजना 
भारतीय बंदरगाहों, नौबहन, जलपोत स्थानकों और अंतरदेशीय जल-परिवहन 
के विकास और आधुनिकीकरण क्षेत्र की अब तक की सबसे महत्त्वाकांक्षी 
परियोजना है। इसका उद्देश्य देश में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध लंबी 
समुद्री सीमा का पूरा लाभ लेकर विश्व में भारत को एक प्रमुख सामुद्रिक 
देश बनाना है। ।0 वर्ष में पूरी होने वाली इस योजना के तहत ।,00,000 
करोड़ रुपए का निवेश मुख्यतः निजी और विदेशी निवेशकों से सुनिश्चित 
किया जाएगा। सागर माला' परियोजना की शुरुआत ।5 अगस्त, 2004 के 
पहले कर ली जाएगी। 

2. 5 साल के भीतर सभी प्रमुख भारतीय बंदरगाहों की कार्यदक्षता बढ़ा कर 
विश्व स्तर के समान की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सरकार सभी 
भारतीय बंदरगाहों के प्रबंधन के तरीकों में आमूल-चूल बदलाव लाएगी। 
इसके तहत हर बंदरगाह का निगमीकरण और बेहतर प्रबंधन क्षमता तथा 
निजी निवेश का समावेश शामिल है। 

3. तमिलनाडु में सेतु-समुद्रम परियोजना को तेजी से क्रियान्ित किया 
जाएगा। 

4. बंदरगाहों की रेल और सड़क कनेक्टीविटी में और सुधार किया जाएगा। 

5. बंदरगाहों में उपलब्ध गैर उपयोगी या कम उपयोगी जमीन की कीमत 
और उत्पादन संपत्तियों का लाभ उठाया जाएगा। 

6. भारतीय झंडे के अधीन हमारे नौवहन क्षेत्र को पुरजोर समर्थन देकर 
वैश्विक नौवहन शक्ति बनाया जाएगा। 

7. भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय और सहयोगी प्रशिक्षण कॉलेजों 
के माध्यम से समुद्र यात्राजनित रोजगार संभावनाओं का पूरा दोहन किया 
जाएगा। 


हवाई अड्डे एवं नागरिक उड्डयन 
।. पहले 30 दिनों के भीतर ही नई खुले आकाश' वाली नागरिक उड्डयन 
नीति स्वीकार की जाएगी। 
2. देश के ।0 शहरों को वैश्विक शहरों का दर्जा देकर वहाँ विश्वस्तरीय 


हवाई अड्डे बनाए जाएँगे। 
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3. इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के हवाई बेड़े में योजनागत बढ़ोतरी 
को सन्‌ 2004 के अंत के पहले कर लिया जाएगा। एयर इंडिया को देश 
के गौरवशाली राष्ट्रीय संवाहक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 

4. देश के सभी हवाई अड्डों को सरकारी-निजी भागीदारी की परिधि के 
तहत लाया जाएगा। 

5. सुदूर क्षेत्रों, विशेष कर उत्तर-पूर्व राज्यों में हवाई संपर्क को और सुदृढ़ 
किया जाएगा। 

6. दिल्ली, मुंबई, बैंगलूर और हैदराबाद की नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 
परियोजनाओं को अगले तीन-चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। I5 
अगस्त, 2008 के पहले इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 

7. देश भर में ।00 छोटी हवाई पटिटयों पर छोटे यात्री और मालवाहक 
हवाई जहाजों को दिन एवं रात दोनों में उड़ सकने की सुविधा दी जाएगी। 
इससे कई सुदूर और पिछड़े इलाकों के जिला केंद्रों को एयर कनेक्टीविटी 
मिल सकेगी। 


दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को आधारभूत संरचना 
।. सन्‌ ।999 में शुरू की गई दूरसंचार क्रांति को त्वरित रूप से आगे बढ़ाते 
हुए अभी के 7 करोड़ टेलीफोनों को 2009 तक बढ़ा कर 30 करोड़ किया 
जाएगा। इससे औसतन हर दूसरे भारतीय परिवार को टेलीफोन उपलब्ध 
हो सकेगा। 

. सन्‌ 2007 के बाद देश का कोई भी गाँव दूरसंचार से सुविधा विहीन नहीं 
रहेगा। पाँच वर्षो में गाँवों में दूरसंचार सुविधा पाँचगुने से अधिक हो 
जाएगी। 

. इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 40 लाख से 5 गुना बढ़ा कर 2 करोड़ की 
जाएगी। 

. पहले से ही स्थापित पी.सी. ओ. को बहुद्देशीय बना कर उन्हें उपभोक्ताओं 
और सेवा प्रदाताओं के बीच सूचना तकनीक केंद्र के रूप में विकसित 
किया जाएगा। ऐसे उपाय किए जाएँगे कि यहाँ सरकारी सेवाएँ भी उपलब्ध 
हो सकें। इससे लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे । 

5. ब्रॉडबैंड संचार-व्यवस्था देश की अर्थ-व्यनस्था के सभी क्षेत्रों में क्रांति 

ला सकती है। यह शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सामग्री की 
गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता में एक उदाहरणकारी परिवर्तन ला 
सकती है। अतः इस संबंध में एक समग्र नीति शीघ्र ही बनाई जाएगी, 
जिसके तहत सभी लैंड लाइनों और वायरलैस फोन उपयोगकर्ताओं, 
केबल टीवी धारकों, सिनेमा हॉलों आदि को इस ब्रॉडबैंड तकनीक का 
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लाभ दिलाया जाएगा। अत्याधुनिक वायरलेस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना 
इस नीति का एक अहम हिस्सा होगा। 

6. भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकार और शिक्षा को हर स्तर पर सूचना 
तकनीक आधारित बनाया जाएगा। ।5 अगस्त, 2004 के पहले ही राष्ट्रीय 
ई-गवर्नेस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। नागरिकों के लिए बिजली, 
टेलीफोन, पानी आदि के बिल जमा करने, संपत्ति का पंजीकरण करने 
और सरकारी फॉर्म प्राप्त करने तथा जमा करने आदि मामलों में ई-सेवा 
उपलब्ध कराई जाएगी तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सरकारी 
कार्यालयों के चक्कर लगाने की आम नागरिक की बाध्यता को हम 
इलेक्ट्रॉनिक तरीके अपना कर पर्याप्त रूप से कम कर देंगे। 

7. भारतीय भाषाओं में सूचना तकनीक, जिसमें सामग्री का सूजन शामिल हो, 
पर विशेष जोर दिया जाएगा। 

8. डाक-तार सेवाओं में संपूर्ण सुधार और आधुनिकीकरण करके उन्हें 
सूचना तथा तकनीक आधारित बना कर व्यवसायिक एवं सरकारी सेवाएँ 
जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी। 

9. देश के हर हाई स्कूल और कॉलेज को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया 
जाएगा, ताकि वे स्थानीय भाषाओं में ही उच्चस्तरीय शैक्षणिक सामग्री 
हासिल कर सकें। 


जल संबंधी चुनौतियों से निपटना 

।. नदी जोड़ परियोजना की शुरुआत कर उसे जनभागीदारी के द्वारा क्रियान्वित 
करना। इसमें प्रथम चरण में ही चयनित योजनाओं को सन्‌ 20।5 तक 
पूरा कर लिया जाएगा। 

2. स्थानीय और लघुतर पहलों, जैसे-जल संग्रहण प्रबंधन, वर्षा जल 
संग्रहण, ड्रिप पद्धति से सिंचाई; तालाबों, झीलों, जलाशयों आदि की 
सफाई, कुँओं को पुनर्जीवन, जल का पुनः उपयोग आदि को अत्यधिक 
बढ़ावा और कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। 

3. सामुदायिक भागीदारी के द्वारा नदियों और पारंपरिक जल-स्रोतों की 
सफाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

4. पानी से नमक अलग करनेवाले संयंत्रों की स्थापना समुद्रतटीय शहरों में 
की जाएगी। 

5. हर राज्य में एक जल दर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो उस 
राज्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायशी और कृषि उपयोग के लिए 
जल की दरों का निर्धारण करेगा। 

6. पानी की बुँद बूँद बचाने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए एक 
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अभियान शुरू किया जाएगा। 
पेय जल के मुद्दे पर अत्यंत महत्त्व और अति आवश्यकता को देखते हुए 
पहले 30 दिनों में ही एक राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा। इस 
कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्बयन के लिए वित्त मंत्रालय को सभी संसाधन 
उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएँगे। इस कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने 
और धन की व्यवस्था करने के तरीके सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का भी 
गठन किया जाएगा। 


ऊर्जा 


राजग सरकार ने न केबल अत्यधिक कठिन ऊर्जा स्थिति बल्कि एक दोषपूर्ण 
ऊर्जा नीति और कमियों से भरा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भी विरासत में पाई है। हमने 
तुरंत कदम उठा कर स्थिति को ठीक करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को 
फिर से सही रास्ते पर डाला और साथ ही सुधारों को सही दिशा में मोड़ा। सुधारों 
को प्राथमिकता देते हुए 20,000 करोड़ रुपए वितरण क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए 
गए और अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए “लाभ के साथ प्रोत्साहन' की नीति के 
तहत राज्य बिजली बोडों को घाटा कम करने के एवज में दिए गए। विद्युत्‌ अधिनियम, 
2003 बना कर राजग सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सुधारों की ओर एक बड़ा कदम 
उठाया है। इस अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए हमारी भावी प्रतिबद्धताएँ हैं- 

।. सन्‌ 202 तक विद्युत कमी को पूरी तरह दूर करना। इसमें भी सन्‌ 2009 

तक उल्लेखनीय कमी हासिल कर लेना। 

2. अगले पाँच सालों में कम-से-कम 50,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत्‌ 
उत्पादन क्षमता का निर्माण करना। सन्‌ 2004 की समाप्ति के पहले ही 
2,000 मेगावाट (इस में 8,000 मेगावाट निजी क्षेत्र की हैं) क्षमता को 
विद्युत्‌ परियोजनाओं पर काम शुरू करना। 

. एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करना ताकि सन्‌ 2009 तक 25,000 _ 
मेगावाट के बिजली स्थानांतरण क्षमता हासिल की जा सके। 

- 24,000 करोड़ रुपए के वर्तमान घाटे को कम कर सन्‌ 2009 तक 5,000 
करोड़ रुपए से कम करना। 

5. बिजली के पोषण और वितरण हानियों को काफी कम करना। 

6. विद्युत्‌ अधिनियम में वर्णित ऊर्जा क्षेत्र सुधारों को 2004 की समाप्ति के 
पहले पूरी तरह लागू करना। 

- देश में बिजली का हर उपभोक्ता, जिसमें किसान भी शामिल हैं, एक 

डिजिटल, छेड़छाड़रोधी मीटर से अगले तीन साल में जोड़ दिया जाएगा। 

50,000 मेगावाट की जल विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता पहल का क्रियान्वयन। 

9. ।,00,000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता का क्रियान्यन। 
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।0. गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया 
जाएगा। ग्रामीण इलाकों में एक बायोमास आधारित विकेंद्रीकृत ऊर्जा 
उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 

॥. ऊर्जा संरक्षण अभियान को गति देने के लिए संबंधित तकनीकों को 
बढ़ावा दिया जाएगा। 

हम यह वायदा करते हैं कि जब उपरोक्त लक्ष्य हासिल कर लिए जाएँगे, तब 

हमारे ऊर्जा क्षेत्र में न केवल एक नई जान आ जाएगी, वरन्‌ देश को इन सुधारों 
का लाभ उसी तरह मिलेगा, जिस तरह दूरसंचार के क्षेत्र में मिला है। 
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उद्योग 


देश को विश्व में एक प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 
छह माह के भीतर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में दवा उद्योग, 
ऑटो मोबाइल, ऑंटो-कलपुर्जे, इंजीनियरिंग सामान आदि मुख्य हैं। नए उद्योगों, 
विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ भी ऐसी ही क्षमता 
विकसित की जाएगी। 

2. जिन उद्योगों ने हाल ही के वर्षो में अपना पुनर्गठन किया है, उनके अच्छे 
नतीजों को देख कर इस प्रक्रिया को शेष सभी उद्योगों में लाभ कमाने 
के लिए लागू किया जाएगा। हमारा उद्देश्य भारतीय उद्योगों की निष्क्रिय 
या पूर्णतः अनुपयुक्त क्षमताओं को 5 वर्षों में दूर करना होगा। 

3. सही प्रौद्योगिकी अपनाने और मूल्य संवरद्धन शृंखला में आगे आने के 
लिए भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, दवा उद्योग, 
रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योग तथा हीरे-जवाहरात उद्योग को बढ़ावा 
देकर विश्व बाजार में स्थान दिलाया जाएगा। 

4. सार्वजनिक निगमों की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए उनकी पुनसंरचना 
के कार्य में तेजी लाई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें कार्य संबंधी फैसले लेने की 
आजादी और अधिक लचीलापन उपलब्ध कराया जाएगा। बीमार सरकारी 
कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएँगे। 
बिनिवेश को प्रक्रिया, जिसके अच्छे परिणाम इस वर्ष मिले हैं, को 
प्राथमिक तौर पर सार्वजनिक कंपनियों की छुपी हुई संपदा को बढ़ाने एवं 
उसका लाभ उठाने के लिए जारी रखा जाएगां। 

5. कार्यक्रम क्रियान्वयन द्वारा निगरानीधीन 46 परियोजनाओं में से ।00 को 


2 साल के भीतर पूरा करने के लिए उनका फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन किया 
जाएगा। 
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6. हर उस राज्य, जो आवश्यक सहायता देने के लिए तत्पर है, में केंद्र एक 


विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क के निर्माण को सुविधा उपलब्ध कराएगा। 


7. विश्वस्तरीय भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सृजन में हम मददगार 


कोयला 


I. 


2. 


3. 


बनेंगे । 


सन्‌ 2004 में नई बढ़ी हुई क्षमता वाली कोयला खान परियोजनाएँ शुरू 
की जाएँगी, ताकि खानों की मौजूदा क्षमता को 50 मिलियन टन तक 
बढ़ाया जा सके। इसमें इस्पात संयंत्रों में लगने वाले कोकिंग कोल तथा 
ताप विद्युत केंद्रों में लगने वाले बेहतर कोयले को प्राथमिकता दी जाएगी। 
कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कानून 
बनाए जाएँगे। 

कोयला क्षेत्र की सार्बजनिक कंपनियों को अधिक दक्ष और लाभकारी 
बनाने के लिए उनकी पुनसंरचना की जाएगी। 


तेल एवं प्राकृतिक गैस 


I. 


0 


इस्पात 


tb 


देश में उपलब्ध संसाधनों का और दोहन कर तथा विदेशों के तेल कुओं 
को खरीद कर तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। 


. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर जैव ईधन पर निर्भरता को 


कम करने के लिए एक सुनिर्थारित अभियान छेड़ा जाएगा। 


, तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न 


उत्पाद श्रेणियों में बहुत से व्यापारिक संस्थानों को मोका दिया जाएगा। 


` अब तक सभी ज्ञात गैस फील्डों का व्यावसायिक दोहन सन्‌ 2005 तक 


शुरू कर दिया जाएगा। 


' मैस ग्रिड के स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण, ताकि पूरे देश को लाभ मिल 


सके, सन्‌ 2007 तक पूरा 'कर लिया जाएगा। 


. एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड कानून बनाया जाएगा। 


एवं एल्युमिनियम 


_ नीतिगत और वित्तीय समर्थन देकर आने वाले पाँच वर्षों में इस्पात 


उत्पादन क्षमता को दोगुना किया जाएगा। 


विशेष एवं अधिक मूल्य वाले इस्पात के उत्पादन कौ प्रौद्योगिकी में सुधार 


लाया जाएगा। 


, एल्युमिनियम संयंत्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया 


जाएगा। 
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खान 


कपड़ा 


- खान क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 


- खनिज संसाधनों, जैसे-लौह अयस्क, 


तीन माह के भीतर 
नीति का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। 
चूना-पत्थर, बॉक्साइट और मूल्यवान 
धातु के पर्यावरणीय रूप से सहनीय दोहन की अनुमति 'एकल खिड़की 
प्रणाली' के माध्यम से दी जाएगी। 


. खान क्षेत्र में कच्ची सामग्री के प्रयोग की एक नीति शुरू की जाएगी। 


- कबीर समेकित हैंडलूम विकास परियोजना' के नाम से केंद्रीय सरकार 


एक नई योजना शुरू करेगी। इसके लिए प्रारंभिक रूप से ।,000 करोड़ 

रुपए दिए जाएँगे। इसे देश भर के लगभग 200 से अधिक हेंडलूम बाहुल्य 

क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके पाँच प्रमुख उद्देश्य होंगे 

(अ) हैंडलूम उत्पादों के लिए देश के अंदर बाजार को बनाए रखना 
और बढ़ाना। 

(ब) मौजूदा 3,000 करोड़ रुपए के हेंडलूम उत्पाद निर्यात को पाँच वर्षों 
में बढ़ा कर ।0,000 करोड़ रुपए करना। 

(स) हैंडलूम बुनकरों के सभी परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना! 

(द) हैंडलूम क्षेत्र के दस लाख से अधिक लोगों को सतत रोजगार 
उपलब्ध कराना 

(इ) हैंडल्मूम क्षेत्र को मूल्य संवर्धन के लिए मदद देना। इन उद्देश्यों 


को हासिल करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं अन्य सहायता 
उपलब्ध कराई जाएगी। 


- भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए सन्‌ 2005 में मल्टी-फाइबर समझौते और 


कोटा राज की समाप्ति एक सुअवसर है। उद्योग को इस अवसर का लाभ 

उठाने के लिए सरकार सहायता देगी। विशेषकर-- 

(अ) प्रौद्योगिकी में सुधार, शटलरहित लूम का उपयोग समेकित कपड़ा 
निर्माण इकाइयों में बदल कर पावर लूम उद्योग को मूल्य संवर्द्धन 
से जोड़ना। 

(ब) बड़ी मिलों के वर्ग की इकाइयों को संपूर्ण कपड़ा इकाइयों में 


बदलने के काबिल बनाना। इस दिशा में लाभ देकर मजबूती और 
सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


सूत के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में देश की क्षमता का भरपूर 
लाभ उठाया जाएगा। 


(द) कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं को समग्र रूप में सुलझाने 
के प्रयास होंगे। 


(स) 
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3. सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग के लिए एक कार्य बल का गठन किया जाएगा, 
ताकि घरेलू और निर्यात बाजार के लिए सिले-सिलाए वस्त्र तैयार करने 
के निवेश में दसगुना वृद्धि की जा सके। विश्व-भर में कपड़ों की सिलाई 
के जरिए मध्यम रूप से दक्ष रोजगार, विशेषकर महिलाओं के लिए सबसे 
जल्दी मिल सकता है। सूत की आपूर्ति करनेवाले दक्ष निर्यातकों में से 
एक हमारा देश सन्‌ 2009 तक दुनिया में सिले-सिलाए वस्त्रों का सबसे 
बड़ा निर्माता देश बन जाएगा। 


लघु एवं मझौले उद्यम 
।. हमारे प्रयासों का केंद्र बिंदु लघु एवं मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध 
कराना होगा, ताकि वे सतत रूप से सफलता हासिल करते हुए विश्व 
बाजार में अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज कर सकें। इसके लिए हम एक लघु 
एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम बनाएँगे और साथ ही अन्य 
विनियामक सुधार भी लाएँगे। 
2. क्रेडिट गारंटी फंड योजना की पुनर्सरचना की जाएगी। उसमें इसके शुल्क 
को | प्रतिशत तक कम किया जाएगा और इसकी सीमा बढ़ाकर 50 
लाख तक कर दी जाएगी। 

. लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म देने के लिए 
तकनीकी रूप से दक्ष उद्यमियों को आगे लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए 
के संरचनात्मक सृजन एवं प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी। 

. इंस्पेक्टर राज की तानाशाही, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ओर उद्यमियों 
को हतोत्साहन मिलता रहा है तथा विकास की राह में बाधक रहा है, की 
समाप्ति के लिए छह माह के भीतर ही कड़े कदम उठाए जाएँगे, जिसके 
फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा विभिन्न नियम-कानूनों 
के परिपालन में जो लागत वहन करनी पड़ती है और सरकारी अधिकरियों 
के साथ खर्च किए जाने वाले समय में उल्लेखनीय कमी की जाएगी। 


w 


> 


कुटीर उद्योग 

सन्‌ 2004 की समाप्ति के पूर्व ही कुटीर उद्योग पर एक राष्ट्रीय नीति 
घोषित की जाएगी। गरीबी-उन्मूलन, रोजगार-सूजन और सामाजिक न्याय 
की दूष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र के सतत बदलते बाहरी माहौल 
में उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए उठाए जानेवाले आवश्यक 
कदम ही इस नीति के मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। आवश्यक आधारभूत ढाँचा, 
वित्तीय सहायता, घरेलू और बाहरी बाजारों से मजबूत संबंध, उपभोक्ता 
की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद निर्माण, तकनीकी में सुधार तथा 


— 
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प्रशिक्षण और पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समग्रता से विचार 
कर इस नई नीति में उपाय किए जाएँगे। 

: खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं जिन्होंने 
पिछले पाँच वर्षों में उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया है, को और अधिक 
प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

. विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण 
रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) को पूरी तरह समर्थन देकर 25 
लाख अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार के अवसर अगले पाँच वर्षों में 
पैदा किए जाएँगे। 

. सरकारी कार्यालयों और कंपनियों तथा सरकार के समर्थन से चल रहे 
व्यावसायिक प्रातिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाएगा कि वे 
अपनी आवश्यकताओं में से एक निश्चित प्रतिशत उत्पादों की आपूर्ति 
खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र से करें। 

. खादी ग्रामोद्योग के नाम के साथ इसके उत्पादों को मिली हाल की 

सफलता को देख कर 'खादी' ब्रांड को घरेलू ओर विश्व-बाजारों में 

प्रसिद्ध कर स्थापित किया जाएगा। 

शिल्पकारों और ग्रामीण कारीगरों के लिए एक विश्वकर्मा पहल' शुरू की 

जाएगी, ताकि उनकी पारंपरिक दक्षता और ज्ञान को संरक्षित किया जाए 

और साथ ही उन्हें नई-नई चुनौतियों का सामने करने के लिए सक्षम 
बनाया जा सके। इससे कारीगर परिवारों के युवा लोगों को विशेष मदद 


मिलेगी और वर्षो पुरानी पारिवारिक दक्षता में नई प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन 
का समावेश होगा। 
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ज्ञान अर्थ-व्यवस्था 


।. सन्‌ 2008 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्टवेयर निर्यात का 
लक्ष्य हासिल करने के लिए देश के सूचना-तकनीक उद्योग को पूरा 
समर्थन दिया जाएगा। सूचना तकनीक के नए से नए उपयोगों को बढ़ावा 
दिया जाएगा। 

- देश के पास पूरी दुनिया के लिए 'बैक ऑफिस' सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
का अद्वितीय अवसर हे। कॉल सेंटर व्यापार और बी.पी. ओ. क्षेत्र में देश 
के अवसरों को पूरी तरह भुनाया जाएगा। सूचना तकनीक पर आधारित 
सेवाओं (विशेष कर उच्च मूल्य सेवाओं, जो हमारे प्रतिभावान पेशेवर--शिक्षक, 
डॉक्टर, वकील, प्रबंधक, लेखापाल, सलाहकार, वैज्ञानिक आदि उपलब्ध 
करा सकते हैं।) का विस्तार करने के लिए समग्र कदम उठाए जाएँगे। 

3. घरेलू एवं निर्यात-दोनों ही बाजारों के लिए दूरसंचार, सूचना-तकनीक 
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उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के निर्माण के क्षेत्र में देश 
को एक प्रमुख देश बनाने के लिए वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन दिया 
जाएगा। विदेशी कंपनियों को चिप-फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

4. सरकार कई तरह के कदमों--जिसमें विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास 
क्षमता को विकसित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना भी शामिल 
है, के माध्यम से बायो तकनीक उद्योग को दिए जा रहे समर्थन को और 
अधिक सुदृढ़ करेगी। निजी अनुसंधान एवं विकास-परियोजनाओं को 
समर्थन देने के अलावा उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के बीच सरकारी एवं 
निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पेटेंट आधारित व्यवस्था को 
मजबूत किया जाएगा। 

5. बायो तकनीक आधारित उद्योगों को लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में 
हो रही देरी को वर्तमान की नियामक की संस्थाओं के कामकाज में 
आमूल-चूल सुधार लाकर दूर किया जाएगा। दवा और कृषि के उपयोग 
में आने वाले सभी बायो तकनीक उत्पादों के लिए एक बिंदु पर 60 दिनों 
के भीतर ही अनुमति हासिल करने की सुविधा दी जाएगी। 

6. विश्व में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में देश 
को प्रथम पंक्ति का देश बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार कौ 
जाएगी। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र मे बड़ी राशि खर्च करने वाली 
और अपने अनुसंधान-विकास केंद्र देश में स्थापित करने वाली विदेशी 
कंपनियों को लाभ के साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि 
'फार्च्यून 500' में से कम-से-कम 50 प्रतिशत कंपनियाँ अपनी अनुसंधान 
एवं विकास सुविधाएँ देश में ही स्थापित करें। 
राजग सरकार को इस बात का गर्व है कि आजाद भारत में पहली बार 
प्रतिभा पलायन' में हाल के वर्षों में कमी आई है। हम इस लहर को 
तूफान में बदलने के लिए आकर्षक परिस्थितियां निर्मित करेंगे, ताकि 
सबसे अच्छी भारतीय प्रतिभाएँ विदेशों से लौट कर भारत में आ जाएँ या 
फिर संयुक्त प्रयासों में योगदान दें। अब समय आ गया है कि विभिन्न 
क्षेत्रों की सर्वोच्च प्रतिभाओं के लिए देश को “अवसरों की भूमि' घोषित 
कर दिया जाए। 


| 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मानना है कि इस एजेंडा में शामिल लगभग 
प्रत्येक पहल--दूसरी हरित क्रांति से लेकर देश के सामाजिक विकास को बढ़ावा 
देने तक-की सफलता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। हमें इस 
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बात का गर्व है कि हमारी सरकार ने न केवल देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
प्रतिष्ठान के लिए घटती हुई सहायता पर रोक लगाई, बल्कि विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी पर खर्च की जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि भी की है। 
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अगले पाँच वर्षों में हमारा ध्यान निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर केंद्रित 

होगा-- 

(अ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सार्वजनिक तथा निजी व्यय को और 
अधिक प्रोत्साहित करना। 

(ब) विश्वस्तरीय मानकों की बराबरी करने के लिए इस व्यय के 
परिणामों तथा निष्कर्षों में और अधिक सुधार लाना। 

(स) सन्‌ 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने देश के 
महत्त्वकांक्षी लक्ष्य को हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के 
कार्यकलापों तथा लक्ष्यों के साथ जोड़ना। 


. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 को जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया 


जाएगा। 


. अंतरिक्ष-अनुसंधान, आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और रक्षा-अनुसंधान 


के नागरिक अनुप्रयोगों को और प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों 
में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सी.एस. आई. आर., डी. आर.डी. 
ओ., आई.सी.ए.आर., आई.सी.एम. आर., इसरो, बी.ए.आर.सी., आई. 
आई.टी., विश्वविद्यालयों और भारतीय उद्योग सहित अन्य सरकारी सहायता 
प्राप्त अनुसंधान-संस्थाओं के बीच भागीदारी को तेजी से बढ़ाया जाएगा। 


. इसरो के महत्त्वाकांक्षी 'चंद्रयान' कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सन्‌ 2008 से 


पहले देश का प्रथम अंतरिक मिशन चंद्रमा पर भेजना है, को पूर्ण 
सहायता दी जाएगी। 


- हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संचालन में नौकरशाही के हस्तक्षेप 


को समाप्त करने के लिए और कदम उठाए जाएँगे। प्रत्येक संस्था को 
अपने भावी विकास हेतु साहसिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 


प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक 
जमा सके। 


- विविध क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की स्वदेशी पद्धतियों को संरक्षित 


करने, उन्हें सूचीबद्ध करने और उनका विकास करने हेतु हाल के प्रयासों 
को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। 


- समाज में चैज्ञानिक माहौल बनाने, विज्ञान के बारे में 'लोगों में जागरुकता 


लाने और नई नई खोज करने की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों को 
मान्यता और पूरी मदद दी जाएगी। 
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उड रच्न 


व्यापार एवं वाणिज्य 
।. पिछले लगभग एक दशक में विश्व व्यापार पर्यावरण में बड़े बदलाव 
आए हैं। साथ ही साथ विश्व व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान हासिल 
करने की देश की इच्छा उसकी बढ़ती घरेलू क्षमता के साथ इसी दौर में 
सामने आई है। इन दोनों ही दौर को देखते हुए एक पृथक “अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार मंत्रालय' का गठन किया जाएगा, ताकि विश्व व्यापार संबंधी 
चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने की ओर पूरी तरह 
ध्यान दिया जा सके। 
. विशेष आर्थिक क्षेत्रों-एस.ई.जेड. को सवांगीण विकास के वाहक के रूप 
में बढ़ावा दिया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय में एक शीर्ष निकाय के रूप 
में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रोत्साहन परिषद्‌, जिसमें वृहदू रूप से उद्योग 
क्षेत्र की भागीदारी हो, का गठन किया जाएगा। 
नहुनस्तु विनिमयन को निजी क्षेत्र और सरकारी एवं निजी भागीदारी से 
बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हमारी सोच का केंद्र बिंदु देश को कृषि 
उत्पादों, धातुओं और अन्य उपभोक्ता सामग्री आदि के व्यापार में अग्रणी 
स्थान दिलाने का होगा। 
. समुचित कानूनी और वित्तीय उपायों के जरिए व्यापार एवं रोजगार के 
लिए विकास के एक वाहक के रूप में अंतरराष्ट्रीय पद्धति के संगठित 
खुदरा व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। खुदरा व्यापार के क्षेत्र में 26 
प्रतिशत तक सीधे विदेशी पूँजी-निवेश की मंजूरी दी जाएगी। विदेशी 
खुदरा व्यापार शृंखलाओं के द्वारा भारतीय उत्पादों को हासिल करने को 
भी बढ़ावा दिया जाएगा। 
देश के विस्तृत बाजार में अत्यधिक ऊँची विकास वृद्धि दर हासिल कर 
गरीबी कम करने और आर्थिक गैर बराबरी मिटाने की क्षमता मौजूद है। 
आंतरिक व्यापार अड़चनें विकास की राह में एक बड़ी बाधा है। उनकी 
पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। 
आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंक की आधारभूत पूँजी को और मजबूत 
बनाकर अधिकाधिक निर्यातकों को कर्ज देने लायक बनाया जाएगा। 
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बेहतर बाजार योजना 

देश के सामाजिक जीवन में सदा ही बाजार की एक मुख्य भूमिका रही है। 
इसने अर्थ-व्यबस्था को गति देने में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गाँव 
की हाट से लेकर शहरों के थोक बाजारों तक हमारी अदक्षता को दूर करना और 
उनमें नई जान फूंकना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके लिए केंद्रीय सरकार राज्य 
सरकारों के साथ मिल कर बेहतर बाजार ऐक्शन प्लान' के एक समयबद्ध 
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कार्यक्रम पर कार्य करेगी। इसके तहत-- 
(अ) जन भागीदारी के साथ देश के हर शहर और तहसील मुख्यालय का 


(ब) 


(स) 


(द) 


अपना 'बेहतर बाजार ऐक्शन प्लान' होगा। इसमें समस्याओं की पहचान 
की जाएगी और उनका हल सुझाया जाएगा। 

बाजार में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाओं और कनेक्टीविटी, 
जैसे- बिजली, पानी, दूरसंचार और सूचना-तकनीक, पाकिंग सुविधा 
आदि को व्यवस्था इस ऐक्शन प्लान के मुख्य बिंदु होंगे। इसके साथ 
ही पुराने बाजारों के पुनर्विकास/विस्थापन, जहाँ ऐसा करना आवश्यक 
हो, भी किए जाएँगे। 

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली 
इस नई पहल के वित्तपोषण के लिए हुडको तथा वाणिज्यिक बैंकों को 
प्रोत्साहित किया जाएगा और इसे सरकारी तथा निजी सहयोग से 
क्रियान्बित किया जाएगा। ऐसे बाजार, जो मूलतः कृषि और ग्रामीण 
अर्थ-व्यबस्था को समर्थन देते हैं, के लिए यह उधार देने वाला 
प्राथमिक क्षेत्र होगा। 

भारतीय समाज के पारंपरिक व्यापारिक समुदायों, जिनके पास इस क्षेत्र 
में ज्ञान और अनुभव की संपदा है, को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 


वैश्वीकरण 


l. 


£25 


राजग सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में अपने देश के 
हितों, विशेष कर अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 
अन्य विकासशील देशों के साथ मिल कर हम विश्व-व्यापार, निवेश, कृषि 
और सेवाओं के क्षेत्र में अवांछित लाभ उठाने से विकसित देशों को रोकेंगे। 
राजग सरकार विश्व की अर्थ-व्यवस्था में हो रहे मौजूदा बड़े बदलावों 
का लाभ देश को दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बदलाव हमारे 
देश की कम लागत वाली अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल हैं, जिसने विनिर्माण 
और सेवा-क्षेत्रों में उच्च लागत वाली अर्थ-व्यवस्थाओं के मुकाबले 
लागत, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल कर 
ली है। हमारी सरकार इन क्षमताओं में और बढ़ोतरी के लिए अर्थ-व्यवस्या 
में और सुधार लाएगी, आधारभूत ढाँचे का आधुनिकीकरण करेगी, देश 


के मानव-संसाधनों का सुदूढ़ीकरण करेगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में अपनी क्षमताओं में वृद्धि करेगी। 


गृह निर्माण 


सजग सरकार सन्‌ '20।0 तक सबके लिए घर' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
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प्रतिबद्ध है। इस दिशा में-- 
।. 20 लाख अतिरिक्त घर प्रतिवर्ष बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने 


के लक्ष्य में सफलता मिलने से प्रोत्साहित होकर हम इसे बढ़ा कर 
प्रतिवर्ष 30 लाख घर कर रहे हैं। अतिरिक्त ।0 लाख घर पूरी तरह 
समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रख कर बनाए जाएँगे। 

2. बैंकों को कम ब्याज-दर पर ग्रामीण आबादी को गृह निर्माण ऋण 

उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

3. ग्रामीण इलाकों में कच्चे घर को पक्के घरों में बदलने के लिए लोगों को 

सहायता देने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 

4. शहरों को बड़े स्तर की हाउसिंग परियोजनाएँ गरीब और मध्यम-दोनों ही 

वर्गो के लिए शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। 

5. राज्यों को शहरी” भूमि हदबंदी कानून को रद करने, भाड़ा नियंत्रण 
अधिनियम में संशोधन करने और संपत्ति हस्तांतरण व लीज समझौते की 
स्टांप ड्यूटी में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

. किराए के लिए उपलब्ध घरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और 
किराए पर आसानी से घर देने के लिए मकान-मालिकों तथा किराएदारों-दोनों 
के हितों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक मजबूत, किंतु सरल कानूनी 
ढाँचा बनाया जाएगा। 

. जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए किए जाने वाले निवेश पर लाभ के 
साथ प्रोत्साहन! की नीति अपनाई जाएगी। 


[oN 


= 


शहरी नवीनीकरण 

केंद्रीय सरकार एक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करके झुग्गी बस्तियों में 
सुधार और विस्थापन का कार्य शुरू करेगी। यह कार्यक्रम उस प्रगतिशील राष्ट्रीय 
नीति के अनुरूप होगा, जिसके तहत शहरी गरीबों को मूलभूत जनसुविधाएँ और 
जीने के अधिकार उसी तरह हासिल हो सकें, जैसा योजनाबद्ध शहरी विकास के 
मानदंडों में निहित है। इसके लिए वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) 
जिसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, को पुनर्निर्धारित कर इसके कार्य क्षेत्र को झुग्गी 
निवासियों के समेकित विकास को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस लक्ष्य 
को हासिल करने के लिए आवश्यक वित्तपोषण के नए रास्ते ईजाद किए जाएँगे। 
इसके अलावा जनभागीदारी को बढ़ावा देना और नगरीय निकायों की इस योजना 
की सफलता के लिए प्रतिबद्धता को भी सुनिश्चित करना शामिल है। इस पहल 
का दूरगामी उद्देश्य सन्‌ 2020 तक देश को झुग्गी बस्तियों से मुक्त करना है। 

।. स्थानीय निकाय शासन को हर तरह से सुदृढ़ किया जाएगा। 

2. सभी अवैध अतिक्रमणों के कब्जों को रोकने के लिए एक आदर्श केंद्रीय 
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कानून बनाया जाएगा। ऐसे ही कानून बनाने के लिए राज्यों 
प्रोत्साहित किया जाएगा। न is ' 

3. शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए हुडको से मिलने बाले कर्ज को 
और बढ़ाया जाएगा। स्थानीय निकाय भी बॉन्ड जारी कर बाजार से शहरी 
नवीनीकरण आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटा पाएँगे। 

4. सिटी चैंलेज फंड की वर्तमान राशि बढ़ा कर 500 करोड़ रुपए से अधिक 
की जाएगी। 

5. देश के कम-से-कम ।0 शहरों को वैश्विक शहर के रूप में विकसित 
किया जाएगा, जहाँ विश्वस्तरीय हवाई अड्डे, दक्ष जन-परिवहन व्यवस्था, 
उच्च गुणवत्ता को सामाजिक आधारभूत संरचना तथा उल्लास से भरा 
सांस्कृतिक जीवन मौजूद हो और आर्थिक विकास में सहायक ऐसा एक 
गतिशील माहौल हो, जिसमें वैश्विक संबंध का निहित होना सुनिश्चित 
किया जाएगा। 

6. देश की व्यापारिक आर्थिक राजधानी मुंबई की शहरी आधारभूत संरचना 
और अन्य शहरी नवीनीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। 

7. हम यह स्वीकार करते हैं कि बर्तमान में स्थानीय निकाय हमारी शासन-प्रणाली 
को सबसे कमजोर कड़ी है। साथ ही बड़े शहरों की समस्याओं और 
आवश्यकताओं से निपटने का उनका तरीका भी बहुत पुराना है। इसलिए 
राजग ॥0 प्रस्तावित वैश्विक शहरों के नगर निगमों को उनके राज्यों के 
भीतर ही एक 'नगर सरकार' का दर्जा देने का प्रस्ताब कर रहा है। इन्हे 
आवश्यक वित्तीय, न्यायिक, योजनागत और कानून लागू करने के 
अधिकार दिए जाएँगे। इस मसले पर आम सहमति बनने के बाद 
आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक बदलावों को लाया जाएगा। 

8. कम-से-कम 20 नए शहर और उपनगर पूरी तरह भविष्य को ध्यान में 
रखते हुए विकसित किए जाएँगे। 

9. एन.एच.डी.पी. की तर्ज पर ही एक शहरी सड़क विकास निधि की 
स्थापना की जाएगी। इस निधि से छोटे एवं बड़े शहरों में सालाना 200 
फ्लाई ओवर और पैदल पार पुल का निर्माण तथा सड़कों का चौड़ीकरण 
किया जाएगा। 

।0. हम निम्न एवं मध्यम वर्गो के लिए शहरी आवास निर्माण का कार्यक्रम 


चल्लाएँगे, जो निजी रूप से वित्तपोषित होगा, परंतु सरकार द्वारा इसे 
प्रोत्साहित किया जाएगा। 


।।. हमारे शहरों को स्वच्छ रखने के लिए "निर्मल भारत अभियान' को फिर 
से तैयार कर इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा और संसाधनों में वृद्धि की 
जाएगी। इसे एक जन-अभियान का रूप देकर सभी स्तरों पर मजबूत 
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सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तीन साल के भीतर हर 
नगर निगम वाले शहर में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शोचालय निर्मित 
किए जाएँगे। इन्हें भुगतान और उपयोग के सिद्धांत पर चलाया जाएगा। 
जिन शहरों और बसाहटों को इन कार्यों में सफलता मिलेगी, उसका 
पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा। 


अनौपचारिक क्षेत्र 

।. सन्‌ 2004 की समाप्ति के पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने 
के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की जाएगी। इससे अनोपचारिक क्षेत्र 
में लगे करोड़ों लोगों की आजीविका को सुरक्षा मिलेगी और वे जोर 
जबरदस्ती धन ऐंठे जाने तथा अन्य परेशानियों से बचे रहेंगे। औपचारिक 
क्षेत्र के उद्यमियों, स्वरोजगार में लगे लोगों तथा उनकी परिसंपत्तियों को 
कानूनी मान्यता दी जाएगी, ताकि वे आपसी समझोता कर सकें, बैंक-ऋण 
प्राप्त कर सकें, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और 
अपने उत्पादों तथा सेवाओं के लिए बेहतर बाजार प्राप्त कर सकें। इन 
और अन्य उपायों से जहाँ उन्हें अपने असंख्य व्यवसायों को सफल बनाने 
में मदद मिलेगी, वहीं रोजगार के अधिक अवसर भी सृजित हांगे। 


स्व-सहायता समूह 

स्ब-सहायता समूह देश में सफलता की एक बड़ी कहानी की तरह सामने 
आए हैं। ।5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं, जो अपने सदस्यों 
को बैंक समर्थित लघु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हें। स्वशक्ति' कार्यक्रम 
के तहत महिलाओं के स्व-सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी-दोनों 
ही परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इससे महिलाओं के आर्थिक 
सशक्तिकरण को-भी बल मिला है। बैंक-कर्जे की वापसी का इनका रिकॉर्ड भी 
काफी अच्छा है। 

अब तक के अनुभवों के आधार पर हमारी सरकार स्व-सहायता समूह को 
एक जन- आंदोलन का रूप देकर भागीदारिता आधारित आर्थिक विकास के लिए 
एक कार्य योजना बनाएगी। स्व-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों और 
बाजार के बीच एक नए तरह की साझेदारी निर्मित की जाएगी। हर बसाहट में 
महिलाओं के ऐसे समूह बनाने के लिए लाभ आधारित प्रोत्साहन की नीति अपनाई 
जाएगी। ऐसा किया जाना कई तरह के काम-धंधों के लिए संभव है, जैसे-(क) 
बुनकरों के लिए धागे उपलब्ध कराना, डिजाइन में सुधार करना और बाजार के 
बिचौलियों को हटा कर उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाना, (ख) सब्जियों, मछलियों 
और विभिन्न कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए महिलाओं को सहकारी समिति 
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बनाना। उत्तरी राज्यों में और उन इलाकों में जहाँ स्व-सहायता समूह अभी भी 
कमजोर और कम संख्या में हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

हम स्व-सहायता समूहों को एक औपचारिक कानूनी ढाँचे के अर्तगत लाएँगे। 
उन्हें लघु ऋण हस्तांतरणों में सक्षम और कार्यदक्ष बनाने में मददगार एक उपयुक्त 
कानून बनाया जाएगा। 


पर्यटन 


देश को विश्व का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए छह माह के भीतर एक 
कार्य- योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत सन्‌ 2009 तक देश में अभी के तीस 
लाख विदेशी पर्यटकों कौ संख्या बढ़ा कर एक करोड़ करने और सन्‌ 205 तक 
इसे बढ़ा कर 2 करोड़ करने का लक्ष्य प्रमुख होगा। इस कार्य-योजना के प्रमुख 
बिंदु निम्नलिखित होंगे-- " 

।. पर्याप्त वित्तपोषण के साथ देश को एक मजबूत पर्यटन ब्रांड के रूप में 
स्थापित करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान (इनक्रेडिबल 
इंडिया' अभियान की तरह) बनाया जाएगा। 

2. सन्‌ 2009 तक पर्यटन से होने वाली आय को अभी के 3 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर से बढ़ा कर ।0 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया जाएगा। 

3. विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों पर पर्यटन के बहुआयामी प्रभावों को देखते 
हुए सन्‌ 2009 तक रोजगार के | करोड़ अतिरिक्त अवसर पैदा किए 
जाएँगे। 

4. आई.आई.एम. की तरह ही विश्वस्तरीय यात्रा एवं प्रबंधन के भारतौय 
संस्थान स्थापित किए जाएँगे। इसके लिए निजी निवेश को भी बढ़ावा 
दिया जाएगा। 

5. पधारते ही वीजा उपलब्ध कराना, सार्क देशों के लिए संयुक्त पर्यटक 
बीजा देना, वीजा आवश्कयताओं को सरलीकृत करना, वीजा-शुल्क 
घटाना और 24 घंटे के अंदर बीजा देना शामिल है। 

6. समुद्री पर्यटन और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की 6,000 
किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर समेकित विकास करना। 

7. पर्यटन और अति महत्त्व की शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 
कोस्टल रेगुलेशन जोन (सी.आर.जेड.) प्रावधानों में लचीलापन लाया 
जाएगा। 

8. करों को सरलीकृत करना, पर्यटन क्षेत्र में बड़े पूँजी-निवेश पर टैक्स को 
विशेष छूट देना। 


9. कम-से-कम देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित 
दो थीम पार्क का निर्माण। 
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70. विदेशी पर्यटकों के लिए एक नए पर्यटन-केंद्र के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र 
को विकसित किया जाएगा। 


घरेलू पर्यटन 

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया 
जाएगा। हर जिले को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह जिला 
पर्यटन विकास योजना तैयार करे, जिले के अद्वितीय सौंदर्य का लाभ उठाए, लक्ष्य 
निर्धारित करे तथा उपयुक्त आधारभूत ढाँचा और सस्ती दर पर सुविधाएँ उपलब्ध 
कराए। साहसिक पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन के विकास पर बल दिया जाएगा। देश 
भर के सौ महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों में आधारभूत ढाँचे, सुविधाओं और साफ-सफाई 
की व्यवस्था अगले पाँच वर्षों में सुधार लाने के लिए एक "तीर्थयात्रा पर्यटन-विकास 
निधि' की स्थापना की जाएगी। इस निधि में अंशदान इन तीर्थस्थानों का उपयोग 
करनेवाले तीर्थयात्रियों से अधिभार के रूप में प्राप्त किया जाएगा। 


मीडिया और मनोरंजन 
।. देश के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में मनोरंजन उद्योग का एक 

महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका आकार, पहुँच, इससे जनित पहचान और 
इसका प्रभाव हाल के दशकों में उल्लेखनीय रूप से राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। हमारी सरकार के द्वारा लिये गए फैसलों 
ने देश के फिल्‍म और टी.वी. उद्योग को हाल के वर्षो में काफी सहायता 
की है। दोनों ही क्षेत्रों में अभी काफी वृद्धि की गुंजाइश है, इसके साथ 
ही यह रोजगार-सृजन में भी सहायक है। इसे पूरी क्षमता से विकसित कर 
उसका लाभ उठाने के लिए 6 माह के भीतर ही भारतीय मनोरंजन उद्योग 
पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी। 

. एक बृहद आधार वाली कमेटी का गठन कर राष्ट्रीय मीडिया नीति' 
तैयार की जाएगी, ताकि हाल के वर्षों में सामने आए समस्याकारक रहे 
मुद्दों का निवारण समग्रता से किया जा सके। 


>> 


श्रम 
।. असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ लोगों के लिए राजग सरकार ने हाल ही में 
एक "प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षा योजना' शुरू की है। यह आजादी के 
बाद से अब तक अपनी तरह की पहली योजना है। इसका तेजी से और 
प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना हमारी प्राथमिकता होगी। 
2. हम यह स्वीकार करते हैं कि भारत जैसे नहुश्रमिक-बहुलता वाले समाज 
में हमारी 8-।0 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर की रणनीति 
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मुख्यतः श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने पर ही निर्भर करती है। इसलिए एक 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश के कार्य-बल में वर्तमान की |0 
प्रतिशत से भी कम प्रशिक्षित मानव- शक्ति को सन्‌ 2020 तक बढ़ा कर 
(इसमें पाँच वर्षीय लक्ष्य भी निर्धारित होंगे) कम-से-कम 50 प्रतिशत 
कर, हम श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। 
. कर्मचारी राज्य बीमा निगमों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और 
आवश्यक कदम उठा कर इनमें सुधार किया जाएगा। 
4. द्वितीय श्रम आयोग की सिफारिशों को आवश्यक बदलाव के साथ लागू 
किया जाएगा, ताकि श्रमिक संबंधी कल्याण, प्रशिक्षण और कार्य की 
सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को और मजबूत किया जा सके। 


ww 


पर्यावरण संरक्षण 

देश की बहुमूल्य पर्यावरण संपदा में क्षरण से राजग काफी चिंतित है। हम 
मानते हैं कि सभी पर्यावरणीय संपदाओं के प्रभावी संरक्षण के साथ सतत एवं 
स्थायी विकास संभव है। हम- 

।. देश के वन-क्षेत्र में बढ़ोतरी की हाल की उपलब्धियों के आधार पर 
वनीकरण और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कदम 
उठाएँगे। जिन राज्यों में ऐसा क्षरण गंभीर स्तर तक पहुँच गया है उन पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन, जिसमें सामुदायिक 
भागीदारी को संस्थागत रूप दिया जाता है, को और अधिक मजबूत किया 
जाएगा। 

2. मोटर वाहन-प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी मोटर वाहनों के निर्माण 
के समय ही कड़े मान लागू किए जाएँगे। साथ ही स्वच्छ ईंधन को भी 
बढ़ावा दिया जाएगा। 

3. विकास परियोजनाओं और पूर्व से ही स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के 
पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन एक निश्चित समय-सीमा में किए जाते रहेंगे 
ताकि पर्यावरण संरक्षण प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। 

4. ग्रीन' प्रौद्योगिकियों को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा! 

5. प्रदूषण-नियंत्रण मानदंडों के विनियमन का विकेंद्रीकरण कर उन्हें राज्य 
सरकारों एवं स्थानीय निकायों को सौंपा जाएगा, ताकि प्रदूषण पीड़ित 
नागरिक इसकी सुधार-प्रक्रिया में अपनी बात रख सकें। 

|| 
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आर्थिक सुधार 


।. कर-आधार को अधिक व्यापक बनाकर तथा उसमें विस्तार करके 
सकल घरेलू उत्पाद से करों के अनुपात में सुधार किया जाएगा। 

2. दरों का विवेकपूर्ण निर्धारण और सरलीकरण तथा विभिन्न छूटों को 
वापस लेने का काम 2 साल के भीतर किया जाएगा। 

3. राज्यों को बैट कर-प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
केंद्रीय सरकार इस नई कर-व्यनस्था में ढलने के लिए आवश्यक माहौल 
सुनिश्चित करेगी, विशेष कर छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखा जाएगा। 

4. प्रशासनिक उपायों और पूरी कर-व्यवस्था के कप्यूटरीकरण के माध्यम 
से कर- चोरी और भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जाएगा। सभी 
दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को लाभ देने की नीति के तहत अपने 
सारे कामकाज को तीन साल के भीतर कप्यूटरीकृत करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा। 

. सभी व्यापारी वर्गों के लिए, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय-तीनों ही कर 
एवं वरिनियामक अधिभार जमा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिकी 
आधारित लक्ष्य केंद्र विकसित किया जाएगा। 

. पेंशन-विनियामक को अधिकार देकर एक योजना शुरू की जाएगी ताकि 
वैयक्तिक, परंतु लघु पेंशन-निधि खाता हर मजदूर के लिए हो सके, चाहे 
फिर बह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में या 
असंगठित क्षेत्र में। 
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वित्तीय क्षेत्र सुधार 

. वर्तमान में जारी बैंकिंग, बीमा, पेंशन, विदेशी निवेश तथा पूँजी-बाजार में 
सभी प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र-सुधारों को आगामी 6 माह में पूरी तरह लागू 
कर दिया जाएगा। 
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2. बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का मुख्य उद्देश्य हर उपभोक्ता के लिए उसके 
घर के द्वार पर ही दक्ष बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। इसे हासिल करने 
के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहुँच में विस्तार और अधिक 
प्रतिस्पर्धा के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की गतिविधियों में भी विस्तार 
किया जाएगा। 

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

4. भारतीय बैंकों को विदेश में भी अपने पैर पसारने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा। 

5. विकास बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को व्यापक बनाया 
जाएगा, ताकि वे परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करा 
सकें। 

- आने वाले 5 वर्षों में बीमा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जाएगा। 

- देश के बीमा क्षेत्र को विस्तृत करने तथा साथ ही इसके वैश्विक संबंधों 
को मजबूत करने के लिए बीमा क्षेत्र में सीधे बिदेशी निवेश की सीमा की 
पुनर्समीक्षा की जाएगी। 

. हम ऐसे कदम उठाएँगे, जिससे छोटी कंपनियाँ भी शेयर बाजार से आसानी 
से पैसा जुटा सकें, साथ ही छोटे निवेशक, विशेषकर छोटे शहरों के 
निवेशक, शेयर बाजार में आसानी से निवेश कर सकें। हम पाँच वर्षों के 
अंदर वैयक्तिक शेयर धारकों की संख्या दोगुनी करेंगे। 


NS. 


09 


राज्य वित्त 
।. राज्य सरकारों को अपने ऋण-ढाँचों की पुनर्सरचना के लिए और 
प्रोत्साहित तथा प्रेरित किया जाएगा। 


2. राज्यों को वित्तीय सुधार करने और राजस्व-घाटे में कमी लाने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि हर राज्य का राजस्व-घाटा सन्‌ 2006 तक 
शून्य पर आ जाए। 

3. राजनीतिक आम सहमति का निर्माण कर राज्यों के अनुत्पादक खों में 


कटौती और उनके अपने संसाधनों को जुटाने की क्षमता में वृद्धि को 
बढ़ावा दिया जाएगा। 


संतुलित विकास 
। क्षेत्रीय विकास असंतुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग में एक 
निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा। यह कमेटी 


राज्य विशेष और विभिन्न राज्यों के बीच विकास असंतुलन को दूर किए 
जाने पर विशेष ध्यान रखेगी। 
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2. उत्तरी और पूर्वी राज्यों, जहाँ देश की जनसंख्या का बहुसंख्यक वर्ग , 
निवास करता है, में तेज आर्थिक और सामाजिक विकास को आगामी 
वर्षो में हम प्राथमिकता देंगे। 


सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण 
।. सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए योजना आयोग में एक 

निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन-अधिसूचित और घुमंतू 
जनजाति, अगड़े वर्ग के गरीबों और अल्पसंख्यक के सामाजिक और 
आर्थिक न्याय पर बिशेष ध्यान देगी। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों 
को भी इस तरह की समितियाँ बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। 

. आदिवासी भाइयों के सर्वागीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 
हम एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति' नीति बनाएँगे। 

. बन भूमि पर निवास करनेवाले आदिवासियों के भू-स्वामित्व अधिकारों 

का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वनोपज पर आधारित 

उनकी आजीविका जीवन निर्वहन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया 

जाएगा। 

आरक्षण नीति के प्रावधानों को कड़ाई के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। 

व्यापक स्तर पर बैकलॉग भर्ती अभियान चला कर इसके जरिए अनुसूचित 

जाति ब अनुसूचित जनजाति वर्गो के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति 
की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 
शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध 
कराने हेतु निजी क्षेत्रों को लाभ देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से जुड़े 
विभिन्न आयोगों और वित्तीय निगमों के कार्यों में और सुधार लाया 
जाएगा। 

. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर 

तबकों पर अत्याचार रोकने के लिए बने कानूनों को कड़ाई से लागू 

किया जाएगा। 

हाल ही में घोषित घुमंतू और अनधिसूचित जनजाति आयोग अपना काम 

करना शुरू कर देगा। 

समाज के आगड़े वर्ग के बीच निर्धन तबकों को आरक्षण की संभावनाएँ 

तलाशने के लिए नवगठित आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार 

किया जाएगा। 

. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को कला तथा सांस्कृतिक 
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परंपराओं के संरक्षण एवं उनके महापुरुषों को सम्मानित करने को विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। 


अल्पसंख्यक 


।. शुरू के 6 माह के भीतर ही एक अल्पसंख्यक विकास एजेंडा लाया 
जाएगा, ताकि उनकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक उन्नति, सामाजिक विकास 
और सशक्तिकरण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 

2. यह एजेंडा विशेष कर गरीब और पिछड़े परिवारों की आवश्यकताओं पर 

अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 
सरकार समर्थित शिक्षा, गृह निर्माण आदि योजनाओं में समता आधारित 
हिस्सा पा सकेंगे। 

. अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज को पुनर्निर्धारित कर इसे अल्पसंख्यकों 

के विकास और कल्याण के मुद्दों से जोड़ा जाएगा। 

. राजग सरकार द्वारा उर्दू भाषा और मदरसा शिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण 

को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है। इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। 

. प्रशासन और सार्वजनिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को 

बढ़ावा देने के लिए सुविचारित प्रयास किए जाएँगे। 
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रोजगार सृजन नीति 


राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बेरोजगारी को समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आर्थिक विकास में तेजी लाने की नीति पर 
चलती रहेगी, क्योंकि इससे उन सभी लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध हो 
सकेगा, जो कार्य करने में समर्थ हैं। इस नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह हे 
कि कई अन्य देशों की तरह भारत में भी अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप के साथ 
रोजगार सूजन के स्वरूप में परिवर्तन आया है। हालाँकि इस नीति के अंतर्गत 
सरकारी कार्यालयों में तथा पूँजीगत उद्योग के क्षेत्र में रोजगार-सृजन में कमी आई 
है, फिर भी, सेवाओं तथा असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार 
के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं (जिसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर 
निरंतर पड़ रहा है)। 
रोजगार सृजन का यह नया रुझान भारत के कई हिस्सों में स्पष्ट दिखाई दे 
रहा है। अनेक युवा लोग न केवल बड़े शहरों, बल्कि छोटे कस्बों में भी विभिन्न 
सेवा क्षेत्रों में रोजगार और स्व-रोजगार पा रहे हैं। ये परंपरागत रूप से उपलब्ध 
कराए जा रहे रोजगार नहीं हैं, बल्कि इनसे रोजगार के अवसर और व्यक्तिगत 
उन्नति के लिए नई चुनौतियाँ भी मिल रही हैं। हमारी सरकार इस रुझान का पूरा 
समर्थन आवश्यक नीति तथा संस्थागत उपायों के जरिए करेगी। इसमें असंगठित 
क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी किया 
जाएगा। 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सन्‌ 999 के सामूहिक घोषणा-पत्र में हमने 
प्रतिवर्ष | करोड़ अतिरिक्त रोजगार तथा स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने का 
वादा किया था। हम इस वायदे पर डटे रहेंगे। इस वायदे को पूरा करने के लिए 
हम त्रि-आयामी नीति अपनाएँगे- 
(क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की उच्च विकास दर प्रतिवर्ष 8 से 
0 तक बनाए रखी जाएगी। तेजी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्था 
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से रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवंसर सृजित होंगे। 

(ख) अर्थ-व्यवस्था के रोजगार सृजित करनेवाले क्षेत्रों में अधिक विकास 
करके रोजगार देने की इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 

(ग) उन सरकारी योजनाओं के दायरे को बढ़ाया जाएगा, जिनसे रोजगार का 
सृजन होता है, जैसे-काम के बदले अनाज, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार 
योजना आदि। 

जैसा इस दस्तावेज में दर्शाया गया है, हमारी सरकार उन कई पहलों को 

बढ़ावा देती रहेगी, जिनमें हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार सृजन 
की व्यापक संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये शामिल हैं--कृषि-प्रसंस्करण, बंजर 
भूमि विकास, सामाजिक वानिकी, डेयरी, मुरगी पालन, पशुपालन, कृषि विस्तार 
सेवाएँ, कूटीर उद्योग, स्वसहायता समूह, आवास तथा सड़क निर्माण, परिवहन 
आदि। 

शहरी क्षेत्रों में हम खुदरा व्यापार, आवास और निर्माण, खाद्य, परिवहन, 

पर्यटन, वस्त्र, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाओं, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, 
विनिर्माण, मनोरंजन, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में रोजगार, 
स्वरोजगार और उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाएँगे। 
अर्थ-व्यवस्था में बदलती जरूरतों और अवसरों के अनुरूप, रोजगार चाहने 
वाले युवाओं के नियोजन को बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार मौलिक 
रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने अपने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा 
में आमूल-चूल परिवर्तन करने के प्रति अपनी बचनबद्धता को दोहराया है। 
विभिन्न हुनरों में प्रशिक्षण देने की शुरुआत माध्यमिक स्कूलों से की जाएगी। इस 
प्रकार मैट्रिक पास कर रहा कोई छात्र उस रोजगार से जुड़ी कोई दक्षता हासिल 
कर चुका होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कॉलेज पाठ्यक्रम को इस तरह 
से पुनः तैयार कर रहा है कि विषयों के चयन में छात्रों को पूरी स्वतंत्रता हो और 
बे रोजगार से जुड़े कई डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक साथ भाग ले सकें। उन क्षेत्रों, 
जिनमें कुशल श्रमिकों की जरूरत है, में एकल या सामूहिक रूप से विभिन्न विषय 
और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए कॉलजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
देश में लगभग 28,000 विविध व्यवसाय हैं। प्रत्येक के लिए ठोस जानकारी 
तथा दक्षता की जरूरत होती है। इन व्यवसायों में ज्ञान और दक्षता को सूचना 
प्रौद्योगिकी पर आधारित दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम 
से चरणबद्ध रूप से उन्नत किया जा सकता है। हमारी सरकार इन नई प्रौद्योगिकियों 
को किफायती तरीकों से प्रोत्साहित करेगी। इन मंचों पर इस्तेमाल के लिए स्थानीय 
भाषाओं में शैक्षिक विषय वस्तु हम तैयार कराएँगे और हम नए सुविनियमित 
प्रमाणन तंत्र को बढ़ावा देंगे। हम शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार से 
जुड़ी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर भागीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र 
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को प्रोत्साहित करेंगे। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए कोई आयु सीमा नहीं 
होगी। 

हमें विश्वास है कि इन सभी नई पहलों से हमारी लाखों युवकों-युवतियों के 
जीवन में बदलाव आएगा, उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी, उन्हें 
रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे और देश में उत्पादों तथा सेवाओं को 


गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा। 
O 
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सामाजिक विकास 


सामाजिक विकास के संदर्भ में हमारा लक्ष्य है-देश के प्रत्येक नागरिक की 
मूलभूत आवश्यकताओं-शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, पेयजल, घर, सांस्कृतिक विकास, 
स्वच्छता की आदि पूर्ति करते हुए सभी भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना 
और उसका सवांगीण विकास करना। 

इस कठिन लक्ष्य को पाने के लिए तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निवेश 
की कमी के अब तक के दौर को बदलने के लिए हमारी सरकार ।,00,000 करोड़ 
रुपए की विशेष 'सामाजिक विकास निधि' की स्थापना करेगी, जिसे अगले पाँच 
वर्षो में निवेशित किया जाएगा। 

सबके लिए शिक्षा- 


।. आगामी पाँच वों में शिक्षा पर होनेवाले कुल व्यय को बढ़ाकर इसे जी. 
डी.पी. का 6 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा के पिरामिड में 
प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। 

2. पाँच वर्षो में साक्षरता दर 85 प्रतिशत हासिल की जाएगी। हमारा लक्ष्य 
है कि भारतीय समाज सन्‌ 20]5 तक पूर्णतया साक्षर हो। इसके लिए हम 
बहुस्तरीय अभियान चलाएँगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश 
का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए, प्रत्येक स्कूल समाज के प्रति जवानदेह बने 
तथा प्रत्येक गाँव और शहर अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर के प्रति 
उत्तरदायी बने। इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी 
तथा गैर-सरकारी-दोनों ही स्रोतों से समुचित संसाधन जुटाए जाएँगे। 
कंप्यूटर और टेलीविजन पर आधारित साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। 
सर्वशिक्षा अभियान' को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। 

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों 
के बीच शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही 
शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लैंगिक विषमता को दूर करने की गतिविधियों 
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को अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। 

4. पाँच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्राथमिक शाला भवनों में सुधार किया 
जा सके। ।,000 करोड़ के विशेष कोष की स्थापना सबल वर्ग के 
विद्यार्थियों पप अधिभार लगा कर की जाएगी। 

5. 'अक्षय पत्रः नामक एक राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम क्रियान्वित 
किया जाएगा। 

6. सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षा तंत्र में आमूल-चूल सुधार 
कर इसे रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा। दक्षता विकास तथा व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के अवसरों में अधिकाधिक वृद्धि की जाएगी। 

7. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि के 
लिए एक मानक सुधार अभियान चलाया जाएगा, जिसका नामकरण डॉ. 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा, (जो प्रख्यात कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के सबसे कम उम्र के कुलपति रह चुके हैं)। यह अभियान प्राथमिक स्तर 
से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। 
इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले संस्थानों को यथोचित सम्मान दिया 
जाएगा। 

8. किसी भी विद्यार्थी को साधनों की कमी की वजह से उच्च शिक्षा के 
अवसरों से बंचित नहीं होने दिया जाएगा। छात्रवृत्ति और सरल ऋण 
प्रक्रिया को सर्वसुलभ बनाकर सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को उपलब्ध 
कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से एक राष्ट्रीय शेक्षणिक विकास निधि की 
स्थापना को जाएगी। 

9. निजी निवेश को बढ़ावा देते समय शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने 
के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएँगे। 

0. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भारतीय संस्कृति, विरासत और नैतिक मूल्यों को 
सुदूढ़ता से शामिल किया जाएगा। चरित्र निर्माण और विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। खेलकूद, शारीरिक 
प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा को भी शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में 
शामिल किया जाएगा। 

7]. स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा में भारतीय भाषाओं की बढ़ रही उपेक्षा 
रोको जाएगी। 

2. संस्कृत को पुनर्स्थापित करने के लिए भी प्रयास तेज किए जाएँगे। 

73. महिला शिक्षा को ध्यान में रखकर छात्रावासों के निर्माण को बढ़ावा दिया 
जाएगा। 

4. हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन को नौकरशाही से मुकत किया 
जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को इन संस्थाओं की गतिविधियों के प्रबंधन 
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और उनके प्रदर्शन पर निगरानी रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

।5. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र भारत का गौरव हैं। इन केंद्रों 
को अपेक्षित स्वायत्तता दी जाएगी, ताकि विश्व में ये सर्वोत्कृष्ट बन 
सकें। 

।6. 2005 के पहले पाँच नए आई आई टी स्थापित किए जाएँगे। 

।7. अपनी परिकल्पना के अनुरूप हम अपने देश को विश्व का उच्च शिक्षा 
केंद्र बनाने के साथ-साथ उसे नालंदाकालीन गौरव व प्रतिष्ठा वापस 
दिलाना चाहते हैं। इसके लिए हम एक कार्ययोजना बनाकर देश के 
कम-से-कम 25 विश्वविद्यालयों और ।00 महाविद्यालयों को प्रत्येक 
स्तर पर ऊँचा उठाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। 
हमारे सभी आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.एस. 
सी., एम्स आदि तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों तथा ऐसे ही अन्य 
प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (मौजूदा एवं प्रस्तावित-दोनों) को 
आगे भी पर्याप्त सहयोग दिया जाएगा। उक्त परिकल्पना को साकार करने 
के लिए सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को पूर्णतः क्रियान्वित किया 
जाएगा। इससे विश्व समुदाय में देश का कद तो बढ़ेगा ही, देश को पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। 


स्वास्थ्य सेवाएँ 

सबके लिए स्वास्थ्य' राजग के लिए महज एक नारा नहीं है। यह हमारा परम 
उद्देश्य है, एक वांछित लक्ष्य है, और वास्तव में जनता के प्रति हमारी 
वचनबद्धता है, जिसे पूरा करने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। आर्थिक 
रूप से पहुँच योग्य स्वास्थ्य सेवाएँ एक मूलभूत आवश्यकता है, जो हर हाल में 
सुलभ कराई जानी चाहिए। 

।. स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल सार्वजनिक खर्च जी.डी.पी. के 2 प्रतिशत के 
बराबर है। अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी 
आर्थिक मामलों को तय करने के लिए किया गया आयोग का गठन एक 
सही दिशा में उठाया गया कदम है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध 
कराने के लिए आप्रबासी भारतीयों समेत निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश 
के अलावा सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 

- हम समयबद्ध प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य' सुरक्षा योजना का 
कार्यान्वयन करेंगे, जिसके तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
(एम्स), नई दिल्ली की तर्ज पर 6 पिछड़े राज्यों में 6 नए बड़े अस्पताल 
स्थापित किए जा रहे हैं और अन्य राज्यों में स्थित 6 मौजूदा अस्पतालों 
को एम्स के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यह देश के सभी कोनों में 


> 
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जरूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक पहुँच के भीतर उनके अपने राज्यों 
में अथवा उनके आस-पास सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवा उपलब्ध 
कराने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। 

, अंत्योदय स्वास्थ्य योजना के नाम से एक बीमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा 
योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले सभी 
2 करोड़ परिवारों, जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभान्वित हो रहे 
हैं, को शामिल किया जाएगा। 

4. सन्‌ 2004 के अंत तक पोलियो की बीमारी को शून्य के स्तर पर ले जाने 
और इस शून्य स्तर को अगले 3 सालों तक बनाए रखने का हम हर 
संभव प्रयास करेंगे, ताकि देश को सन्‌ 2007 तक 'पोलियोमुकत देश' का 
प्रमाण-पत्र मिल सके। 

. राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम अगले साल के अंत तक देश की पूरी 

जनसंख्या पर सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए 

पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

अगले वर्षो में हाथी पाँव बीमारी के उन्मूलन के सभी प्रयास किए जाएँगे। 

. हम राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 
व्यवस्था में नई जान फूँकने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, 
पोषण, परिवार कल्याण सेवाओं, महिला एवं शिशु देखभाल सेवाओं आदि 
के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के बीच सबंधों को सुदृढ़ बनाया जाएगा, 
जिसके लिए केंद्र, राज्य और गाँव के स्तर पर समुचित समन्वय प्रक्रिया 
स्थापित को जाएगी। 

. शिशु एवं मातृत्व के दौरान होनेवाली मौजूदा मृत्यु दर को आधे से भी 

कम किया जाएगा। हाल ही में शुरू की गई “वंदेमातरम” योजना, जिसके 

तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल निजी प्रैक्टसवाले स्त्री रोग विशेषज्ञों 
से कराई जाती है, को और सुदृढ़ किया जाएगा। हमारे द्वारा शुरू की गई 

“जननी सुरक्षा योजना' को स्वास्थ्य केंद्र और भावी माँ के बीच संपर्क 

बनाने के उद्देश्य के साथ लागू किया जाएगा। माँ को अपेक्षानुरूप पोषण 

दिलाने के लिए लड़के के जन्म पर 500 रुपए और लड़की के जन्म पर 

,000 रुपए दिए जाएँगे। 

कन्या शिशु की रक्षा अभियान को और अधिक लोकप्रिय बनाया 

जाएगा। 

।0. एच.आई.वी./एड्स के फैलाव की रोकथाम युद्ध स्तर पर की जाएगी। 
इसके साथ-साथ एड्स के मरीजों की देखभाल भी की जाएगी। 

. मलेरिया, अंधापन, कोढ़ और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों 
को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 
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।2. बुजुर्गों की बढ़ती आबादी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 
सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष सुविधाएँ 
प्रदान करेगी। 

3. हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा-पद्धतियों- आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योग 
और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ होम्योपैथी को बढावा देंगे। चिकित्सा 
शिक्षा में विभिन्न पद्धतियों का समावेश का बेहतर परिणाम हासिल किए 
जाएँगे। निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ हर राज्य में एक बड़ा आयुर्वेद 
चिकित्सालय भी खोला जाएगा। 

।4. पारंपरिक आयुर्वेदिक और जड़ी-बूटी आधारित दवाओं सहित अन्य सभी 
दवाओं के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देंगे। 

।5. पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लगभग 6 लाख जानकार गाँवों में 
सहायता और पहचान के बिना जनसंख्या के उस हिस्से को आपनी सेवाएँ 
दे रहे हैं, जो औपचारिक चिकित्सा व्यवस्था के तहत छूट गए हैं। उन्हें 
ग्रामौण लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में व्यापक और प्रभावी भूमिका 
निभाने हेतु हर संभव सहायता दी जाएगी। 

।6. देश में चिकित्सा शिक्षा की निगरानी करनेवाली विनियामक संस्थाओं के 
कामकाज की समीक्षा की जाएगी, ताकि मानकों में सुधार हो सके। 

7. विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश को एक प्रमुख केंद्र के रूप 
में हम स्थापित करेंगे। बड़ी संख्या में उपलब्ध हमारे दक्ष डॉक्टर, नर्स 
और पैरामेडिकल स्टाफ साथ-ही-साथ अस्पतालों में उपलब्ध अत्याधुनिक 
सुविधाओं में व्यापक क्षमता हैं, जिनका भरपूर लाभ अगले पाँच वर्षों में 
उठाया जाएगा। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा, नसिंग तथा अन्य क्षेत्रों 
में गुणवत्ता के स्तर में और सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए जाएँगे। 
शुरू के 6 माह में ही निजी क्षेत्र को उचित प्रोत्साहन देते हुए इस लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 

8. देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत 
संरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी से 7,000 
करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगी। 

।9. नकली दवाओं के खतरे को नियंत्रित किया जाएगा। 

20. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों में 
अपनी बेहतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य आदतों और जीवन-शैली 
अपनाने की जागरूकता के लिए एक बड़ा जन आंदोलन चलाया जाएगा। 


इसके लिए एक ठोस शारीरिक एवं खेलकूद संस्कृति को प्रोत्साहित किया 
जाएगा। 
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जनसंख्या नियंत्रण 
।. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक 
जन आंदोलन की शुरुआत करना। यह उन राज्यों पर विशेष ध्यान देगा, 
जो अब तक जनसंख्या नियंत्रण के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। 
2. सरकार 'बिना किसी दबाव और भय के अलाभ' की नीति के मानदंड 
निर्धारित कर 2 से अधिक बच्चे चाहनेवालों को हतोत्साहित करेगी। साथ 
ही उनमें भी लड़की होने पर लाभ देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। 
चुनाव लड़ने के लिए भी 2 बच्चे होने को एक योग्यता समझा जाएगा। 


विकलांगों की देखभाल 
देश की जनसंख्या में विकलांगों का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत है। वर्षों की 
उपेक्षा के कारण समाज की मुख्य धारा में उनका समागम बड़े स्तर पर नहीं हो 
पाया है। उनका कल्याण और पुनर्स्थापन देखभाल करनेवाले समाज और एक 
जिम्मेदार सरकार के दृष्टिकोण से जुड़ा है। नवगठित विकलांग आयोग' विकलांगों 
के लिए एक कार्यपत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश 
होगा-- 
।. बिकलांगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकार को 
पूरी तरह लागू करना। 
2. न सुविधाओं, सार्वजनिक भवनों और परिवहन सुविधाओं में विकलांगों 
की आसान पहुँच सुनिश्चित करना। 
3. और अधिक पैसा कमाने के साधन वरिकलांगों के लिए विकसित करना, 
ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। 
4. हर जिले में विकलांगों के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी से एक 
व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना। 
5. विकलांग बच्चों को गोद लेने पर लाभ के साथ प्रोत्साहन कौ नीति 
बनाना। 
6. विकलांग लोगों की देखभाल में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को पूरी सहायता 
देना। 
यह कार्यपत्र क्रियान्तित किया जाएगा। 


बच्चे 

देश के बच्चों के लिए एक चमकदार भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजग 
प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, मनोरंजन, लैंगिक विषमता को दूर करना, 
बाल श्रमिक समस्या का उन्मूलन, सड़क के बच्चों और अनाथों को समेकित 
देखभाल तथा पुनर्वास आदि मसलों पर समग्रता से विचार करने के लिए एक 
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राष्ट्रीय बाल आयोग' का गठन किया जाएगा। यह बच्चों की अपेक्षाओं और 
अधिकारों को हमारे विकास एजेंडा के केंद्र में रखने में सफल होगा। 

विश्व की सबसे बड़ी शिशु देखभाल कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना 
(आई.सी.डी.एस.) को इसका क्रियान्वयन सामुदायिकता के आधार पर और 
अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। 


युवा 

भारत एक प्राचीन सभ्यता, आज जनानंकीय रूप से युवा राष्ट्र बन चुका है। 
हमारी जनसंख्या में से 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये युवा पुरुष 
और स्त्री अपने लिए ऊँची अपेक्षाएँ रखते हैं और ये भारत को एक मजबूत तथा 
समृद्ध देश के रूप में उभरता देखना चाहते हैं। हमारे युवाओं के इस स्वप्न को 
साकार करने में सहायक बनने के लिए राजग प्रतिबद्ध है। 

।. सबके लिए शिक्षा' और 'सबके लिए रोजगार' के लिए हम हर संभव 
प्रयास करेंगे। 

2. ऐसा पर्यावरण बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र 
निर्माण में योगदान देने के लिए युवा भारतीयों के समक्ष विभिन्न रास्ते 
उपलब्ध हों। साथ ही वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। 

3. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) को मजबूत किया जाएगा। युवाओं में 
स्वैच्छिक सेवा की भावना भरने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस. 
एस.) को और अधिक मौलिक बनाया जाएगा। कला एवं अन्य सांस्कृतिक 
क्रियाकलापों में संलग्न प्रतिभाशाली युवाओं को और अधिक प्रोत्साहन 
दिया जाएगा। 

4. यूथ-हॉस्टल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सभी बड़े शहरों और 
पर्यटन केंद्रों में निजी क्षेत्र की भागदारिता से नए यूथ हॉस्टलों का निर्माण 
हम करवाएँगे। 


खेलकूद 


राजग सरकार का उद्देश्य विश्व में एक खेल शक्ति के रूप में भारत को 
स्थापित करना है। 
।. इसके लिए प्रधानमंत्री के खेल विकास संबंधी दससूत्रीय कार्यक्रम को 
जोरदार तरीके से लागू किया जाएगा। 
2. 500 करोड़ रुपए सालाना के आवंटनवाला एक राष्ट्रीय खेल विकास 
कोष बनाया जाएगा। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नागरिकों को इसमें 
अंशदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 


3. प्रतिभावान खिलाड़ियों के द्वारा स्पोर्ट्स क्लब, जिम्नेजियम एवं प्रशिक्षण 
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केंद्र स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल रोजगार योजना 
शुरू की जाएगी, ताकि खेल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के 


अवसर भी पैदा हो सकें। 
4. भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सहायता दी जाएगी। 


बुजुर्ग जन 
बड़ों का आदर-सम्मान करना सदा से ही देश की सामाजिक परंपराओं और 


सांस्कृतिक विचारधारा में निहित रहा है। ज्ञान और अनुभव के भंडार के रूप में 
वे समाज की मूल्यवान संपदा हैं। हालाँकि बढ़ते शहरीकरण, कामकाजी लोगों के 
सतत रूप से गतिमान होने और पारंपरिक संयुक्त परिवारों में बदलाव आने के 
कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार वरिष्ठ 
नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगी। यह आयोग समग्र रूप 
से उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं तथा राष्ट्र के विकास में उनके द्वारा दिए जा 
सकनेवाले योगदान के बारे में अध्ययन करेगा। 


खाद्यान्न सुरक्षा 

।. 'अंत्योदय अन्न योजना' (जिसके तहत 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए 
किलो चावल दिया जाता है) के अंतर्गत 5 वर्षो में मौजूदा 2 करोड़ 
निर्धनतम परिवारों का विस्तार कर इसमें 5 करोड़ परिवार शामिल किए 
जाएँगे। इस योजना के क्रियान्वयन को विकेंद्रीकृत भी किया जाएगा। 

2. इस योजना के सभी लाभार्थियों को 'अंत्योदय कार्ड' दिया जाएगा जिससे 
वे स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आश्रय सुरक्षा, शिक्षा गारंटी और 
सरकारी कार्यालयों व पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकता से ध्यान आदि 
सुविधाओं का भी लाभ उठा सके। 

3. व्यापारियों, समुदायों और पंचायतों की एक सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला 
बनाई जाएगी, ताकि सामान्य समय की तरह ही प्राकृतिक आपदाओं के 
दौरान भी खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 

4. जन भागीदारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन 
करके इसे प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाएगा। इसका उपयोग अन्य 
वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में भी किया जाएगा। 


महिला सशक्तिकरण 
।. सन्‌ 2004 के समाप्त होने से पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण के 
लिए एक राष्ट्रीय नीति को घोषणा की जाएगी। इसका उद्देश्य काम 
करने में सक्षम हर महिला के लिए जीवनयापन का कोई न कोई तरीका 
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सुनिश्चित करना और सभी वर्गों की कामकाजी महिलाओं की आय में 
बढ़ोतरी करना होगा। यह महिलाओं को अपने काम और परिवार कौ 
देखभाल के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय बच्चों की 
देखभाल की योजना, काम करने के हालात में लचीलापन, बेहतर 
रोजगार के अवसर हर शहर में कामकाजी महलों के लिए हॉस्टल और 
शिक्षा, वेतन ब संपत्ति अधिकारों में लैंगिक विषमताओं के अंत से 
संबंधित योजनाएँ भी प्रस्तुत करेगी। 

2. जरूरतमंद महिलाओं में स्वरोजगार ओर उद्यमिता को बढ़ानेवाले '्वाबलंबन' 
आदि स्टेप कार्यक्रमों को बड़ी मात्रा में सहायता दी जाएगी। हस्तशिल्प, 

` खाद्य प्रसंस्करण, हेंडलूम, सिले-सिलाए वस्त्र आदि क्षेत्रों में कार्यरत 
महिलाओं के लिए तकनीकी और प्रबंधन सेवाएँ भी सुदृढ़ की जाएँगी। 
इन कार्यक्रमों को उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर तथा वामपंथी उग्रबाद 
से ग्रस्त इलाकों में अतिरिक्त ध्यान देकर लागू किया जाएगा। 

3. महिलाओं द्वारा प्रवर्तित व्यापारिक संस्थानों या बड़ी संख्या में महिलाओं 
को रोजगार दे रहे व्यापारिक संस्थानों का सुविधाओं के मामले में 'फास्ट 
ट्रैक' अनुकूलन किया जाएगा। 

4. कन्या भ्रूणहत्या, दहेज, बाल-विवाह, देह व्यापार और बलात्कार, पारिवारिक 
हिंसा पर रोक लगानेवाले सभी कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। 
इन बुराइयों पर रोक लगाने के लिए सामाजिक प्रयासों को बढ़ावा दिया 
जाएगा। ‘~ 

5. परित्यक्त विधवाओं, देह व्यापार की शिकार महिलाओं, मानसिक रोगों से 
ग्रस्त महिलाओं, प्राकृतिक आपदा की शिकार महिलाओं की मदद के 
लिए संचालित स्वाधार कार्यक्रम और महिला हेल्प लाइनों का विस्तार 
बड़े पैमाने पर निजी और स्वैच्छिक कल्याण आधारित प्रयासों के माध्यम 
से किया जाएगा। 

6. संसद्‌ एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का 
विधेयक पर प्रस्तुत किया जाएगा। आम सहमति पर आधारित प्रगतिशील 
बिधेयक को संसद्‌ से शीघ्र पारित कराने की दिशा में राजग कार्य न 
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शासन में सुधार 


सन्‌ 2004 समाप्त होने से पहले राजग सरकार समग्र सुशासनिक सुधार लेकर 

आएगी, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-- 

। . पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को रोकने, फैसला 
लेने में देरी को खत्म करने और सरकारी कर्मचारियों में जनता को 
सर्वोपरि मानने की भावना लाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधार। 

2. राजनीति में धनबल और बाहुबल के दुष्प्रभाव को तथा राजनीति में 
अपराधियों के आने को रोकने के लिए आवश्यक चुनाव सुधार। 

3. तेज और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायिक 

सुधार। 

. संसद्‌, विधानसभाओं और अन्य निर्वाचित संस्थाओं के स्तर तथा प्रभाव 
उन्नयन के लिए आवश्यक राजनीतिक सुधार। 

` फैसला लेने की प्रक्रिया को तेज करने और नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन 
की बेहतर क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक मंत्रालय सुधार। 

. कानून की परिधि में नैतिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, शेयर धारकों 
के हितों के सरक्षण के लिए और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए 
आवश्यक बेहतर कॉरपोरेट प्रबंधन सुधार। 


> 


ww 


0० 


न्यायिक सुधार 
।. अदालतों की भौतिक और कार्यकारी आधारभूत संरचना में सुधार के 
लिए ।,000 करोड़ रुपए के एक “न्यायालय की आधुनिकीकरण कोष' 
स्थापना की जाएगी। इस राशि में एक हिस्से का योगदान कानूनी क्षेत्र के 
लोग करेंगे। सुधार को पारदर्शी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी 
सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक अधिकारियों को अधिकार दिए जाएँगे। 
2. न्याय प्रक्रिया शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए पाँच साल में अदालतों और 
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- विशेष वाणिज्यिक कानूनों, जैसे संविदा अधिनियम, निगोशिएबल 


जजों की संख्या दोगुनी की जाएगी। 

इन्स्टूमेंट 
अधिनियम और अन्य व्यापारिक कानूनों से संबंधित मामलों के निपटारे 
के लिए विशेष अदालतें शुरू को जाएँगी। इनसे प्रताड़ित व्यापारियों को 
शीघ्र न्याय सुलभ होगा। इन अदालतों के लिए कोष की आंशिक व्यवस्था 
मामले के दोनों पक्षों से फीस लेकर की जाएगी। 


- आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार कर न्याय को आसान, त्वरित तथा 


अधिक प्रभावकारी बनाना। 


- पूरे देश में अदालतों का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें एक नेटवर्क में जोड़ना, 


ताकि उनकी दक्षता में बढ़ोतरी हो। 


- न्यायपालिका के हर स्तर पर फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार। 
- लोक-अदालतों और अधिकरणों के जरिए वैकल्पिक विवाद निपटान 


तंत्र का विस्तार करना। 


- राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना कर जजों की नियुक्ति करना और 


उनका उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करना। 


« नागरिक या आपराधिक-सभी मामलों के निपटारे में लगनेवाले समय 


को कैसे आधा किया जाए, इस पर पहले छह महीनों में ही न्यायिक 
प्रक्रिया सुधार समिति सुझाव देगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना 
है कि सारी अदालतों के तीन चौथाई मामले | 2 महीनों में ही निपट जाएँ। 


प्रशासन, पुलिस एवं अन्य क्षेत्रों में सुधार 


l. 


[] 


प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार समिति 6 माह के भीतर यह सुझाव देगी कि 
किस प्रकार अनावश्यक प्रक्रियाओं से छुटकारा पाया जाए और अन्य का 
सरल बनाया जाए। दक्षता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, गरीब हितैषी दृष्टिकोण 
और जनता को सर्वोपरि मानने की भावना आगामी वषा में प्रशासनिक 
सुधारों के प्रमुख बिंदु होंगे। 


- देश की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य ढाँचे (प्रशासनिक सेवाओं) में 


सुधार लाकर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। प्रशासन के हर स्तर पर कार्यकुशलता 
व्यबहार सुनिश्चित करने के लिए नई संवर्ग पद्धति और आधुनिक सेवा 
कोड लागू किए जाएँगे। बरिष्ठ अधिकारियों को समय पर साहसिक 
फैसले लेने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जाएगा, ताकि बे अवांछित 
ऑडिट एवं सतर्कता बंधनों के भय के बिना अपने कार्य को अंजाम दे 
सकें। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की 


जाएगी। अधिकारियों व्याबसायिकों को वरिष्ठ स्तर पर सीधे प्रवेश दिया 
जाएगा। 
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` सरकारी अधिकारियों को प्रदत्त विवेकाधीन अधिकारों में कटौती की 
जाएगी। ऐसे अधिकारों के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए 
जाएँगे। 

4. विकास योजनाओं की पर्यावरणीय अनुमति में देरी को दूर किया जाएगा। 
अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी प्रस्ताव को 45 
दिनों के भीतर ही स्वीकृत या रद करें। 

5. जिला स्तर एवं उपजिला स्तर के प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए 
एक कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष से बेहतर कार्यालयीन 
सुविधाएँ, नागरिकों को सुविधाएँ, क॑प्यूटरीकरण, दूरसंचार सुविधाएँ और 
नेटवर्किंग बेहतर शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ तथा जनता तक पहुँचने के 
लिए बेहतर गतिशीलता सुनिश्चित की जाएगी। उपरोक्त सुविधाओं में 
जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को शक्तियाँ प्रदान की 
जाएँगी। 

योजना आयोग में सुधार कर इसका तथा देश की बदलती विकासात्मक 

आवश्यकताओं के आलोक में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। 

नजटीय संसाधनों एवं सार्बजनिक परिसंपत्तियों की दक्षता बढ़ाने के लिए 

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को उपयुक्तता के आधार पर राज्यों की कुछ 

योजनाओं में बदलने का काम हम करेंगे। 


En 


De] 


चुनाव सुधार 

, राजनीति में अपराधियों के प्रबेश पर रोक लगाने के लिए आम सहमति 

बनाना। 

सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से भारतीय संसदू एवं विधानसभाओं के 

स्तरोन्नयन के लिए कार्य करेगा। 

, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान 
स्थापित किया जाएगा। भारत का शासन भारतीयों के द्वारा ही भारतीय 
राज्य व्यवस्था के सभी महत्त्वपूर्ण पदों के लिए केवल भारतीय मूल के 
नैसर्गिक भारतीय नागरिकों को योग्य मानने वाला कानून बनाया जाएगा। 


रे 


w 


केंद्र राज्य संबंध 

इस संबंध में राजग सरकार की उपलब्धियों को केवल इसी आधार पर आँका 
जा सकता है कि अब केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण मसला नहीं रह गया है। इनमें 
अब समभाव और सहयोग की वह भावना है, जो पहले के दशकों में नहीं थी। 
हमारी सरकार ने किसी भी राज्य से राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं 
किया है। आनेवाले पाँच वर्षों में हमारा यह रवैया जारी रहेगा। श्रीनगर में अगस्त 
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2003 में हुई अंतरराज्यीय परिषद्‌ की बैठक में संविधान के अनुच्छेद 356 के मुद्दे 
पर बनी आम सहमति पर कायम रहने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 


पंचायतों का सशक्तिकरण 
।- राजग सरकार पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रभावी 

वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण के लिए तीन बिंदुओं पर कार्य 
करेगी। ये हैं-कोष, कार्य और कार्यकारी। यथोचित कार्यकारी, न्यायिक 
वित्तीय और भौगोलिक क्षेत्र योजना निर्धारण अधिकार इन संस्थाओं को 
सोपे जाएँगे। आवश्यकता महसूस होने पर इसके लिए संविधान में 
संशोधन भी किया जाएगा। 

- ग्रामसभा के ढाँचे को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि ग्रामसभाओं में प्रत्येक 
विकास कार्य पर चर्चा हो, आवंटन और खर्च की निगरानी हो तथा 
पंचायत एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यो की समीक्षा हो। 


> 


सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत 

।. हमारी सरकार पहली सरकार है, जिसने पांडुलिपियों, स्मारकों और 
भारतीय सांस्कतिक-कला-आध्यात्मिक विरासत के अन्य सभी प्रतिमानकों 
को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। राज्यों को 
भी ऐसे ही मिशनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हर शहर 
अपना एक विरासत संरक्षण मिशन तैयार करेगा। इन्हें प्रभावी रूप से 
क्रियान्वित करने के लिए समुदायों, व्यापारिक घरानों, व्यावसायिक निकायों 
और गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता हर स्तर पर ली जाएगी। 

- सभी देशों से हमारे देश के सांस्कृतिक संबंधों ने विस्तार के लिए सहायता 
को निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। 

- भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया 
जाएगा। वह आयोग आधुनिक काल में हमारी सभी गैर अंग्रेजी भाषाओं 
के सामने स्थित चुनौतियों के बारे में समग्र अध्ययन करेगा और उनके 
सतत विकास के लिए कार्यों की सिफारिश करेगा। 

4. आध्यात्मिक महत्त्व के स्थलों का रख-रखाव। 


] 
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नागरिक समाज सशक्तिकरण 
।. राजग यह स्वीकार करता है कि देश के तीव्र और सर्वांगीण विकास के 
लिए सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अधिक 
से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए 
योजना आयोग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों की एक राष्ट्रीय परिषद्‌ का गठन 
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किया जाएगा। इसी प्रकार की परिषदों की स्थापना करने के लिए राज्यों 
को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

2. सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय सभी धर्मों के धार्मिक प्रतिष्ठानों की भागीदारी 
को अनाथों और उपेक्षितों की देखभाल करने, गरीबों को भोजन उपलब्ध 
कराने, कन्याभ्रूण हत्या आदि सामाजिक बुराई को दूर करने, पर्यावरण-सरक्षण 
करने आदि कार्यों में आधिकाधिक रूप से जोड़ा जाएगा। 

, बिवाद निपटारे के लिए नागरिक समाज का यथोचित सशक्तिकरण किया 
जाएगा। इनके अधिकार क्षेत्र में छोटे स्थानीय विवादों से लेकर बड़े और 
गंभीर मसले भी, जो न्यायिक प्रक्रिया और सरकार की परिधि के तहत 
हल नहीं किए जा सकते, शामिल रहेंगे। इनका सहयोग नागरिक अनुशासन, 
कानून का पालन, कर अदायगी और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल के 
लिए भी लिया जाएगा। 
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राष्ट्रीय सुरक्षा 


पिछले छह वर्षो में राजग सरकार ने देश की रक्षा क्षमताओं और तैयारियों 
को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक पहल और फैसले किए। हम ऐसे कार्य को 
आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी प्राथमिकताएँ होंगी 


ww 


रक्षा संबंधी उपकरणों के आधुनिकीकरण, उन्हें हासिल करने और क्षमता 
बढ़ाने के मौजूदा सभी कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन करना। 


- अंतरिम बजट में घोषित 25,000 करोड़ रुपए की रक्षा आधुनिकीकरण 


निधि को कार्यान्वित करना। 


- इन मसलों में होनेवाले विलंब और प्रक्रियात्मक अड़चनों, जिनसे लागत 


बढ़ती है तथा उपकरण पुराने पड़ जाते हैं, को कम करना। 


- रक्षा खर्च में अधिक दक्षता हासिल करना। इसमें देश में ही रक्षा संबंधी 


उत्पादन को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना तथा 
रक्षा-निर्यात को एक प्रमुख क्षेत्र बनाना। 


- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण 


के लिए किए जानेवाले उपायों को और अधिक प्रभावी बनाना; सेवानिवृत्त 
अधिकारियों के लिए विकास गतिविधियों में योगदान देने के अधिक अवसर 
पैदा करना, जहाँ वे अपने प्रशिक्षण और दक्षता का उत्पादक उपयोग कर 
सकें; शिक्षित भारतीय युवाओं के लिए सेना में नौकरी करने को एक 
आकर्षक कैरियर विकल्प बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। 


आंतरिक सुरक्षा 
।. सीमा पार आतंकवाद का उन्मूलन किया जाएगा। 
2. पिछले पाँच वर्षों में सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा की घटनाओं में 


उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। हमारी सरकार इस स्थिति को और अधिक 
स्थायित्व तथा मजबूती देकर एक दंगामुक्त देश बनाने के लक्ष्य को 
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हासिल करने के लिए कार्य करेगी। 

3. हमारी पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए जारी 

कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 

4. विभिन्न राज्यों में फैले संगठित अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय 
कानून की मदद से एक संघीय एजेंसी बनाने के लिए हम राजनीतिक 
आम सहमति का निर्माण करेंगे। 

. एक बहुमुखी रणनीति वामपंथी अतिवाद, जो नेपाल सीमा से लेकर आंध्र 
प्रदेश तक फैला हुआ है, से निपटना भी आवश्यक है। इस रणनीति को 
प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। विभिन्न नक्सल-संगठनों में शामिल 
दिशा-भ्रष्ट नौजवानों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए सरकार 
प्रोत्साहित करेगी। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में जन भागीदारी के 
माध्यम से विकास कायां में तेजी लाई जाएगी। 
काफी समय से लंबित पुलिस सुधारों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण 
के साथ समांगी रूप से किया जाएगा। कानून और व्यवस्था के कार्य से 
अपराध विवेचना के कार्यो को अलग किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में 
पुलिस थानों की संख्या दोगुनी की जाएगी। चलित पुलिस थानों, बेहतर 
संचार तंत्र, समुदायों के लिए दोस्ताना रवैया, राजमार्ग पुलिस थानों, जनता 
से अच्छा संवाद और पुलिस की आजादी आवश्यक कानूनी और 
प्रशासनिक माध्यमों से सुनिश्चित की जाएगी। समुदायों और पुलिस के 
बीच साझेदारी को संस्थागत रूप दिया जाएगा। पुलिस और सुरक्षा बलों 
को अधिक जनोन्मुखी तथा गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं 
की तकलीफों के लिए अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा। 
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जम्मू और कश्मीर 

जम्मू और कश्मीर में आए सकारात्मक बदलाव के बाद राजग सरकार राज्य 
से आतंकवाद के सफाए के प्रयासों और शांति की स्थापना, सामान्य स्थिति को 
बहाली व राज्य के विकास में राज्य सरकार के साथ केंद्र के सहयोग को और 
अधिक मजबूत करेगी। 

राज्य सरकार के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों एवं अन्य विस्थापितों की 
उनके मूल निवास में वापसी के गंभीर प्रयास किए जाएँगे। 

राज्य के तीनों क्षेत्रों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के संतुलित विकास के 
लिए राजग सरकार कार्य करेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति पर 
आधारित जो कदम उठाए जाएँगे, वे हैं- 

(क) जम्मू और लद्दाख के लिए ऐसी स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का गठन, 

जिनके पास पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार हों। 
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(ख) तीनों क्षेत्रों की मूल जनांककीय पहचान का संरक्षण करना । 
(ग) केंद्र से मिली धनराशि का समान वितरण। 


उत्तर-पूर्व 
राजग सरकार ने पिछले 5 वों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 
अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इन उपलब्धियों को मजबूत आधार के साथ और 
अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। आगामी 5 वर्षो में हमारी प्राथमिकताएँ होंगी: 
(क) गड़बड़ीवाले इलाकों में सभी समूहों से शांति वार्त्ता के माध्यम से शांति 
और सामान्य स्थिति की बहाली। हिंसा पर उतारू लोगों के खिलाफ 
कड़ी काररवाई। 
(ख) उत्तर-पूर्व के सभी निवासियों की जातिगत-मौलिक पहचान को बनाए 
रखने की सुनिश्‍्चितता। 
(ग) बँगलादेश से घुसपैठ रोकने के लिए आई.एम.डी.टी. कानून को निरस्त 
करना। 
(घ) आर्थिक विकास को तेज कर आगे बढ़ने के अवसर सभी को सुलभ 
कराना। 
(ङ) संचार-तंत्र के विकास के माध्यम से उत्तर-पूर्व की भौतिक दूरी के 
एहसास को कम करना। 
(च) समस्त भारत में उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों के गौरवपूर्ण इतिहास और 
सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करना। 
(छ) देश के पूर्वी पड़ोस के देशों तथा दक्षिण-पूर्ण एशिया के देशों के साथ 
आर्थिक सहयोग बढ़ाना। 


अन्य प्रतिबद्धताएँ- 

।. राजग सरकार भारतीय संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के आदर्श 
को सतत रूप से सुटूढ़ करती रहेगी। 

2. राजग यह मानता है कि अयोध्या मसले का एक शीघ्र और समभाव 
आधारित हल राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करेगा। हम अभी भी इस 
बात पर कायम हैं कि इस मसले पर अदालत का फैसला सभी को 
स्वीकार्य होना चाहिए। साथ ही बातचीत के आधार पर आपसी विश्वास 
और सद्भावना के माहौल में मसले को हल करने के लिए प्रयासों को 
तेज किया जाना चाहिए। j 

3. हमारी सरकार जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व, अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए देश भर के सभी 
शिक्षण संस्थानों में 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर एक एकात्मता बनाएगी। 
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4. ।,000 करोड़ रुपए से एक राष्ट्रीय आपदा रोकथाम और प्रबंधन प्राधिकरण' 
की स्थापना की जाएगी। राज्यों को भी ऐसे ही प्राधिकरण बनाने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा। 

5. द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की अंतिम बैठक में लिये गए फैसलों को 
सरकार लागू करेगी और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के लोगों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहेगी। 

6. उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। 

7. शासन के हर स्तर से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजग सरकार 


प्रतिबद्ध है। 
[] 
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भारत और विशव 


हमारे देश की विदेश नीति का उद्देश्य हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय मसलों में खुद 
के लिए एक बढ़ती भूमिका हासिल करने का रहा है, ताकि हम वर्तमान और 
भावी चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व समुदाय के साथ मिलकर सार्थक योगदान 
दे सकें। राजग सरकार अपनी विदेश नीति के द्वारा पिछले पाँच वर्षों में हासिल 
की गई उपलब्धियों पर गर्व करती है। हम इन उपलब्धियों के आधार पर आगामी 
पाँच वर्षो में निम्नलिखित उद्देश्यों पर कार्य करेंगे-- 


l. 


> 


ww 


® 


फरवरी 2004 में इसलामाबाद में जारी संयुक्त वक्तव्य के आधार पर 
पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दों के 
स्थायी समाधान के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। 


- साकं प्रक्रिया को और सुदृढ़ करना। दक्षिण एशिया में मुकत व्यापार को 


कार्यान्वित करना। 'दक्षिण एशिया आर्थिक संघ” के गठन की दिशा में 


काम करना और पूरे क्षेत्र के लिए एक समान मुद्रा का चलन प्रारंभ 
करना। 


- 'लुक-ईस्ट' की अपनी नीति को और अधिक मजबूत करके भारत-आसियान 


संबंधों को हम सुदृढ़ करेंगे। 87\/97ह८ प्रक्रिया को शुरू करना। 
मेकांग-गंगा सहयोग पहल पर काम करना। कोरिया के साथ और अधिक 
घनिष्ठ आर्थिक सहयोग करना और जापान से अपनी स्ट्रैटेजिक भागीदारी 
को और अधिक सुदृढ़ करना। 


- रूस के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक भागीदारी को मजबूत आर्थिक सहयोग के 


साथ और अधिक सुदृढ़ करना। 


- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने बहुमुखी संबंधों को और अधिक 


विस्तार देकर सुदृढ़ करना। 


- चीन के साथ अपने आर्थिक सहयोग का विस्तार करना। बातचीत को 


प्रक्रिया को जारी रखकर सीमा-रेखा मसले के पारस्परिक स्वीकार्य को 
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ढूँढ़ने की दिशा में प्रयास करना, जो दोनों देशों के लिए स्ट्रैयेजिक महत्त्व 
का विषय है। 

7. यूरोपीय संघ के साथ अपने सहयोग और अधिक घनिष्ठ बनाना। 

8. पश्चिम एशिया के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों में नई जान डालना। 

9. मध्य एशिया के देशों के साथ हमारे सदियों पुराने संबंधों को पुनर्स्थापित 
करना। 

0. अफ्रीका, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत महासागर के 
देशों- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फिजी आदि के साथ अपने गहन संबंध 
विकसित करना। ऊर्जा सुरक्षा हमारी विदेश नीति का प्रमुख पहलू बना 
रहेगा। अतः नए ऊर्जा स्रोतों को हासिल करने के लिए नए स्वीकार्य 
संबंधों को दूँढ़ने का हम प्रयास करेंगे। 

राजग सरकार की दृष्टि में एक सहकारी नहुश्रुवीय विश्व व्यवस्था, जिसमें 

हमारा देश भी एक ध्रुव हो, का होना विश्व के लिए हितकर है। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदू में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए हम अपने 

प्रयास जारी रखेंगे। 

राजग विश्व में चारों ओर फैले अप्रबासी भारतीयों और भारतवंशियों की 

शानदार उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के 
लोगों के साथ देश के बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए हम बहुत 
अधिक महत्त्व देते हैं। हमारी सरकार ने इस दिशा में पिछले पाँच वर्षों में कई 
ऐतिहासिक पहल और फैसले किए हैं। उदाहरण के रूप में-चुनिंदा देशों के 
भारतबंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इस प्रशंसनीय कार्य को हम 


आगे भी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
[] 
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उपसंहार 


सन्‌ ।999 के चुनावों के अपने “कॉमन एजेंडा' में हमने कहा था-“राजग की 
उत्पत्ति उस ऐतिहासिक आवश्यकता और उसके अहसास से अस्तित्व में आई है 
कि हमारा युवा लोकतंत्र ऐसे बार-बार के चुनावों का भार बहन नहीं कर सकता, 
जिसके कारण जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था भी कम होती हो।” यह 
अस्थिरता का दौर अब इतिहास की वस्तु बन चुका है। राजग देश की सीमाओं 
पर शांति और देश के अंदर समभाव के साथ त्वरित विकास के एक नए चक्र 
में लाने में सफल हुआ है। 

जैसे हम सन्‌ 2004 में एक नया और बड़ा जनादेश चाह रहे हैं। हम चाहते 
हैं कि पिछले पाँच साल के हमारे कार्यो के प्रदर्शन के आधार पर ही इस एजेंडा 
में हमें उल्लिखित दूष्टि के आधार पर आँका जाए। हम इस बात पर गोरवान्वित 
हैं कि हमने अपने प्रदर्शन के मानक को ऊँचा किया है और साथ ही इस तथ्य 
के प्रति भलीभाँति जागरूक हुए हैं कि भारतीय मतदाताओं की अपेक्षाएँ कहीं 
अधिक है। 

सन्‌ 2004 के चुनावों के लिए हमारा एजेंडा सन्‌ 999 के पूर्ववर्ती एजेंडे की 
तुलना में अधिक समग्र और बिंदुबार विशिष्टता लिये हुए है। यह इसलिए कि 
सरकार चलाने का हमारा अनुभव और आनेवाले पाँच वर्षों में अधिक अच्छा 
कार्य कर दिखाने की प्रतिबद्धता इसमें समाहित है। चूँकि हम इस एजेंडा में 
उल्लिखित जबाबदेही के सिद्धांत में यकीन रखते हैं, अतः इस एजेंडा में उल्लिखित 
प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन संबंधी नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वादा भी हम 
कर रहे हैं। 

प्रधानमंत्री श्री अटल निहारी वाजपेयी ने देश को एक 'विकसित राष्ट्र! के रूप 
में देखने का प्रेरणादायी दृष्टिकोण हम सबको दिया है। राजग इस दृष्टिकोण को 
वास्तविकता में बदलने हेतु देश के नागरिकों के साथ भागीदारी करने के लिए 
स्वयं को पुनः प्रस्तुत कर रहा है। र 
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स्वाभिमानी, समृद्ध भारत के लिए 
हमारा एजेंडा 
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भ्रूमिका 


।999 के आम चुनाव अनावश्यक ही थोपे गए हैं। देश पर यह चुनाव तरह 
तरह की अलग विचारधारा वाले इन दलों ने मिल कर थोपा है, जिन्होंने राष्ट्रीय 
हित से कहीं ऊपर राजनैतिक निषेधवाद, संकीर्ण निजी हितों और सत्ता के लालच 
को अपना हित बनाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 
लोकसभा में ।7 अप्रैल को मात्र एक वोट से पराजित हुई और वह मत भी 
संदेहास्पद था। 'पाँच मिनट' में एक नई सरकार बना लेने का वायदा करने तथा 
व्यापक दलबदल कराने की व्यर्थ कोशिश करने के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व में 
सकारात्मक गठबंधन नहीं बन सका, जिससे कोई वैकल्पिक सरकार बन पाती, 
जिसके परिणामस्वरूप लोकसभा को भंग करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े। 
सेवारत, काम कर रही सरकार को अनावश्यक ही अस्थिर कर दिया गया। 

अभी मुश्किल से ही देश इस अपरिहार्य अनिश्चितता के झटके को सहन 
कर ही रहा था कि हमें कारगिल में पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठ का सामना करना 
पड़ गया। 

सरकार ने चुनौती का सामना किया और उसने निश्चयपूर्वक कार्रवाई की। 
कारगिल में हमला होने पर सरकार ने तेजी से, हालांकि बड़े नापतौल से, इस 
हमले का जवाब दिया। 

हमने कारगिल क्षेत्र में आखिरी पाकिस्तानी घुसपैठिये को खदेड़ कर 27 
जुलाई को इस क्षेत्र को मुक्त करा लिया था। 

हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, समर्पणशीलता और निःस्वार्थता के आगे 
नतमस्तक होते हैं। हम अपनी मातृभूमि के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता को 

बनाए रखने के लिए फिर से अपने को समर्पित करते हैं। हम फिर से अपनी 

प्रतिबद्धता प्रगट करते हैं कि हम अपने सशस्त्र बलों, और मातृभूमि की सेवा में 

बलिदान करनेवाले उनके सभी आश्रितों के कल्याण की ओर पूरा ध्यान देंगे। 
राष्ट्र की सुरक्षा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। इस पावन कर्तव्य को पूरा करने 
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के लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि पिछली सरकारों ने गत दशक में रक्षा तैयारियों 
में जो उपेक्षा की है, हम उसे सुधारेंगे। भारत की रक्षा और हमारे सशस्त्र बलों 
की आवश्यकताएँ पूरी करना हमारी प्रतिबद्धता है। 
आम चुनाव राजनैतिक निषेधवाद, अनिश्चितता और बंशबाद के युग को 
अंतिम रूप से समाप्त कर देने के लिए देश को एक महान्‌ अवसर प्रदान करता 
है। आज राष्ट्रीय चुनौती की इस घड़ी में, जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का 
विश्वास कसौटी पर कसा जा रहा है, यह बात अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि सभी 
राष्ट्रवादी शक्तियाँ एकजुट होकर हाथ मिलाएं। यह क्षण एक नए, पुनरूत्थानशील 
भारत की ओर देखने का है। 
प्रधानमंत्री अटल बिहारी देश के वह नेता हैं, जिनमें परम्परा के साथ 
आधुनिकता का मिश्रण है, यह वह नेता हैं जो भारत और विश्व को समझते हैं 
और वह ऐसे राजनेता हैं जिन्हें देश का हर वर्ग स्वीकार करता है। मात्र ॥3 महीनों 
में वाजपेयी सरकार के प्रयोजनशील शासन ने नए मानदंड स्थापित कर दिए। 
राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक आधुनिकीकरण और केंद्र राज्य संबंधों में 
वाजपेयी सरकार ने आगे का रास्ता दिखाया है। श्री वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक गठबंधन अधूरे एजेंडा को पूरा करने के लिए निश्चित और संपूर्ण 
जनादेश की माँग करता है। 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का 'शासन का राष्ट्रीय एजेंडा' एक स्थिर सरकार 
बनाने के लिए हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता का आधार है, ताकि हम भारत को नई 
सहस्त्राब्दि में ले जाएँ। इस अवसर पर हम निम्नलिखित के बारे में अपनी 
सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के आधार पर समाधान और सहमति के एक नए राजनैतिक 
युग को शुरूआत करने के लिए अपील करते हैं- 
° राष्ट्रीय सुरक्षा-अपनी सशस्त्र सेनाओं के प्रभावी युद्ध कौशल को पूरी 
तरह सुनिश्चित करना। 
* राष्ट्रीय पुनर्निर्माण-विभाजनत्मकता की समाप्ति और विवादित मुद्दों पर 
स्थगन। 
° गत्यात्मक कूटनीति-राष्ट्रों के समुदाय में भारत को उसका न्यायोचित 
स्थान दिलाने के लिए मातृभूमि की सेवा में संलग्न। 
* संघीय समरसता--केंद्र और राज्यों के बीच सहभागिता सुनिश्चित करना। 
* आर्थिक आधुनिकीकरण-त्वरित, न्यायोचित बृद्धि के लिए तक्नालाजी 
का उपयोग। 
° सेक्युलरवाद सभी भारतीयों के बीच भावनात्मक सद्भावना और अल्पसंख्यकों 
को पूर्ण संरक्षण। 
« सामाजिक न्याय-सभी कमजोर वर्गों को शक्तिसंपन्न बनाना तथा महिलाओं 
को अधिकार प्रदान करना। 
* शुचिता-निर्णय करने के मामलों में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार-मुक्त शासन। 
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प्रस्तावगा 


जब कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों और उनके पुराने तथा नए बने सहयोगी दलों 
ने गैरजिम्मेदारी से मिल कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 
को गिरा कर पूरे राष्ट्र को राजनैतिक अस्थिरता के भंवर में डाल दिया; जब पूरे 
राष्ट्र ने महसूस किया कि ये पार्टियाँ पाँच मिनिट' में वैकल्पिक सरकार बनाने की 
डींग हॉकने के बावजूद बहुत दिनों तक भी वैकल्पिक सरकार बनाने का वायदा 
पूरा नहीं कर सकी तो उन्होंने चालाकी से राष्ट्र के साथ छल किया और धोखा 
दिया; और जब पूरा राष्ट्र अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था खो देने के कगार 
पर खड़ा था एवं राष्ट्र राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति लगभग हताशा की 
भावना रख रहा था; तब हस्ताक्षर करने वाली पार्टियाँ राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ 
मिलीं और श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
(राजग) की स्थापना की, ताकि भारतीय राजव्यवस्था को भविष्य के एक नए रास्ते 
पर ले जाया जा सके। 
राजग को खड़ा करने का कारण यह है कि राष्ट्र की भावना को व्यापक रूप 
से ऊंचा उठाया जाए, इस देश के लोगों को संगठित किया जाए। सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण यह है कि समान प्रयोजन के बंधनों को फिर से जोड़ा जाए, जो हमारी 
लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की मूल जड़ें हैं। 
राजग ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण अस्तित्व में आया और इसलिए भी 
बना, क्योंकि हम सभी ने यह महसूस किया कि हमारा यह नव लोकतंत्र बार-बार 
चुनावों के झटके नहीं सह सकता है, जिनसे लोगों के मन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 
विश्वास उठता चला जाएगा। अतः एक समान हित और कुछ समान सिद्धांतों पर 
आम सहमति बना कर हमने अपने मतभेदों को तिरोहित कर दिया है और एक 
प्रबल राजनैतिक संगठन का मजबूत समूह बनाया है। इस प्रकार देश के लोगों के 
- इस संकल्प को हम पूरा करते हैं कि उन्हें स्थिर, सुदृढ़ और प्रगतिशील सरकार मिले। 
हमें गर्व है कि राजग राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं-दोनों का 
प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आखिर राजग इस देश की बहुमुखी विविधता में 
एकता, भरपूर बहुलवाद और संघवाद का दर्पण ही तो है। | 
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हमाश मिशन 


राजनीति में राजग का मिशन है सरकार और लोगों के बीच विश्वास के 
बंधन जोड़ना। लोकतंत्र को फूलने-फूलने देने का यही एक तरीका है, परंतु 
दुर्भाग्य से पिछले 50 वर्षों में एक ही पार्टी के शासन के दौरान इसकी उपेक्षा हुई 
है। | 

अतः राजग देश के लोगों से एक ऐसी सरकार देने का वायदा करता है, जो 
उनकी आशाओं और चिंताओं में उनके साथ हो और जो मात्र कुछेक विशेषाधिकार 
प्राप्त लोगों के साथ मिल कर नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ सहभागी बनकर 
काम करेगी, चाहे वे लोग किसी वर्ग, जाति और धर्म के हों। लोगों के साथ हमारा 
यह अनुबंध है। 

राजग नया है; राजग भविष्य है और राजग प्रगति तथा न्याय के लिए एक 
व्यापक आधार वाला आंदोलन है। 

हमारा स्वप्न है कि पुनरुत्थानशील देश के निर्माण के लिए परिवर्तन के 
आधुनिक कार्यक्रमों को साथ लेकर राष्ट्र फिर से पुनर्जीवित हो। 

अल्पसंख्यकों से हमारा आग्रह है और पुनः अपनी घोषणा को दोहराते भी 
हैं कि हमारे संविधान में उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अनुसार हम उनके 
अधिकारों की रक्षा करेंगे। राजग समग्र रूप से भारतीय लोगों का ही राजनैतिक 
बाजू हे। किसी को भी एक तरफ अलग करके छोड़ नहीं दिया जाएगा; निरपवाद 
सभी के साथ निष्पक्ष व्यबहार और न्याय किया जाएगा; हम आपको आश्वस्त 
करते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 

सभी अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हम अपील करते हैं कि इन 
सौहार्दपूर्ण शब्दों में पूरे हदय से दोस्ती का अपना हाथ हम बढ़ाते हैं। 

आइए, हम हाथ पकड़ कर चलें और एक नए, आधुनिक भारत का निर्माण 
करें। 

आइए, हम अपने पुराने पूर्वाग्रह छोड़ दें। 
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आइए, हम अपने आपसी विभाजन को मिटा दें। 

आइए, हम विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगा दें। 

आइए, हम विश्वास और मित्रता के बंधनों में बैंध जाएँ। 

हम एक ऐसा भारत चाहते हैं, जिसमें हम महसूस करें कि हम भारत के अंग 
हैं, जिसके भविष्य पर हम सबके जीवन की बाजी लगी हो। नई सहरस्रान्दि में 
विभाजनकारी भावनाएँ लेकर नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ हम प्रवेश करना 
चाहते हैं। 

हमारा आह्वान अल्पसंख्यकों के साथ मेल-जोल करने का है और यह 


आह्वान उनके साथ हमारे अनुबंध का हिस्सा है। 
OD 
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शासन का एजेंडा 


सुशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता 
।. लोगों के सामने हमारी प्रथम प्रतिबद्धता एक ऐसी स्थायी, ईमानदार, 
पारदर्शी और कुशल सरकार देने की हे, जो चहुँमुखी विकास करने में 
सक्षम हो। इसके लिए सरकार आवश्यक प्रशासनिक सुधारों के समयबद्ध 


कार्यक्रम शुरू करेगी; इन सुधारों में पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं में 
किए जाने वाले सुधार शामिल हैं। 


अर्थव्यवस्था 


2. हम सुधार प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसमें हम स्वदेशी के भाव पर बल देंगे, 
ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस सिद्धांत पर विकसित हो कि 'भारतीय 
ही भारत का निर्माण करेंगे; बेरोजगारी का उन्मूलन और तेजी से 
बुनियादी ढाँचे के विकास, विशेष रूप से ऊर्जा तथा बिजली उत्पादन में 
बृद्धि को प्रमुखता देते हुए सुधारों का पुनः आकलन किया जाएगा तथा 
सुदृढ़ किया जाएगा। हम जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) की दर को 
बढ़ा कर 7-8 प्रतिशत तक ले जाएँगे और राजकोषीय एवं राजस्व घाटों 
को नियंत्रण में रखेंगे। हम राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की 
संभावना की जाँच करेंगे। हम ऐसे सभी कदम उठाएँगे, जिनसे हमारे 
राष्ट्रीय हितों की सभी नीतियों और कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित 
किया जा सके; और राष्ट्रीय विकास के सभी प्रयासों में मानवता का 
ध्यान रखते हुए अंततः पूरी तरह से गरीबी का उन्मूलन करना हमारा 
लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम “बेरोजगारी हटाओ' का आह्वान करले हैं। 
ऐसा नहीं है कि स्वदेशी से हम पुनः चरखे का आविष्कार कर रहे हैं। 
इसका मतलब यह है कि हम ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे, जिनसे उन्हें 
इतनी ताकत मिल जाए कि घरेलू उद्योग स्थानीय और विश्व के बाजारों 
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में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके। 5 हम चाहते हैं i 
घरेलू कंपनियां फूलें-फलें और देश से बाहर भी उन्हें ऊँचा दर्जा मिले, 
अर्थात्‌ उन्हे द्रांस-नेशनल स्टेटस मिले। 
यह भी सच है कि देश सीधे विदेशी निवेश के बिना भौ अपना काम 
नहीं चला सकता है, क्योंकि हमें पूँजीगत स्टॉक के अलावा टेक्नोलॉजी, 
नई बाजार क्रियाविधियाँ और सबसे महत्त्वपूर्ण रोजगार मिलता है। हमारा 
लक्ष्य कम-से-कम प्रति वर्ष ।0 बिलियन डॉलर प्राप्त करना है जो हमारे 
विकास उद्देश्यों के अनुरूप ठीक बैठेगा। पुरानी वामपंथी पहुँच में उद्योग 
पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है तो दक्षिणपंथी पहुँच में हर चीज बाजार 
में छोड़ देने की बात कही जाती है। हम इन दोनों को ही अस्वीकार करते 
हैं। सरकार और उद्योग--दोनों को प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
मिल कर काम करना चाहिए, जिनका लक्ष्य होना चाहिए कारगर और 
कुशल नियामक क्रियाविधियों द्वारा बाजार की गतिशीलता को बढ़ाना। 
दरअसल सवाल पूँजीवाद या समाजवाद का नहीं है और न ही यह मुद्रा 
बाजार व्यवस्था या कम सरकारी हस्तक्षेप का है। मुद्दा तो बेहतर समाज 
का है, कि किस तरह से सुधार किया जाए, ताकि नागरिक माँग कर सकें 
और सभी तरह का सार्वजनिक माल प्राप्त हो सके। यह विषय सबकी 
गरिमा का है। हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि जिस तरह से गुलामी, 
उपनिवेशवाद, चेचक और हैजा इतिहास की बात बन चुकी है, उसी तरह 
हम गरीबी को बीते दिनों की बात बना देंगे। इसके लिए हमें संसाधन 
जुटाने की चुनौती का सामना करना होगा। प्राथमिकताओं की पुनर्सरचना 
करने को चुनोती को हाथ में लेकर तथा इन प्राथमिकताओं को निर्धनता 
उन्मूलन के लिए गरीबों के विकास और पुनर्वितरण के नए कार्यक्रमों में 
बदल कर उसे पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार इस पीढ़ी के समय 
में ही--2।वीं शताब्दी के प्रथम दशक में--गरीबी को पूरी तरह से समाप्त 
करने को हमारी योजना है-और हमारी यह दृढ़ भावना है कि यह संभव 
है और वस्तुतः हम इसमें समर्थ हैं। यह एक नैतिक अनिवार्यता है, 
जिससे हम कदापि मुँह नहीं मोड़ेंगे। 
3. हम ध्यानपूर्वक उदारीकरण का विश्लेषण करेंगे, अपनी राष्ट्रीय स्थितियों 
का सजा के अनुरूप एक समय-सारणी तैयार कर प्रक्रिया 
, ताकि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारतीय औद्योगिक 
आधार एवं वित्तीय तथा सेवा-क्षेत्रों को कम करके न आँका जाए, बल्कि 
इन्हें सुदृढ़ किया जाए। , 
4. योजना के धन की 60 प्रतिशत राशि कृषि, ग्रामीण विकास तथा सिंचाई 
के लिए और सरकारी निवेश के रूप में हम रखेंगे तथा अन्य विभिन्‍न 
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प्रकार के प्रोत्साहन देंगे, जिनमें करों में राहत देना भी शामिल है। कृषि 
उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि की जाएगी, ताकि कृषि, बागवानी, वानिकी, 
खाद्य-प्रस्संस्करण, मत्स्य-पालन और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों को 
विकास का साधन बनाकर लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाई जा सके। प्रभावकारी 
फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। पशुपालन, डेयरी, विशेष रूप से गौ 
और गौवंश के मामलों में विशेष प्रयास किए जाएँगे। रोजगार पैदा करने 
के मार्गों में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार यह ग्रामीण तथा 
शहरी क्षेत्रों में भी भूख और गरीबी मिटाने का उपाय है। सभी प्रकार की 
आर्थिक सहायताओं को इस ढंग से कार्यान्वित करेंगे कि कृषि-क्षेत्र में 
कार्य कर रहे सभी लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ हो। मध्यम और 
लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन परियोजनाओं 
में उनके विकास की संभावनाओं को देखते हुए निवेश पर जोर दिया 
जाएगा। 

. हम एक राष्ट्रीय जल-नीति तैयार करेंगे, ताकि विवादों का कारगर और 

शीघ्र समाधान हो और उन्हें समयबद्ध ढंग से अमल में लाया जाए। हम 

विचार करेंगे और समयबद्ध कदम उठाएँगे, जिनसे गंगा-कावेरी नदियों 
को जोड़ा जा सके। सेतु समुन्द्रम नहर परियोजना, के कार्य को भी हाथ 
में लिया जाएगा। 

हम समुचित प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्रदान कर, मूल क्षेत्रों में सीधे निवेश 

को प्रोत्साहित करेंगे और अगले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय बचत को बढ़ा कर 

सकल घरेलू उत्पादन 30 प्रतिशत स्तर तक ले जाएँगे, ताकि राष्ट्रीय 
प्रयासों में लाभप्रद ढंग से वृद्धि की जा सके और गैर-प्राथमिकताओं वाले 
क्षेत्रों में सीधे निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। 

- हम स्वरोजगार और गैर-निगमित क्षेत्र की वित्तीय, प्रौद्योगिकी तथा 
सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं का विस्तार से अध्ययन कराएँगे 
और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस सबसे बड़े खंड को आगे बढ़ाने के 
लिए एक विकास बैंक भी गठित करेंगे क्योंकि इसमें भी रोजगार तथा 
स्वरोजगार की प्रबल संभावनाएँ विद्यमान हैं। एक बात और वित्तीय 
सहायता प्रदान करनेवाले संस्थानों के अलावा हम कारीगरों, लघु 
उद्योगों, ग्राम, खादी, विद्युत्‌ करघा, हथकरघा, दस्तकारियों तथा अन्य 
ऐसे उद्योगों को सेवाएँ, टेक्नोलॉजी एवं विपणन सुविधाएँ प्रदान करने 
के लिए अन्य संस्थागत प्रणालियों का भी प्रबंध करेंगे। यह और कृषि 
क्षेत्र ऐसे स्रोत हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, जबकि रोजगार पैदा 
करने की अपार गुंजाइश इसमें है। 

8. हम बुनियादी ढाँचे के विकास, विशेष रूप से ऊर्जा और बिजली के 
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विकास के लिए प्रमुख रूप से बल देंगे, जिसके लिए इस क्षेत्र में 
सार्वजनिक व्यय की सिफारिश की जाएगी। इसे सिद्ध करने के लिए 
राष्टीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से दीर्घकालीन धन लिया जाएगा 
प्रशासकीय बाधाएँ दूर की जाएँगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र में व्याप्त मंद गति को उलटकर तीब्र गति देंगे और इस प्रकार 
विकास को नई गति दी जाएगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन 
दिया जाएगा। 

, उद्योग संबंधी सभी नियमों और विनियमों की समीक्षा हम करेंगे, ताकि 
इसे नोकरशाही से मुक्त किया जा सको; स्वेच्छा से नियम-कानून के 
पालन की प्रणाली शुरू करेंगे, जिनमें कर संबंधी कानून भी शामिल होंगे; 
औद्योगिक रूरणता का तेजी से उपचार सुनिश्चित करेंगे; उद्योग और 
सरकार के बीच अर्थपूर्ण बातचीत की व्यवस्था करेंगे; और पूँजी प्राप्त 
करने के लिए सक्षम तथा पारदर्शी तंत्र के रूप में पूँजी-बाजार का जीर्णोद्धार 
करेंगे, जिनमें पुनर्विन्यास, पुनर्वास और विनिवेश भी शामिल रहेंगे। 


‘© 


व्यापार और वाणिज्य 

0. निर्यात के लिए विशिष्ट विकास क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादों पर विशेष ध्यान 
केंद्रित करेंगे और बागवानी तथा पुष्पोत्पादन की निर्यातोन्मुखी इकाइयों 
के लिए विशिष्ट पैकेजों की घोषणा की जाएगी। विकासशील देशों के 
बीच बिश्वव्यापार वरीयता प्रणाली (जी एस टी पी) का विस्तार करके 
व्यापार और आर्थिक सहयोग की एक पद्धति का निर्माण करने के लिए 
जोरदार समर्थन देने का इरादा हम रखते हैं। और अधिक मजबूती से 
भारत के राष्ट्रीय हितों पर, विशेष रूप से नवंबर ।999 में होने वाले 
विश्व व्यापार संगठन के समीक्षा सम्मलेन में हम और भी जोर देंगे। एक 
स्वस्थ पण्य विनिमय प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंध 
स्वायत्त ढंग से किया जाएगा। 


श्रम 

. राष्ट्र की संपदा के उत्पादन और इसकी प्रगति में संघटित तथा असंगठित, 
दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को हम बराबर का और गौरवपूर्ण सहभागी 
बनाएँगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 
संबंधी कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाएगा। 


— 


बेरोजगारी का उन्मूलन 
2. प्रत्येक नागरिक के लिए काम के अधिकार को मानते हुए नई सरकार 
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बेरोजगारी हटाओ' पर बल देगी। इस समय जो बेरोजगारी की दशा चल 
रही है, हमारी सरकार इसे बदल कर लाभप्रद रोजगार पैदा कर विकास 
के उपाए करेगी। कृषि, स्वरोजगार, गैर-निगमित क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचे के 
विकास और आवास के क्षेत्रों में हमारे नए निवेश तथा इन्हें संस्थागत 
स्वरूप देने पर बल देने के कारण यह सभी उपाए सभी स्तरों पर विशाल 
मात्रा में रोजगार पैदा करने के साधन बन सकेंगे। 

- गठबंधन एक ऐसी अनुकूल निर्धन हितकारी नीति पर चलेगा, जिससे 
गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों पर दया का भाव नहीं रखा जाए, 
बल्कि उन्हें एक ऐसी वास्तविक संपदा के रूप में देखा जाए, जिनके पास 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने प्रचुर विचार और अनुभव हैं। हर 
संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें स्थानीय स्तर पर काम-धंधा दिलाया 
जाए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके कल्याण के लिए बनी 
योजनाओं पर उचित ढंग से और ईमानदारी से अमल किया जाए। उन्हें 
स्वयं को ही इस सद्कार्य में भागीदार और मददगार के रूप में देखा 
जाएगा। जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा, ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं की 
भी सेवाएँ ली जाएँगी, जो इस क्षेत्र में दक्ष हों और वे यथासंभव स्थानीय 
क्षेत्र में कार्यरत हों। 


= 
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खाद्यान्न सुरक्षा और मूल्य स्थिरता 
4. सभी के लिए हम खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, अगले पाँच वर्षो में 
भारत से भूख मिटा देंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्रचना 
करेंगे और इसमें सुधार लाएँगे ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों 
में अत्यधिक गरीब की सेवा की जा सके। सभी समुचित उपायों से और 
आवश्यक कानून बनाकर हम मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। 


स्वास्थ्य और पेयजल 
।5. हम इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगले पाँच 
वर्षों में सभी गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध हो जाए। ग्रामीण एवं शहरी 
क्षेत्रों में पानी के उपयोग के सदियों पुराने तथा परंपरागत तरीकों की ओर 
तत्काल ध्यान दिया जाएगा। 


सभी के लिए शिक्षा 
।6. हम पूरी तरह से निरक्षरता मिटा देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम इस तरह 
से योजना बनाएँगे और कार्यान्वित करेंगे कि शिक्षा पर सरकारी और 
गैर-सरकारी व्यय धीरे धीरे बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत 


24/ पार्टी दस्तावेज खंड ] 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तक जा पहुँचे, जिससे सभी को शिक्षा मिल सके। हम पाँचवीं कक्षा तक 
निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान 
में किए गए प्रावधान को कार्यान्वित करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि स्कूल को 
पढ़ाई छोड़ने की अवस्था तक सभी को समान रूप से शिक्षा देने और 
अवसर प्राप्त कराने के दिशा में बढ़ा जा सके। हम प्राथमिक शिक्षा से 
लेकर विश्वविद्यालय तक--सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार 
लाने का प्रयास करेंगे। 


सभी के लिए आवास 

।7. आवास मानव की बुनियादी आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता के आधार 
पर पूरा करने की जरूरत है। अतः राज्य सरकारों से परामर्श कर एक 
राष्ट्रीय आवास और निवास नीति बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं, 
जिसका उद्देश्य सभी को आवास प्रदान करना होगा, इस लक्ष्य कौ प्राप्ति 
के लिए हम प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों का निर्माण 
करेंगे। अन्य कार्यक्रमों की भाँति इसमें भी गरीबों और वंचितों को लाभ 
देने पर बल दिया जाएगा। 


महिलाओं को शकितसंपन्न बनाना 
8. महिलाओं के लिए संसद्‌ और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का 
कानून बनाएँगे; कॉलेज स्तर, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल 
हैं, तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना भी 
हम शुरू करेंगे, ताकि महिलाएँ अधिक शक्तसंपन्न बन सकें, हम लघु 
क्षेत्र तथा छोटे मोटे क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक 
भी बनाएँगे। 


युवा शक्ति का उपयोग 
।9. हमारे देश की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है। ये परिवार, 
गाँव, इलाके और समुदाय की शक्ति हैं; ये हमारे राष्ट्र का भविष्य भी 
हैं। हम अपने समाज के इस अत्यंत आदर्शवादी, प्रेरणादायी तथा 
ऊर्जावान वर्ग को संगठित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे, 
ताकि ये राष्ट्र निर्माण के हमारे मिशन में लग सकें। इस प्रयोजन के लिए, 
एक राष्ट्रीय पुननिर्माण वाहिनी का गठन करने हेतु हम एक राष्ट्रीय आम 
सहमति तैयार करेंगे, जिसका उद्देश्य पर्यावरण-सुरक्षा, पारिस्थितिकी से 
जुड़े कार्य, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना (जिसमें वन्यीकरण भी 
शामिल है) और साक्षरता का प्रसार करना होगा। खेलों को बढ़ावा देने 
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के लिए हम समयबद्ध कार्यक्रम भी तैयार करेंगे। 


बच्चे 
20. बच्चों के लिए हम एक राष्ट्रीय अधिकार-पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारा 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा, अन्न या 


चिकित्सा से वंचित न रहे। हम बाल-श्रम को समाप्त करने के लिए 
कदम उठाएँगे। 


जनसंख्या 


2।. सुधरी हुई प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवाएँ उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा को 
सर्वव्यापी बनाकर मुहल्ला/बस्ती स्तर तक गर्भनिरोधक सेवाएँ उपलब्ध 
कराकर महिलाओं की शैक्षिणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार 
लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। 

22. राज्य सरकारों के सहयोग से विधवाओं को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने की 
योजनाएँ चालू की जाएँगी, जिनसे आय प्राप्त हो सके। 

23. आज देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या कहीं अधिक है; आशा है 
कि आगे भी उनकी संख्या काफी बढ़ेगी। हमारा प्रयास उन्हें इस बात के 


लिए आश्वस्त करना होगा कि वे समाज के आदरणीय व बहुमूल्य सदस्य 
बने रहें। 


संवैधानिक एवं कानूनी सुधार 

24. न केवल 996 के बाद के, अपितु वस्तुतः स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की 
समस्त अवधि के अनुभवों तथा घटनाचक्र को ध्यान में रखकर देश के 
संविधान को समीक्षा करने और तत्संबंधी उपयुक्त सिफारिशें करने के 
लिए हम एक आयोग की नियुक्ति करेंगे। 

25. हमें पूरा विश्वास है कि राज्यों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक 
अधिकार देने तथा कार्य सौंपने की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। 
सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर केंद्र-राज्य संबंधों 
में समरसता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम हम उठाएँगे और 
पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को सक्रियता प्रदान कर और इसमें 
सम्मिलित करके ठीक निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण भी करेंगे। संघ 
के जिन राज्यों में गत पाँच दशकों में गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाली 
जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 
संघ के प्रत्येक राज्य में सबसे कम विकसित क्षेत्रों का पता लगाने 
और उनके विकास के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश करने के 
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लिए एक पिछड़ा क्षेत्र आयोग' स्थापित किया जाएगा। संविधान की 
आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी ॥9 भाषाओं का व्यवहार सरकारी 
भाषा के रूप में करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक 
समिति गठित की जाएगी। सीमावर्ती राज्यों की समस्याओं को दूर 
करने के लिए उनकी जाँच-पड़ताल की जाएगी और विधानमंडलों 
सहित सभी निर्वाचित निकायों की निर्धारित कार्यावधि (5 वर्ष) सुनिश्चित 
करने के लिए उपाय किए जाएँगे। हम वर्तमान अविश्वास प्रस्ताव के 
स्थान पर 'अविश्वास पर रचनात्मक मतदान' की जर्मन प्रणाली को 
लाने पर भी विचार करेंगे। 

26. हम गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा विधि आयोग की रिपोर्ट 
की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक चुनाव सुधार करेंगे, जिससे 
राजनीति के अपराधीकरण, दल बदल, भ्रष्टाचार से निबटा जा सके और 
चुनावी कुप्रथाओं को रोका जा सके। 

27. हम पूर्वोत्तर परिषद्‌ को पुनः सुदृढ़ करेंगे; पूर्वोत्तर राज्यों की प्रादेशिक 
अखंडता सुनिश्चित करेंगे; विकासात्मक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी 
कार्यक्रम शुरू करेंगे। 
हम एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करेंगे, जो उच्च न्यायालयों तथा 
उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करेगा और 
न्यायपालिका के लिए एक आचार-संहिता का निर्माण करेगा। हम इस 
प्रकार की अर्हता की कसोटी का प्रावधान करने वाला कानून अधिनियमित 
करेंगे कि राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के उच्च 
पदों पर केवल नैसर्गिक रूप से जन्मजात भारतीय नागरिक ही आसीन 
हो सकें। हम एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएँगे और सभी नागरिकों 
के लिए नहुप्रयोजनीय पहचान-पत्र भी जारी करेंगे। 

सशस्त्र बलों के मताधिकार को प्रॉक्सी मतदान अथवा किसी अन्य तरीके 

से सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक 

उपाय हम करेंगे। 


28. 


090 


29. 


© 


भ्रष्टाचार 
30. प्रधानमंत्री सहित किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को निपटाने 
के लिए हम लोकपाल विधेयक पारित करेंगे, जिसमें लोकपाल के पास 
पर्याप्त शक्ति होगी। हम धनवान एवं निर्धन तथा सशकत एवं अशकत 
के मध्य भेदभाव नहीं होने देंगे; कानून की गरिमा एवं राज्य की निष्पक्षता 
को पुनः स्थापित करेंगे। 
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नए राज्य 
3।. हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और उत्तरांचल, बनांचल तथा 
छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य भी बनाएँगे। 


राष्ट्रीय सुरक्षा 

32. आज के एकश्रुवीय विश्व में यह बात सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि 
भारत निरंतर अपने सशस्त्र बलों की तैयारी की स्थिति, मनोबल एवं 
प्रभावी युद्ध कौशल को बनाए रखे तथा मजबूत करे। 

33. हाल में संस्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ सरकार को इस संबंध में तथा 
एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक की स्थापना के बारे में भी सलाह 
देगी। हाल में जिस प्रकार से विश्व में असमानता फैली है एवं कमजोर 
पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसे देखते हुए आज के युग में ये 
न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं। गत दशकों में एक के बाद एक जितनी 
सरकारें आई, उन्होंने अपने बजट में रक्षा आवश्यकताओं के बारे में 
असन्तुलन रखा एवं इन आवश्यकताओं की उपेक्षा की। राजग इसे 
दुरूस्त करके बजट में पर्याप्त राशि के प्राबधान को सुनिश्चित करेगा। 
पेंशन संबंधी सभी विसंगतियों को समाप्त करने के लिए हम प्रभावी उपाय 
करेंगे तथा देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करनेवाले पूर्व सैनिकों के 
प्रति श्रद्धांजलि के रूप में, उनके कल्याण की संपूर्ण प्रणाली को 
चुस्त-दुरूस्त करेंगे। 


आंतरिक सुरक्षा 
34. देश के सभी भागों में सभी नागरिकों की सुरक्षा और उनके बचाव को 
सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
हम एक दंगारहित एवं आतंकरहित देश का निर्माण करने के लिए 
कारगर कदम उठाएँगे। 


अंतरराष्ट्रीय संबंध 
35. विगत ।3 महीनों में देश को विश्व में उसके आकार और महत्त्व के 
अनुरूप एक प्रतिष्ठित स्थान, भूमिका और दर्जा दिलाने की अपनी क्षमता 
को सरकार ने प्रदर्शित कर दिया है। हमने यह भी दिखा दिया है कि शांति 
एवं मित्रता की हमारी अभिलाषा का अर्थ कमजोरी न समझा जाए अपितु 
हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि आक्रमण को हम सफल नहीं होने देंगे। 
हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कारगर तरीके से संबंध स्थापित किए 
हैं और अत्यधिक सूझ-बूझ का वातावरण तैयार किया है। अंतरराष्ट्रीय 


।28 / पार्टी दस्तावेज खंड 7 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जगत्‌ में भारत की स्थिति सुधारने के लिए संबंध बनाने की इस प्रक्रिया 
को और विकसित किया जाएगा। 
हम 'सार्क' और 'आसियान' की तरह क्षेत्रीय और समूहीकरण करने को 
बढ़ावा देंगे तथा इसे और सुरक्षा लक्ष्यों को सुदृढ़ करेंगे। अपने आर्थिक एवं 
वाणिज्यिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी कूटनीति का पुनः निर्धारण करेंगे। 
विकासशील देशों में व्यापार संबंधी प्राथमिताओं की एक विश्वव्यापी प्रणाली (जी. 
एस.टी.पी.) का विस्तार कर व्यापार और आर्थिक सहयोग की एक प्रणाली बनाने 
के किसी भी प्रयास का भरपूर समर्थन हम करेंगे। विशेष रूप से दिसंबर ।999 
में होनेवाले विश्व व्यापार संगठन के आगामी समीक्षा सम्मेलन में देश के हितों 
को लेकर और अधिक दूढ़ता से अपनी बात कहेंगे। भारत की आवाज को 
विकासशील विश्व की आवाज का रूप देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। 


सच्ची पंथनिरपेक्षता 
36. एक सुसभ्य, सहदय एवं न्यायसंगत नागरिक व्यवस्था को स्थापित करने 
के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वह ऐसी व्यवस्था होगी जो जाति, धर्म, वर्ग, 
वर्ण, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सर्वपंथ 
समादर' की भारतीय परंपरा के अनुरूप तथा सबके साथ समानता के 
आधार पर पंथनिरपेक्षता की विचारधारा का सच्चे अर्थों में तथा ईमानदारी 
से पालन करेंगे और उसे व्यवहार में लाएँगे। अल्पसंख्यकों के आर्थिक 
एवं शैक्षणिक विकास के प्रति हम वचनबद्ध हैं और इस संबंध में कारगर 
कदम उठाएँगे। 


अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग 
37. उपयुक्त कानूनी, सरकारी तथा सामाजिक प्रयासों के द्वारा और बड़े पैमाने 
पर शिक्षा तथा शक्तसंपन्न बना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
तथा पिछड़े वर्गों के हितों का पर्याप्त रक्षण किया जाएगा। राज्य स्तर पर 
सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत 
को कानूनी तौर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। यदि आवश्यकता हुई, तो 
आरक्षण-प्रणाली को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन किया 
जाएगा। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों 
को उनके तीव्र सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के 
लिए सभी प्रकार की सहायता देते रहेंगे। हम अपने समाज में से 
अस्पृश्यता के अंतिम चिहों को मिटा देंगे। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक 
समरसता के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक न्याय का एक राष्ट्रीय 
अधिकारपत्र प्रस्तुत करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
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के लिए आरक्षण को और ॥0 वर्षो के लिए बढ़ा देने हेतु हम वचनबद्ध 
हैं। कतिपय राज्यों द्वारा अनुसरण किए जा रहे 50 प्रतिशत से अधिक 
के आरक्षण को आवश्यक कानूनी उपायों द्वारा पूरा किया जाएगा। 


पर्यावरण 

38. पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम एक उपयुक्त कानूनी ढाँचा स्थापित 
करेंगे और विकास एवं परिस्थिति विज्ञान में संतुलन स्थापित करने के 
लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तैयार करेंगे। वनवासियों के लाभ के 
लिए एक 'बनवासी निधि' स्थापित की जाएगी। बन्य प्राणियों के अवैध 
शिकार को हतोत्साहित करने के लिए एक 'बन्य-प्रणाली अबैध शिकार 
निरोधक प्राधिकरण' की स्थापना की जाएगी। गंगा तथा यमुना नदियों की 
सफाई के कार्यक्रमों को हम चुस्त-दुरूस्त बनाएँगे एवं इन कार्यक्रमों में 
जान डालेंगे। इसी प्रकार की योजनाएँ अन्य जल निकायों के लिए भी 
आरंभ की जाएँगी। 


प्रसार भारती 
39. हम प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा करेंगे और निजी प्रसारण को 
नियमित करने तथा राष्ट्रीय हितों के रक्षण के लिए व्यापक प्रसारण 
विधेयक भी पारित कराएँगे। हम निजी टेलीविजन प्रसारण में विदेशी 
शेयर पूँजी का निवेश 20 प्रतिशत तक सीमित कर देंगे तथा मीडिया में 
एकाधिकार के प्रभाव से बचने के लिए प्रति अंशधारिता' (क्रॉस होल्डिंग) 
को रोकेंगे। 


विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी 

40. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न 
सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के साथ हमारे प्रयासों 
को जोड़ दिया जाए, ताकि देश में दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास का पोषण 
किया जा सके और देश को ज्ञान का प्रसार करनेवाले, समक्ष तथा 
आधुनिक देश के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके, जो वस्तुतः बहुत 
पहले हो जाना चाहिए था। हम तेजी से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को 
आधुनिक रूप देंगे; अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करेंगे, उत्कृष्ट 
गुणवत्ता के केंद्र स्थापित करेंगे और वर्तमान केंद्रों को मजबूत बनाएँगे, 
ताकि बे अमूल्य राष्ट्रीय परिसंपति बने रहें और अन्यत्र नीति संबंधी 
उतार-चढ़ावों से पूर्णतया उन्मुकल हो जाएँ। 
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सूचना तकनीक 

4]. विश्व में सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है। हमारा 
यह विश्वास है कि सूचना तकनीक भविष्य में विकास का एक महत्त्वूपर्ण 
साधन होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि 
भारत विश्व की प्रगति में पूर्ण एवं समान भागीदार हो। वस्तुतः हमारा देश 
सॉफ्टवेयर के मामले में एक सर्वोच्च शक्ति बन सकता है। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन संभावनाओं 
को ध्यान में रखते हुए हम एक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान नीति' तैयार 
करेंगे। 


आम सहमति से शासन चलाने का एक नया सिद्धांत 

42. हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि लगभग ।00 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र का 
शासन, जो मानवता के छठे भाग का प्रतिनिधित्व करता है, मात्र बहुमत 
तथा अल्पमत की गणना के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। 
व्यावहारिक रूप से शासन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह एकता 
स्थापित करे, न कि फूट डाले। अंधाधुंध बहुमत के प्रभुत्व के कारण ही 
कटुता, शत्रुता और टकराव की भावना पैदा हुई है; यहाँ तक कि विपक्षी 
तथा सत्तारूढ़ दलों को एक दूसरे का स्थायी विरोधी बना दिया है। 
राजनीति के इस नकारात्मक एवं अस्पृश्यतावादी विनाशकारी रवैये ने गत 
कुछ दशकों में हमारे राजनीतिक क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसमें 
यथाशीघ्र सुधार की आवश्यकता है। अतः हम राष्ट्र के समक्ष बिद्यमान 
सभी बड़े-बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों तथा समाज के सभी वर्गों से 
बातचीत करके राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक 
व्यवहारिक होगा, हम आम सहमति से ही शासन चलाने का प्रयास करेंगे। 

OD 
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निष्कर्ष 


यह राष्ट्रीय एजेंडा पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से तैयार किया गया 
प्रतिज्ञा-पत्र है, जिसका उद्देश्य इस महान्‌ राष्ट्र की शासन पद्धति और संस्कृति 
को बदल देना है; देश को भूख, भय और भ्रष्टाचार के तीनों अभिशापों से मुक्त 
करना है और देश को एक ऐसा नया समृद्ध, सुदृढ़ और स्वाभिमानी भारत बनाना 
है, जो स्वयं भी शांति से रहे और विश्व में भी शांति स्थापित कर सके। हम अपने 
इस महान्‌ प्रयास में सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों से सहयोग 

देने की अपील करते हैं। 
OD 
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स्थायी सरकार, कुशल कर्णाधार 
के लिए भाजपा को वोट दें 
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“कु एक." ्यट 


यह महान्‌ और प्राचीन राष्ट्र एक समय में मानव-प्रकाश का स्रोत 
था--मानव सभ्यता का शिखर; साहस और मानवता का उदाहरण तथा 


अच्छी सरकार और सुस्थित समाज को पूर्णता। 
श्रीअरक्रिंद “भारत का पुनर्जन्म” में 
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हमारी दृष्टि, हमारा संकल्प, हमारा मार्ग 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भागभवेत्‌। 
ओ3म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


सभी सुख से रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो। 
किसी को भी कष्ट न मिले, सभी ओर शांति बनी रहे। 


पूरे विश्व में शांति रहे-यही वह शाश्वत आदर्श वाक्य है, जो देश की उस 
प्राचीन सभ्यता की विरासत है, जिसने भारत खंड में “भारतवर्ष' की संज्ञा प्राप्त कर 
ली है। मेगस्थनीज ने कहा था-“यहाँ एक राष्ट्र है, जिसने कभी दूसरों पर हमला 
नहीं किया और न ही उसपर कभी हमला हुआ।” जिसका अस्तित्व सभ्यता के 
विचार के उद्भव से बहुत पूर्व से था। 

यह अमर राष्ट्र सनातन धर्म! की अवधारणा में निहित शाश्वत मूल्यों का 
मूर्त रूप है, जो महर्षि अरबिंद के अनुसार, भारतीय राष्ट्रवाद का पर्याय है। 
'बसुधैव कुटुम्बकम्‌? का विचार सनातन धर्म की अवधारणा का अंतरंग भाग है। 
विश्वशांति में पूरी तरह भारत का योगदान इसी विराटू चिंतन से हुआ है। इस 
प्राचीन देश ने “लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु' (पूरा विश्व सुखमय हो) के आदर्श 
वाक्य के आधार पर विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह विचार हजारों वर्ष 
पूर्व रखा गया था, जब विश्व में संघर्ष रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस' या 
“संयुक्त राष्ट्र संघ' की स्थापना करने का बिचार पैदा भी नहीं हुआ था। भारत ने 
इस विशाल दृष्टिकोण की परिकल्पना अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाते हुए तथा 
शेष विश्व पर विजय पाते हुए और फिर शांति का प्रस्ताव रखकर नहीं को थी। 
यह परिकल्पना हमारे देश के वनों और पर्वतों में रहनेवाले ऋषियों ने अपनी 
अंतर्मुखी यात्रा कर सार्वभौमिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करके सामने रखी थी। 
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संक्षेप में, सभी का कल्याण ही भारतीय उद्देश्य है। यह केवल भारतवासियों 
या किसी विशेष धर्म या मत के अनुयायियों तक सीमित नहीं है। यही कारण है 
कि हमारे देश ने सभी धर्मो और उत्पीड़न से भागकर आए लोगों का-चाहे यहूदी, 
पारसी, मुसलिम या ईसाई, जो भी रहे हों-खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें 
शरण दी तथा बहुत पहले उन्हें सुरक्षा प्रदान की, जबकि उस समय अन्य कोई 
भी सभ्यता माननेवाले अपने धर्म और अपने लोगों से अन्य किसी को मौत के 
घाट उतार देने के सिवा कुछ और नहीं सोच सकते थे। इजराइली समाज ने 
खुलेआम स्वीकार किया है कि एक सौ से अधिक देशों से उन्होंने शरण माँगी। 
उनमें से केबल भारत ने ही उनका स्वागत किया और सद्व्यबहार किया। इसका 
कारण यही है कि प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ 'आम आस्था' से लिया जाता 
था, किसी व्यक्ति विशेष की आस्था को नहीं माना जाता था। प्राचीन भारतीय 
चिंतकों ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें सभी धर्मों और उनके 
अनुयायियों के साथ समान व्यबहार करने की गारंटी उन्होंने दी। ऐसा नहीं है कि 
संविधान ने भारतीय चिंतन को गढ़ा। 

देश की भूत और वर्तमान राष्ट्रीय परंपरा में विविधता एक अभिन्न अंग है। 
भाजपा देश की क्षेत्रीय, जातीय, मत संबंधी, भाषाई और नस्ल संबंधी विविधता का 
सम्मान करती है, बल्कि उसका यशगान भी करती है, जिसकी सच्ची व्याप्ति और 
अभिव्यक्ति केवल हमारी राष्ट्रीय एकता में है। इस मूल्यवान परंपरा में न केबल 
बेद, उपनिषद्‌, जैनागमों व त्रिपिटक, पुराण व ग्रंथ साहब, कबीर के दोहे, विभिन्न 
समाज सुधार वाले आंदोलन, ऋषि-मुनि, बीर योद्धा, लेखक, मूर्तिकार और 
कलाकार आते हैं, बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों की भारतीय परंपराएँ 
भी शामिल हैं। 

भारतीय जनता पार्टी ने ही इस परंपरा को गौरवपूर्ण ढंग से ग्रहण किया है, 
जबकि अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस महान्‌ परंपरा से जुड़ी हर चीज को 
सांप्रदायिक' कहकर तिरस्कार किया है। राजनीतिक जीवन में देश के समूचे 
प्राचीन ज्ञान को गैर-सेक्युलर और अस्वीकार्य मानकर तिरस्कार करने की प्रवृत्ति 
रही है--अब वह चाहे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक राष्ट्रवाद हो 
या महात्मा गांधी के रामराज्य की अवधारणा हो या फिर आत्मा को झंकृत 
करनेवाला बंकिमचंद्र का “बंदे मातरम्‌ गान हो। भाजपा इस रवैये और भूतकाल 
से अपना संबंध तोड़ देने के विचार को अस्वीकार करती है। भूत को वर्तमान 
तथा भविष्य से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा 
था- भूत भविष्य के आकार से निकलता है भूत ही भविष्य बन जाता है।” 


भाजपा कौ दृष्टि-देश के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत 
भाजपा प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय की परिकल्पना के साथ सहभागी बनना 
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चाहती है, इसे पुष्ट करना चाहती है और शक्ति प्रदान करना चाहती है, जिससे 
हमारा प्रिय देश मजबूत, खुशहाल और स्वाभिमानी देश के रूप में उभर सके और 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय में समुचित स्थान मिल सके। हमारी परिकल्पना है कि हमारी 
पवित्र मातृभूमि भूख, बेरोजगारी, भय और भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्त हो 
जाए। अंत में, हमारी परिकल्पना है कि विश्व में सभ्यता के सबसे पुराने 
जन्मस्थल भारत को एक बार फिर से एक उत्कृष्ट विश्व शक्ति के रूप में देखा 
जा सके, जो अपनी भौतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान 
करे और विश्व में फैल रहे सभ्यता के संकट से विश्व का परित्राण करने के लिए 
विश्व स्तर पर परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। आर्नोल्ड टायनबी ने कहा 
था-'यदि विश्व को विनाश से बचाना है तो पश्चिमी देशों को भारतीय सभ्यता 
को स्वीकार करना पड़ेगा।' 

ठीक इसी परिकल्पना ने सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के स्वतंत्रता-प्रिय 
लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के चंगुल से भारत माता को 
मुक्त कराने की प्रेरणा प्रदान की थी। यही वह परिकल्पना थी, जिसे विभिन्न 
वैचारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमिवाले हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान्‌ 
नेताओं ने अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी इस समान राष्ट्रीय 
परिकल्पना के लिए एक अद्भुत भारतीय उक्ति की रचना की थी-रामराज्य' 
जिसमें उन्होंने भारत के भाबी शासकों के लिए चेतावनीस्वरूप दिशानिर्देश दिए थे। 
जिस प्रकार की असमानता की स्थिति है, जिसमें कुछेक लोगों को खाना भी नसीब 
नहीं है, उसमें रामराज्य स्वप्न के समान दिखता है। 


2वीं लोकसभा के चुनाब का प्रसंग और मुद्दा 

2बीं लोकसभा के चुनाव कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा द्वारा देश पर लादी गई 
अस्थिरता का अनिवार्य परिणाम है। इन दोनों ने नकारात्मक और अवसरवादी 
गठबंधन कर ।।वीं लोकसभा के चुनावों के जनादेश को विफल कर दिया और 
लोगों द्वारा अस्वीकार कर दी गई कांग्रेस मजे से पीछे बैठ गई। यह नकारात्मक 
गठबंधन पहले दिन से ही अस्थिरता का प्रतीक था और अपने शासन के 
अधिकांश समय तक इसकी दशा गहन चिकित्सा केंद्र में पड़े गंभीर रोगी जैसी ही 
थी। जो होना था, बही हुआ। इसका विघटन हो गया और साफ हो गया कि ।।वीं 
लोकसभा के बाद, जिन्होंने देश के लोगों के साथ धोखा किया था, वे ही लोग 
उपहास के पात्र बन गए। अब आगामी चुनावों में स्थिरता का मुद्दा एक ऐसा 
प्रमुख मुद्दा बन गया है, जैसा हमारे इतिहास में कभी नहीं बना था। 

भाजपा और इसके सहयोगी दल परम विश्वास के साथ अगले पाँच वर्षों तक 
शासन करने के लिए देश के लोगों का स्पष्ट मत प्राप्त करने के लिए चुनावी 
मैदान में उतरे हैं। यह मत न केवल दो संयुक्त मोर्चा सरकारों की नितांत 
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अस्थिरता के खिलाफ है, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकारों की निश्चल, जनविरोधी, 
विकासविरोधी 'स्थिरता' के विरुद्ध भी है। साथ ही भाजपा की इस पक्की प्रतिज्ञा 
के लिए भी सकारात्मक मतदान है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य 


प्रधानमंत्रित्व में एक गतिशील जन-समर्थक, विकास की पक्षधर और 'यथास्थितिविरोधी' 
स्थिरता प्रदान करेगी। 


श्री अटल बिहारी वाजपेयी : योग्यता, सत्यनिष्ठा और सार्वभौमिक 
स्वीकार्यता 

भाजपा के सकारात्मक मतदान का आधार हमारे दर्शन, हमारी नीतियों, हमारे 
कार्यक्रम संबंधी प्रतिबद्धताओं, हमारी राज्य सरकारों के कार्य प्रदर्शन और 
निस्संदेह हमारे शीर्ष नेतृत्व के अलंघनीय व्यक्तिगत गुणों में निहित हैं। श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी के रूप में लोग एक ऐसे नेता को देखते हैं, जिसमें योग्यता के 
साथ ईमानदारी, करिश्मा के साथ चरित्र तथा सार्वभौमिक स्वीकार्यता के साथ 
अनुभव विद्यमान है। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हें किसी बंश में जन्म या 
रिश्तेदारी के कारण नेतृत्व मिला हो। वह देश और संसदू के अंदर और बाहर 
लोगों की लंबी तथा समर्पित सेवा के बाद इस नेता पद पर पहुँचे हैं। 

श्री बाजपेयी के नेतृत्व में यदि भाजपा और इसके सहयोगी दलों को सत्ता में 
आने का अवसर मिला तो वे स्वराज को सुराज में बदलने के अधूरे एजेंडा को 
पूर्ति को दिशा में बढाने की अपेक्षित इच्छाशक्ति रखते हैं। 

चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात की रूपरेखा दी गई है कि किस प्रकार भाजपा 
निरंतरता के साथ परिवर्तन लाएगी। इसमें उन सिद्धांतों और मान्यताओं का 
उल्लेख है, जो शासन में भाजपा के लिए प्रकाश-स्तंभ और आंतरिक प्रहरी का 
काम करेंगे। 'शुचिता' “सुरक्षा, स्वदेशी', सामाजिक समरसता और हिंदुत्व ये पाँच 
अवधारणाएँ हैं, जो भाजपा के मूल विषय और वैचारिक स्तंभ होंगे। इनसे भाजपा 
को एक योग्य प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्थिर सरकार प्रदान करने में दिग्दर्शन प्राप्त 
होगा। इन सिद्धांतों में राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, 
लोकतंत्र, यथार्थवादी पंथनिरपेक्षता, लोगों की निर्धनता दूर करने, सभी के लिए 
आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने, महिलाओं के साथ न्याय, केंद्र-राज्यों के 
बीच सद्भावपूर्ण संबंध, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, संस्थानों को पुनः बहाल 
करने, टकराव के स्थान पर आम सहमति तथा सहयोग की राजनीति तथा 
आखिरी, परंतु अत्यंत महत्त्वूपर्ण, भारत की प्रतिष्ठा, छवि और शक्ति को 
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ऊँचा उठाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के दर्शन होंगे। 


एक योग्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार देने के भाजपा के 
प्रयास में ये प्रतिबद्धताएँ मार्गनिर्देशन का काम करेंगी। 
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हमारी राष्ट्रीय पहचान 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 


भाजपा 'एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति' की अवधारणा के प्रति 
वचनबद्ध है। स्पष्ट है कि देश की अद्भुत सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता 
सभ्यता के वृहत्तर ताने बाने में गुँथी हुई है, जिसमें हजारों वर्षों के एक प्रकार के 
रहन-सहन और समान तथा एक दूसरे के मूल्यों, विश्वासों, रीति-रिवाजों, संघर्षों, 
खुशियों और गमों के साथ-साथ एकरूपता के न होते हुए भी बड़ी मात्रा में एकता 
के चिह्न विद्यमान हैं। हमारी राष्ट्रवादी परिकल्पना देश की केवल भौगोलिक या 
राजनीतिक पहचान से बँधी हुई नहीं है, बल्कि इसमें हमारी चिरंतन सांस्कृतिक 
विरासत की गरिमा है। यह सांस्कृतिक विरासत धर्म और भाषा, सभी तत्त्वों का 
केंद्रबिंदु है' (यह एक सभ्यता की पहचान है और देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को 
निर्धारित करती है, जो हिंदुत्व का मूल है। हम मानते हैं कि यह हमारे प्राचीन राष्ट्र 
“भारतवर्ष' की पहचान है। 

हिंदुत्व को सांप्रदायिक और अपवर्जक विचार के रूप में देखने के सभी 
प्रयास विफल रहे, क्योंकि देश के लोगों ने बार-बार इस प्रकार के दृष्टिकोण को 
अस्वीकार कर दिया और अंततः उच्चतम न्यायालय ने भी हिंदुत्व के सही अथों 
और इसके अंतर्निहित विषय की पुष्टि पंथनिरपेक्षता के सही अर्थो और परिभाषा 
के अनुरूप कर दी। वास्तव में हिंदुत्व सभी प्रकार के मत-मतांतरों और 
पूजा-अर्चना की पद्धत्तियों को पावन मानता है। राजनीति में हिंदुत्व के उद्भव ने 
चोट बैंक के निर्माण और समुदायों के हितों की संतुष्टि पर तुषारपात किया। 
हिंदुत्व का अर्थ है-सभी लोगों के साथ न्याय। 

भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि हिंदुत्व में राष्ट्र का नोदय और सुदृढ़ीकरण 
करने तथा राष्ट्रनिर्माण के कठिन कार्य को संपन्न करने की अपार संभावनाएँ हैं। 
यह उच्च स्तर की राष्ट्रभक्त पैदा करा सकता है और निश्चय ही सभी में चेतना 
पैदा करता है, जिससे देश में उच्च स्तर की निपुणता आ सकती है और बेहतर 
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प्रदर्शन किया जा सकता है। ऐसे ही संघटनशील विचारों को में 
र म ध्यान में रखकर 
भाजपा अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के आंदोलन में शामिल हुई थी। इतिहास + 
के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने देश की आत्मविस्मृत राजनीति को फिर से 
जाग्रत्‌ कर दिया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव को सुदूढ़ किया। 
भाजपा प्रतिबद्ध है कि अयोध्या में उस स्थान पर भव्य श्रीराम मंदिर का 
निर्माण हो, जहाँ एक अस्थायी मंदिर है। क्योंकि उस मंदिर के निर्माण हेतु भाजपा 
ट एवं संवैधानिक मार्ग ढूँढ़ेगी, क्योंकि 
र a | कानूनी एवं संवैधानिक मार्ग ढूँढ़ेगी, क्योंकि श्रीराम भारतीय चेतना 
0 
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संस्थागत पुजरूत्थान के लिए एजेंडा 
लोकतंत्र के स्तंभों का सुदृढीकरण 


लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ है, जितना उसके तीनों स्तंभ-कार्यपालिका, विधायिका 
और न्यायपालिका, जिनपर लोकतंत्र टिका होता है-सुदूढ़ होते हैं। पचास वर्षों तक 
कुशासन और इन संस्थाओं का दुरूपयोग होता रहा, जिसके फलस्वरूप इनको शक्ति 
में हास हुआ है। कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप, 
सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया। वर्तमान सरकार और इससे पूर्व की 
सरकारें विध्वंसक शक्तियों को दबाने, निश्चयात्मक निर्णय लेने तथा दुष्कर 
विकल्पों को अपनाने में असफल रहीं। फलतः राज्य की शक्ति का हास हुआ। 
केंद्र में शक्ति के अतिकेंद्रीकरण और विकास के असंतुलित मॉडलों के कारण 
केंद्र और राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा हो गया। संविधान के अनुच्छेद 356 आदि 
प्रावधानों के दुरुपयोग और राजभवनों को केंद्र में सत्तारूढ़ दल का उप-भवन 
मानकर उनका दुरुपयोग होने से देश के संविधान की पवित्रता नष्ट हो गई है। 

भाजपा ईमानदारी से सुधार और पुनरुत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से गणराज्य 
के इन संस्थानों को सुदृढ़ करने का कार्य करेगी। प्राथमिक कार्य है राज्य के (और 
इस प्रकार सरकार के) सम्मान और प्रतिष्ठा को बहाल करना। इस प्रकार भाजपा 
सरकार की शासन करने के उसके नैतिक प्राधिकार को पुनः स्थापित करेगी। हम 
पुनरुत्थान के लिए. निम्नलिखित कार्यक्रम को हाथ में लेंगे- 


संवैधानिक सुधार 
. गत पचास वर्षों के प्रकाश में भाजपा संविधान की समीक्षा हेतु एक 
समिति का गठन करेगी, जो उपयुक्त सिफारिशें करेगी। आयोग में 
संवैधानिक विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित संसद्विज्ञ होंगे। 
2. भाजपा संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए 
आवश्यक कदम उठाएगी। 
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3. अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल, वनांचल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की 
स्थापना। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 

4. जम्मू और कश्मीर के तीनों क्षेत्रों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को 
क्षेत्रीय विकास परिषद्‌ का दर्जा दिया जाएगा। 

5. धारा 370 का निरस्तीकरण होगा। 


चुनाव सुधार 
भाजपा जो जनसंघ के दिनों से चुनाव सुधारों का एकमात्र समर्थक रहा है। 
इसका मानना है कि हमारी राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं क्षरण के प्रमुख कारणों 
में से एक, हमारी त्रुटिपूर्ण चुनाव-प्रक्रिया है। सत्ता में आने पर भाजपा तुरंत एक 
व्यापक चुनाव-सुधार विधेयक पेश करेगी, जिसके लिए बहुत कुछ काम किया जा 
चुका है, मगर उसपर अमल नहीं किया गया है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भय चुनाव 
व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भाजपा-- 
।. गोस्वामी समिति रिपोर्ट को अद्यतन बनाएँगी और उसे लागू करेगी। 
2. सभी मान्यताप्राप्त दलों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्चों के लिए 
राज्य-वित्त पोषण की योजना प्रारंभ करेगी। 
3. लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नए सिरे 
से तुरंत कराएगी। 
- लेखापरीक्षित हिसाब-किताब सार्वजनिक जाँच के लिए पार्टियों द्वारा 
प्रस्तुत करने को अनिवार्य कर देगी। 
- चुनाव कौ सूची-प्रणाली या कोई मिश्रित प्रणाली प्रांभ करने की 
संभावना पर विचार करेगी। 
- सभी नागरिकों को बहूउद्देशीय पहचान-पत्र दिए जाने की प्रक्रिया को 
तेज करेगी और मतदान के लिए उसे अनिवार्य बनाएँगी। 


> 


ww 


® 


न्यायिक सुधार 
न्यायपालिका लोकतंत्र के रक्षकों में से एक है। हाल के वषं में भ्रष्टाचार 
के मामलों और सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग के मामलों की छानबीन में इसने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किंतु न्यायपालिका के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ 
हैं, जिनकी ओर ध्यान देने और जिन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हल 
करने की जरूरत है। शीघ्र, निष्पक्ष और कम खर्चीले न्याय के लिए भाजपा-- 
।- उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली पदों पर 
तुरंत नियुक्तियां करेगी। 
2. न्यायपालिका के सभी स्तरों पर बड़ी संख्या में पड़े अनिर्णीत मुकदमों को 
निपटाने के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। 
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ऐसा कानून बनाएँगी कि मुकदमों की सुनवाई रोजाना लगातार होती रहे 
और सुनवाई लंबी-लंबी अवधियों के लिए स्थगित न की जाए। 
समाज के निर्धन वर्ग के लिए कानूनी सहायता की वर्तमान सुविधाओं को 
बढ़ाएगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी। 

एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी, जो उच्च न्यायालयों और 
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियाँ करने की सिफारिश करेगा और 
न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता तैयार करेगा। 


न्याय एवं व्यवस्था के तंत्र में सुधार 

भाजपा प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को अत्यधिक महत्त्व देती है और 
दंगामुक्त भारत के लिए वचनबद्ध है, हर भारतीय चाहे वह सड़क पर हो अथवा 
घर में अपने को सब प्रकार से सुरक्षित महसूस करे। भाजपा देश के विभिन्न भागों 
में बिगड़ती हुई शांति-व्यवस्था की हालत पर सार्थक ढंग से विचार करेगी। 
भाजपा 


> 
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. देश और उसके नागरिकों के समक्ष विद्यमान उग्रवादियों एवं आतंकवादियों 


को सभी चुनौतियों का सीधे मुकाबला करेगी। 


- आतंकवाद का सामना करने के लिए उपयुक्त कानून बनाएँगी और साथ 


ही ध्यान रखेगी कि उस कानून के दुरुपयोग के लिए कोई गुंजाइश न हो। 


. शांति-व्यवस्था बनाएँ रखने के लिए राज्य सरकार को समय पर सहायता 


देगी-स्थानीय पुलिस बलों की मदद के लिए पर्याप्त केंद्रीय पुलिस 
भेजेगी। 


4. पुलिस को आधुनिक शस्त्रों और संचार सुविधाओं से लैस करेगी। 
5. पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से 


a] 


तत्काल रिपोर्ट माँगेगी, अनुवर्ती कार्यवाही पर नजर रखेगी-विशेषतया 
ऐसे मामलों में, जिनमें बिना किसी उत्तेजना के या जरूरत न होने पर भी 
गोली चलाई गई हो, उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी। 


. सार्वजनिक शांति-व्यवस्था भंग होने पर जिला अधिकारियों को जिम्मेदार 


ठहराएगी ओर समयबद्ध जाँच के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर तत्काल 
कार्यवाही करेगी। 
ऐसा सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों पर अवश्य 


ध्यान दिया जाए। 
सभी स्तरों पर गुप्त सूचनाएँ इकट्ठा करने की व्यवस्था को सुधारेगी 
ताकि शरारती तत्त्वों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को रोका जा सके। 
और प्रतिदिन इकट्ठा होने वाली गुप्त सूचनाओं से राज्य सरकारों को 
लगातार अवगत कराया जाता रहेगा। 
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9. अवैध शस्त्रों और लुके-छुपे उनके प्रवेश का पता लगाने के लिए देशव्यापी 
अभियान प्रारंभ करेगी। छोटे शस्त्रों की संख्या में बढ़ोतरी होने से 
शांति-व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

।0. नशीली दवाओं की तस्करी को कड़ाई से रोकेगी, क्योंकि नशीली दवाओं 
की तस्करी से, नशीली दवाओं से पोषित आतंकवाद और नशीली दवाओं 
की लत को बढ़ावा मिलता है। इस संबंध में वर्तमान कानून को अधिक 
कारगर बनाया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। 

॥।. नेशनल सेक्युरिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, रैपिड ऐक्शन फोर्स आदि 
विशेष बलों और अद्धसेनिक बलों की संख्या, उनके गठन, उनकी 
संरचना और भूमिका को युक्तिसंगत बनाएँगी, और 

।2. वी.आई.पी. सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी, ताकि वह न तो अत्यधिक 
तामझाम वाली हो और न अत्यधिक अतिक्रमणशील। हम सुनिश्चित 
करेंगे कि वी.आई.पी. सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों की सामूहिक सुविधाओं 
में बाधक न बने। 


प्रशासनिक सुधार 


भाजपा का मानना है कि जहाँ नौकरशाही की परंपरागत भूमिका को कम 
करना जरूरी है वहीं, नौकरशाही फिर भी न्यायसंगत एवं प्रगतिशील प्रशासन की 
व्यबस्था के लिए, जनता को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु और सामाजिक-आर्थिक 
विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन बनी रहेगी। हम 
सार्वजनिक सेवाओं में जनता की सेवा की भावना पुनःस्थापित करने का प्रयत्न 
करेंगे। जहाँ एक ओर सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों को समुचित समर्थन और 
विश्वास प्रदान किया जाएगा, वहीं बदले में कार्यकुशलता, शुचिता और ईमानदारी 
के संदर्भ में उन्हें पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। एक संवेदनशील एवं 
उत्तरदायी प्रशासन की शुरुआत के लिए भाजपा- 

।. भर्ती, पदोन्नतियों और तबादलों में तर्क॑संगति एवं निष्पक्षता सुनिश्चित 
करेगी। 

2. सरकार के सचिवों, मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, जिलाधिकारियों 
आदि पदों पर आरूढ़ अफसरों के लिए उपयुक्त न्यूनतम कार्यकाल 
योजना प्रारंभ करेगी। 

3. सेवानिवृत्ति के बाद या निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद अफसरों 
का सेवाकाल नहीं बढ़ाएगी। 

4. सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर पूरा संरक्षण 
देगी और बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगी। 

5. आम जनता को समस्याओं से जुड़े जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संगठनों 
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में सुधार करेगी, विशेषतया संवेदनशीलता और जवाबदेही पर जोर देगी। 

6. नौकरशाही के फैलाव को रोकेगी। इस संबंध में वर्तमान कर्मचारियों को 

पुनः काम पर लगा कर और उन्हें प्रशिक्षण देकर यथासंभव नई जरूरतों 
को पूरा करेगी। 

- बिज्ञापनों/प्रचार-माध्यमों से नागरिकों को बताएगी कि उनके अधिकार 

क्या हैं और वे किन-किन सेवाओं और सुविधाओं के हकदार है। 

8. वैयक्तिक एवं सामुदायिक शिकायतों की तुरंत सुनवाई और उनके शीघ्र 
समाधान की व्यवस्था करेगी। 

9. जिन क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, उनसे सरकार को अलग 
रखेगी। 

।0. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता 
बढ़ाएगी। 

।।. प्रतिभा-प्रदीप्ति हेतु सरकार में पार्श्वीय भर्ती। 

।2. पाँचबें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आई बिसंगतियों 
को शीघ्र दूर करेगी और कर्मचारियों के कल्याण तथा आवास व्यवस्थाओं 
को सुदृढ़ बनाएँगी। 

।3. पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की 
सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष कर देगी। 

4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और कुशलता 
को बढ़ाएगी निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, और शैक्षिक तथा शोध 
संस्थानों से लोगों की पार्श्वीय भर्ती के माध्यम से प्रतिभा-प्रदीप्ति करेगी। 
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केंद्र-राज्य संबंधों की पुनर्रचना 
इस समय केंद्र-राज्य संबंधों का जो अन्यायपूर्ण ढाचा है, वह न केवल राज्यों 
को स्वायत्तता पर हमला करनेवाला और संघीय राजतंत्र में उनके न्यायपूर्ण व बैध 
भूमिका में बाधा डालने वाला है, बल्कि वह उनकी वित्तीय क्षमताओं और 
परिचालन लचीलेपन का भी अतिक्रमण करनेवाला है। केंद्र-राज्य संबंधों को 
अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए और संघीय राजतंत्र की भावना के अनुरूप 
भाजपा 
।. सरकारिया आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करेगी। 
2. राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करेगी और ऐसे 
उपाय इूँढ़ेगी, जिनसे राजभवनों का दुरुपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिए 
न किया जा सके। 
3. राज्यों के लिए संसाधनों का आवंटन बढ़ाएगी। ऐसा होने पर और इसके 
साथ ही परिचालन को अधिक स्वायत्तता मिलने पर राज्य स्थिर, मजबूत 
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और समृद्ध हो सकेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम- 

(क) केंद्रीय कर राजस्वों से होने वाली कुल आय में राज्यों का हिस्सा 
बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर देंगे। 

(ख) पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण राज्यों पर जो बोझ 
पड़ा है, उसे हलका करने के लिए राज्यों को पर्याप्त सहायता देंगे। 

(ग) राज्यों को अनुमति देंगे कि वे टैक्स-फ्री बॉण्ड जारी करके धन 
इकट्ठा कर सकें। 

(घ) बाहर से प्राप्त सहायता उन्हीं शर्तों और निबंधनों के साथ राज्यों 
को हस्तांतरित करेंगे, जिन शर्तों और निबंधनों के साथ बह 
सहायता बाहरी दानकर्त्ताओं से प्राप्त होगी। 

(ङ) छोटी बचतों के बदले लिये गए ऋणों को शाश्वत ऋण मानेंगे। 

(च) राज्यों के वास्तविक रूप में योजना सहायता बढ़ाएँगे। 

4. विद्युत्‌, जल और खनिज क्षेत्र में ढाँचागत सुविधाओं की परियोजनाओं 
को शीघ्रता से मंजूरी प्रदान करेगे। सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी और 
सेंट्रल वाटर कमीशन परामर्शदाता संगठनों के रूप में काम करेंगे तथा 
परियोजना की मंजूरी में उनकी कोई विनियामक भूमिका नहीं होगी। 
पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित वर्तमान नीति की समीक्षा की जाएगी। 


पंचायती राज 
गाँव स्तर पर बेहतर स्थानीय स्वशासन के लिए भाजपा- 

।. पंचायती राज्य संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने और उन्हें अधिक 
स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में 
समुचित परिवर्तन करेगी। 

2. पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक दूष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास 
करेगी। 


भ्रष्टाचार का योजनाबद्ध इलाज 

भाजपा का मानना है कि नैतिकता तथा सदाचार सुशासन का आधार हैं। 
पिछले 50 वर्षों के दौरान कांग्रेस ने सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और 
अपराधियों को दंडित करने के प्रयासों में रुकावट डालकर सरकार में ईमानदारी 
के सभी सिद्धांतों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया है। संयुक्त मोर्चा ने कहा 
था कि बह भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करेगा, किंतु उसने भी उन्हें कानून के हाथों 
से बचाया। भाजपा कांग्रेस और बाद में संयुक्त मोर्चा द्वारा राष्ट्र के साथ किए गए 
इस जघन्य अपराध को समाप्त करने का प्रयास करेगी और सार्वजनिक जीवन में 
निष्कलंक जवाबदेही और असंदिग्ध शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। 
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स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए भाजपा-- 

. प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए आवश्यक कर देगी कि वह अपनी 
तथा अपने/अपनी पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों और माता-पिता की 
आय और संपत्ति का ब्यौरा 90 दिनों के अंदर सार्वजनिक करे। इन 
घोषित ब्यौरों की सार्वजनिक जाँच की जा सकेगी। यह ब्यौरा प्रतिवर्ष देना 
होगा। 

. प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पद पर प्रतिष्ठित किसी भी व्यक्ति के 
खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए लोकपाल नियुक्त 
करेगी। 

3. ऐसे विस्तृत विनियम बनाएँगी, जिनसे सुनिश्चित हो सके कि जहाँ कहीं 
हितों में टकराव पेदा होता है तो सार्वजनिक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के निर्णयों को प्रभावित न किया जा सके। 

4. ठेकों, योजनाओं और भारी पूँजी वाले करारों में सरकार की स्वीकृति देने 
के तरीके में बदलाव लाएगी और सुधार करेगी, जिससे उन्हें पारदर्शी 
बनाया जा सके। 

. संरक्षण प्रदान करने, नागरिकों की दैनिक साधारण आवश्यकताओं के 
बारे में हाँ' या 'नहीं' कहने के अधिकार को समाप्त कर देगी। 

. भ्रष्टाचार के अनसुलझे मामलों तथा जिनपर पिछले ।2 वर्षो से काररवाई 
नहीं हुई है, उन्हें निपटाने के लिए तेजी से काररवाई करेगी। 

7. उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश को ध्यान में रखते हुए सी बी आई 

को और अधिक स्वायत्तता देगी, ताकि जाँच एजेंसियों को सत्ताधारी पार्टी 
के राजनीतिक इरादों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। 
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सूचना प्राप्त करने का अधिकार 
भाजपा लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए सरकारी कामकाज में 
पारदर्शिता लाने के ठोस उपाय करने में विश्वास रखती है। न केवल सरकार की 
कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि यह 
पारदर्शी है। अतः हम सरकार के कामकाज में लोगों को सूचना देने के पक्ष में 
हैं। भाजपा-- 
।. लोगों को यथा व्यावहारिक अधिक-से-अधिक सूचना प्रदान करने के 
काम में वृद्धि करेगी। 
2. गोपनीयता संबंधी नियमों और विनियमों की समीक्षा करेगी; और 
3. विकास कार्यक्रमों के सामाजिक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिन्हें 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। 
gO 


चुनाव घोषणा-पत्र / 49 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हमारा स्वदेशी दृष्टिकोण 


भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना 


गत पचास वर्षों में आर्थिक नीति का निर्माण राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम क्या 
है, इसका निर्णय राष्ट्रीय बहस की बजाय रूढ़िगत सिद्धांतों के आधार पर अधिक 
किया जाता रहा है। ।950 में कांग्रेस ने गांधीवादी मार्ग को तिलांजलि देकर बिना 
किसी बहस के समाजवादी नमूने को अपना लिया। अब समाजवादी नमूने का 
भट्टा बैठ जाने के बाद इस बारे में बिना कोई नहस किए कि इस प्रणाली को 
संपूर्णतया देश में प्रत्यारोपित करना मुनासिब होगा या नहीं, हमारी सारी व्यवस्था 
एक बार फिर पाला बदलकर पश्चिमी देशों में प्रचलित मुक्त बाजार प्रणाली जैसी 
व्यवस्था को तरफ चली गई है। उदारीकरण और विशेष रूप से वैश्वीकरण की 
नीतियों के फलस्वरूप जिनका अनुसरण कांग्रेस और बाद में संयुक्त मोर्चा की 
सरकार ने किया है, देश में आर्थिक गतिहीनता आ गई है। अब इस राष्ट्र को एक 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो रूढ़िवादी सिद्धांतों से रहित 
हो और पूर्णतया राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्र के लिए क्या उपयुक्त है इसे ध्यान में 
रख कर अपनाया जाए। 


खोए अवसरों के पचास वर्ष 

कांग्रेसी तथा अर्ध-कांग्रेसी शासन के पचास वर्षों में वस्तुतः अवसर गंवा दिए 
गए हैं। इन पचास वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की कुल संख्या 
लगभग दुगुनी हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्र 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
है, जबकि एशिया का अधिकतर भाग तेजी से समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। 
इसके साथ ही भारतीय उद्योग, सेवाएँ तथा कृषि अधिकांशतया अंतरराष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके और उन्हें इससे नुकसान उठाना पड़ा। इसमें से 
अधिकांश समय में भाजपा तथा इसका पूर्व संगठन जनसंघ एक उदारतापूर्ण 
आर्थिक शासन का अनुरोध करते रहे हैं, जिसमें भारतीय लोगों की पूर्ण सृजनात्मक 
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प्रतिभा का विकास हो सके। हमने लाइसेंस-परमिट राज का और सरकारी प्रभुत्व 
वाली अर्थव्यवस्था का विरोध किया। हमने अर्थहीन केंद्रीय योजनाकरण का 
विरोध किया, जो सच्ची उद्यमशीलता को हानि पहुँचाकर बढ़ाया जा रहा था। हमने 
अपने उद्यमी वर्ग को बदनाम करने और उन्हें नष्ट करने का विरोध किया। हमने 
पिछलग्गू पूँजीवाद का विरोध किया जो राजनीतिज्ञों, नोकरशाहों तथा व्यापारियों के 
मध्य साँठगाँठ के फलस्वरूप आया था। हमने अर्थव्यवस्था के विशाल क्षेत्रों के 
राष्ट्रीयकरण का विरोध किया जो उस व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन गया था, 
जिसका सृजन किया गया था। हमने निरंतर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, जो इस 
भ्रष्ट व्यबस्था की सूजनहार ओर सृष्टि-दोनों ही थी। 


काल्पनिक उदारीकरण- अधिक दुर्बल अर्थव्यवस्था 

सर्वथा व्यर्थं नष्ट की गई साढ़े चार दशकों के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार 
की कुंभकर्णी नींद खुली और उसने दिवालिएपन के यथार्थत को देखा, किंतु उद्योग 
के अतीत की गलतियों को सुधारने के नाम पर उसने वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 
कोष की शर्तों के आगे घुटने टेक दिए। जब इसके सिर पर तलवार लटकने लगी 
तो इसने दोमुँही बातें शुरू कर दीं जिसमें इसे महारत हासिल है। इसने कहा कि 
यह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रही है ओर वास्तव में इसने अपने आपको 
भ्रष्टाचार के अधिक अवसर प्रदान किए। यह काल्पनिक उदारीकरण अथाह 
लूट-खसोट और पिछलग्गू पूँजीवाद का समय सिद्ध हुआ जिसके अंतर्गत विदेशी 
कंपनियाँ फूलती-फलती गई और भारतीय कंपनियाँ लड़खड़ा गई। इसके वित्त मंत्री 
के काँव-काँब करने के प्रथम वर्ष के भीतर ही कि शेयर बाजार में उछाल उनको 
नीतियों में भरोसे की निशानी है यह बुलबुला फूट गया, जिसने असीम घोटाले का 
पर्दाफाश कर दिया। विदेशी कंपनियों को अतिरिक्त शेयरों के लिए बाजार भाव 
देने की बजाय समानांश पूँजी बढ़ा कर बराबर करने की अनुमति दे दी गई। 200 
से अधिक कंपनियों को अधिकांशतया तर्कहीन प्रीमियम पर बाजार से 35,800 
करोड़ रुपए से अधिक बटोर लेने दिए गए। उसके बाद बाजार गिर कर निचले 
स्तर पर पहुँच गए हैं, जिसके फलस्वरूप लाखों लोग वित्तीय दृष्टि से बरबाद हो 
गए हैं। इनमें सें 600 से अधिक कंपनियाँ जिन्होंने कुल मिलाकर ।0,000 करोड़ 
रुपए से अधिक बटोर लिये थे, पैसा जेब में डालकर गायन ही हो गई हैं। कांग्रेस 
पार्टी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों का इन 
घोटालों में सीधा हाथ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इस कलंक से 
मुकत नहीं रहा। 

गत छह वर्षो में ये सुधार, जिनका इतना ढोल पीटा जा रहा था, लागू किए 
जा रहे थे। आम आदमी के लिए वे अत्यधिक कठिनाई के वर्ष रहे हैं। अनाज 
का थोक मूल्य सूचकांक 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है, जो कि सक्रिय 
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मुद्रास्फीति की दर का 20 प्रतिशत से भी अधिक है। सबके लिए समृद्धि लाने को 
बजाय इस तथाकथित उदारीकरण ने अधिकांश लोगों को और गरीब बना दिया 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एन.सी. ए.ई.आर. के अनुसार, अब 59 
प्रतिशत परिवार ऐसे हो गए हैं, जिनकी मासिक आय ।000 रुपए से भी कम रह 
गई हे अथवा लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्त हो गई है, जो 263 रुपए के प्रति 
व्यक्ति मासिक आय के गरीबी के स्तर वाली आय से भी बहुत कम है। इसकी 
तुलना में सब परिवारों में से केवल 4.] प्रतिशत की आय 40,000 रुपए प्रतिवर्ष 
से अधिक थी। ऑक्सफम द्वारा किए गए एक अध्ययन, जो समग्र आंकड़ों के बारे 
में कुछ अधिक उदार प्रतीत होता है, के अनुसार स्पष्ट रूप से यह कहा गया हि 
कि मनमोहन सिंह के वर्षो के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 35.5 प्रतिशत से बढ़ 
कर 48.6 प्रतिशत हो गई। इस तथाकथित उदारीकरण तथा अभिवृद्धि की अवधि 
के बाद जिसकी डींग कांग्रेस और बाद में अर्ध-कांग्रेसी संयुक्त मोर्चा की सरकारें 
अधिक मार रही थीं। परिणाम यह हुआ है कि हमारा समाज पहले से भी अधिक 
गरीब हो गया है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च 20 प्रतिशत भारतीयों 
के पास राष्ट्रीय आय का 4॥.3 प्रतिशत धन था, जबकि नीचे के 20 प्रतिशत के 
पास केवल 8.8 प्रतिशत धन था। गत पचास वर्षों और विशेष रूप से गत सात 
वर्षों की आर्थिक नीतियों के खोखलेपन की पोल स्पष्ट असमानता तथा अत्यधिक 
गरीबी ने पूर्णतया खोलकर रख दी है। 

।98।-82 से ॥990-9। तक औद्योगिक उत्पादन में औसत 7.8 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि हुई। तथाकथित उदारीकरण के पाँच वर्ष पश्चात्‌ इसमें औसत 5. 
7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ।990-9। की अवधि में पिछले दशक के कार्यनिष्पादन 
के विपरीत खाद्यान्न उत्पादन की समेकित वृद्धि की दर .7 प्रतिशत थी, जबकि 
जनसंख्या में ।.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति 
अनाज कौ उपलब्धि जो पहले 99। में 57। ग्राम थी अब घट कर 464 ग्राम रह 
गई हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि केवल अनाज की कीमतें ही 996 
में 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं जबकि सब्जियों की कीमत में 63.3 प्रतिशत की भारी 
वृद्धि हुई है। गेहूँ और प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं जबकि विलासपूर्ण 
कारों और रंगीन टेलीविजन की कीमतें घट गई हैं । यह आर्थिक और सामाजिक 
न्याय कौ उस विकृत भावना का द्योतक है, जो हमारे देश में गत कुछ वर्षों में 
प्रचलित रही है। अनाज की बिगड़ती हालत को देखकर सँभलने की बजाय एक 
के बाद दूसरी सरकारें इसकी उपेक्षा करती रही हैं। ।996-97 में कृषि के लिए 
प्रस्तावित पूँजी-निवेश 969 करोड़ रुपए अथवा पिछले वर्षो के संशोधित अनुमान 
से 349 करोड़ रुपए अधिक था। इससे सरकारी मुद्रास्फीति और वेतन आयोग की 
सिफारिशों के असर की भरपाई भी नहीं हुई है। 


।8८/ठार्दी्भरुलालिसधबंक/क), BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वदेशी दृष्टिकोण सुधार-प्रक्रिया को सुधारना 

99। में भाजपा ने सरकार को सावधान किया था कि वह पहले आंतरिक 
उदारीकरण करे और वैशवीकरण को टाल दे। हमने विशेष रूप से इस कारण 
विश्व व्यापार संगठन, जिसका रवैया बहुत अधिक एकतरफा और पश्चिम-समर्थक 
था, के मुकाबले स्वदेशी विचार की पुनःस्थापना की वकालत की थी। किंतु केबल 
5 वर्षो में यह बात सिद्ध हो गई है कि स्वदेशी के बारे में भाजपा का रवैया सही 
था। 

स्वदेशी का सीधा-सादा अर्थ “सर्वप्रथम भारत' है। यह सभी राष्ट्रों का प्रमुख 
सिद्धांत है। अब स्वदेशी की भावना को भारतीय उद्योग समेत सभी स्वीकार करने 
लगे हैं। तथापि भारत की अर्थव्यवस्था पर भ्रमित प्रशुल्क में कमी और भारतीय 
उद्योग के लिए असमान स्तर के कारण अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। भाजपा पूरी 
तरह जानती है कि जब यह सत्तारूढ़ होगी तो इसे बुरी तरह प्रबन्ध की गई 
अर्थव्यवस्था और बुरी तरह संचालित सुधार प्रक्रिया विरासत में मिलेगी। भाजपा 
का विशेष रूप से अगले 5 वर्षो में मोटे रूप में एजेंडा का मार्गदर्शन स्वदेशी 
अथवा आर्थिक राष्ट्रवाद द्वारा किया जाएगा। 

भाजपा का मौलिक दृष्टिकोण यह है कि एक सामूहिक राष्ट्रीय इच्छाशक्ति 
और आत्मविश्वास को पैदा करने की अनिवार्य आवश्यकता है कि “भारत का 
निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा।' राष्ट्रीय विकास अधिकांशतया राष्ट्रीय प्रयास, 
राष्ट्रीय पूँजी ओर बचत पर निर्भर होगा। तथाकथित सुधारों के बाद भी प्रत्यक्ष 
विदेशी पूँजी निवेश 2 प्रतिशत से भी कम हुआ है, अर्थात्‌ ।2,30,000 करोड़ से 
अधिक रुपए के कुल राष्ट्रीय पूँजी निवेश में से 99। से ।996 तक के वर्षों में 
प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश की राशि मात्र 8,500 करोड़ रुपए थी। अतः विदेशी 
पूँजी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कम लाभदायक होगी। यद्यपि ढाँचागत 
सुविधाओं जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए इसकी सख्त जरूरत होगी। 

प्रत्येक राष्ट्र सभी वैश्विक मंचों पर मुकत व्यापार की वकालत करता है, किंतु 
व्यवहार में अनिवार्य रूप से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कोटा, प्रशुल्कों 
तथा माल से पाट देने के विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। चाहे अमेरिका हो, 
जो सुपर 30, माल से पाट देने के विरोधी ओर उच्च प्रशुल्कों की दरों का आश्रय 
लेता है अथवा जापान हो, जिसके बाजार को पहुँच पाना अभी भी बड़ा कठिन 
है, सबकी कहानी एक जैसी ही है। यद्यपि घोषित एजेंडा मुकत व्यापार है, कितु 
अघोषित लेकिन असली एजेंडा आर्थिक राष्ट्रवाद है। भारत को भी अपने ही राष्ट्रीय 
एजेंडा का अनुसरण करना चाहिए। स्वदेशी की यही भावना है। 


उदारीकृत व्यवस्था में सरकार की भूमिका 
एक उदारीकृत शासन में सरकार की भूमिका के बारे में यह गलत धारणा 
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है कि सरकार पीछे हट जाती है और अर्थव्यवस्था को संभालने का काम बाजार 
के प्रच्छन्न हाथ में छोड़ देती है। सब जगह की सरकारें अपने राष्ट्रीय उद्योग में 
अर्थव्यवस्था तथा रोजगार का प्रबंध करती हैं और उसका संरक्षण करती हैं। 
विडंबना यह है कि जितना अधिक उदारीकरण होता है, उतना ही अधिक राष्ट्रीय 
उद्योग तथा रोजगार को बचाने की माँग की जाती है। 


पूर्ण उदारीकरण तथा क्रमशः बैश्वीकरण 

हमारे उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की कठिन माँग से तालमेल बैठाने 
के लिए कितना समय चाहिए, इस बारे में सरकार तथा भारतीय उद्योग को एक 
सहमति तैयार करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है बड़े पैमाने पर तीव्र 
आंतरिक उदारीकरण, किंतु वैशवीकरण चरणों में, जिससे भारतीय उद्योग को 
वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ अपने काफी हद तक एकीकरण के लिए सात 
से दस वर्षां तक का समय मिल जाए। इस सहमति के आधार पर सरकार तथा 
उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का वातावरण बनाने तथा विदेशी संबंधों की 
विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के साथ, व्यवस्था करने के लिए एक रणनीति 
तैयार करनी चाहिए। 

भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की ओर शनैः शनैः 
सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा करते समय भी इसे ऐसे ढंग से काम 
करना चाहिए, जो राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो। यह रणनीति इस बात को स्वीकार 
करती है कि भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला करने में 
सक्षम बनने से पूर्व संक्रमणकाल की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान 
में रखकर ही प्रशुल्क को घटाने और मात्र संबंधी प्रतिबंध उठाने के बारे में सभी 
नीतियाँ निर्धारित की जाएँगी, कितु उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय हित 


की रक्षा करना होगा, जैसा कि सब राष्ट्र करते हैं और आर्थिक पृथकतावाद की 
नीति अपनाना नहीं। 


अर्थव्यवस्था पर सुधारों के प्रभाव का अध्ययन एवं आकलन 
उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के बारे में बृहत्‌ राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से समुचित ढंग से रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। इसे 
तक॑संगत तरीके से चरणबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय एशियाई राष्ट्रों, 
जिनपर इस समय दबाव पड़ रहा है, के अनुभव को भी ध्यान में रखना होगा। 
ज्यों-ज्यों हम 2।वीं सदी के पास पहुँचते जा रहे हैं हमें सुधार प्रक्रिया तथा 
प्रस्तावित सुधारों का भी अध्ययन तथा आकलन एवं समीक्षा करने तथा अगले 
दस वर्षो के लिए राष्ट्रीय रणनीति की मोटी रूपरेखा की पुनः परिभाषा तैयार करने 
की आवश्यकता है। इस आकलन के आधार पर भाजपा सरकार उदारीकरण तथा 
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जया a 


सुधारों की सीमा रेखा और कार्यक्रम की परिभाषा स्पष्ट रूप से तय करेगी। 
प्रक्रिया संबंधी सुधारों, जैसे-निगम कानून, कर संबंधी कानून तथा अन्य वाणिज्यिक 
कानूनों को ठीक करने के काम को बीमा तथा पेंशन के धन संबंधी नीति जैसे 
नीति निर्धारण से अलग करना होगा। 


हमारा मध्यमकालीन एजेंडा 

भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्र को तैयार रहने हेतु भाजपा 
का मोटे रूप में राष्ट्रीय एजेंडा, जिसमें महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकता की चीजों को 
दर्शाया गया है, नीचे दिया रहा है : 

।. हमारे देश को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए, जिससे यह सकल घरेलू 
उत्पाद की सतत 8-9 प्रतिशत की अभिवृद्धि की वार्षिक दर बनाएँ रखने 
में समर्थ हो। इसका मतलब होगा कृषि में वृद्धि की कम-से-कम 5 
प्रतिशत की वार्षिक दर और औद्योगिक वृद्धि की कम-से-कम ।2 
प्रतिशत की वार्षिक दर। कृषि में बड़े पेमाने पर ऊर्जा के प्रयोग के बिना 
भारतीय विकास दर उच्च स्तर पर कायम नहीं रखी जा सकती। चीन, 
जिसके पास कहीं कम भूमि एवं संसाधन हैं, ने ।983 से ।993 के बीच 
के वर्षों में औसत 8 से ।0 प्रतिशत वार्षिक की कृषि में अभिवृद्धि की 
दर प्राप्त कर ली थी ओर अपना कृषि उत्पादन दुगुना कर लिया था। 
हमारा देश भी इसे प्राप्त कर सकता है और इसे ऐसा करना चाहिए। कृषि 
एजेंडा तदनुसार तैयार किया जाना चाहिए। इस सतत उच्च विकास की 
दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गेर-नियमित क्षेत्र के लिए भी, जो 
सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत का योगदान करता है, एक अलग 
एजेंडा का अनुसरण किया जाना चाहिए। अतीत में समुचित रणनीति के 
प्रति घोर उपेक्षा को स्वीकार करते हुए सरकार ढाँचागत सुविधाओं तथा 
कृषि के युक्तिसंगत सम्मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करेगी और उच्च 
अभिवृद्धि की दर प्राप्त करेगी। 
अगले पाँच वर्षों में एशिया के विकास की प्रक्रिया में हमें एक विश्वसनीय 
भागीदार बनना होगा और विश्व की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियों, अमेरिका, 
यूरोपीय संघ एवं जापान के साथ बराबर की हैसियत से संबंध स्थापित 
करना होगा। 
अगले तीन वर्षों में हमारी सरकार को सुदृढ़ बृहत्‌ आर्थिक मूलभूत 
व्यवस्था को स्थापित करना होगा; राजकोषीय संतुलन स्थापित करना 
होगा, जिसमें राजकोषीय घाटे से अधिक, राजस्व के घाटे को नियंत्रित 
किया जाए; सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर भुगतान संतुलन हो; ऐसी मुद्रा नीति 
हो, जो रुपए के मूल्य में अयथार्थवादी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से 
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बनाई गई हो, मुद्रास्फीति को उचित सीमा में रखे और उद्योग को ऋण 
उपलब्ध कराए। 


राष्ट्रीय एजेंडा के कुछ महत्त्वपूर्ण और प्राथमिक मुद्दे 
।. सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के दायित्वों के स्वेच्छा से निर्वहन की 
एक पद्धति तैयार करेगी, जिसमें कुछ चुने हुए मामलों में निर्धारित कर 
को जाँच की जाएगी और करबंचकों की दोष सिद्धि में शीघ्रता लाई 
जाएगी। 

- सरकार जापान में एम.आई.टी.आई. की तरह एक ढाँचागत मंच के द्वारा 
भारतीय उद्योग के साथ दैनिक कार्यकारी संबंध सुनिश्चित करेगी। यद्यपि 
निजी क्षेत्र को ढाँचागत सुविधाओं में पूँजीनिवेश के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा। 

- सरकार आधारभूत ढाँचागत सुविधाओं में पूँजी निवेश करेगी। निजी क्षेत्र 
इस क्षेत्र में अधिक अंशदान नहीं करता है। विकसित जगत्‌ में भी इस 
प्रकार के विकास में निजी क्षेत्र का हिस्सा 30-40 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होता। इस प्रयोजन के लिए 
° सरकार बीमा तथा पेंशन निधि में से दीर्घकालीन ऋण बाजार से प्राप्त 

करेगी। 

सरकार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत ढाँचागत सुविधाओं 

के नियामक निकाय स्थापित करेगी। 

सरकार अधिक पारदर्शिता लाएगी, ऐसी संविदा करेगी, जिन्हें आसानी 


से लागू किया जा सके; ऐसे कानून बनाएँगी, जिससे प्रक्रियाएँ सरल 
हो जाएँ। 


> 


ww 


यह निम्नलिखित कार्य भी करेगी-- 

° गैर-उत्पादक व्यय में कटौती करेगी। 
असामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में पूँजी निवेश करेगी। 
राजसहायता को नियंत्रित करेगी और तर्कसंगत बनाएँगी तथा जिनसे 
दुर्बल वर्गों को लाभ होता हे, उन्हें बचाते हुए शेष विषयों में 
काट-छाँट करेगी। 
* मंत्रिमंडल का आकार घटाएगी। 
कर संबंधी कानूनों को सरल बनाएँगी तथा करके जाल को व्यापक 
बनाएँगी। 
सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बीमा क्षेत्र में यदि आवश्यक हो 
तो भारतीय निजी क्षेत्र को शामिल करके एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। 
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6. सरकार यूनिट बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा वाणिज्यिक बैंकिंग में विशेषज्ञता 
पैदा करके बैंकिंग सेक्टर को तक॑संगत बनाएँगी। यह भूमंडलीय आकार 
के बैंक बनाने के लिए बैंकों के समेकीकरण तथा विलय द्वारा यह काम 
करेगी तथा भारतीय बैंकिग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कार्यकुशलता 
तथा लाभप्रदता को बढ़ाएगी। 


संसाधन जुटाना : राजकोषीय नीति एवं बचत-संवर्धन 

उपरोक्त सभी कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने की आवश्यकता 
होगी। इसके लिए न केवल करके आधार को व्यापक बनाना होगा, बल्कि कर 
भिन्न राजस्व से भी इसकी पूर्ति करनी होगी। भाजपा सरकार बचत के लिए 
प्रोत्साहन के नए नए तरीके निकालकर इस प्रकार के संसाधनों को बढ़ाएगी। 
राजकोषीय नीति का उद्देश्य काले धन के निर्माण को रोकना होगा। सेवाओं पर 
करके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। 

भाजपा राजकोषीय नीति का निर्माण, करेगी जिससे अधिक ऊँची दर पर 
बचत करने में मदद मिलेगी। हमारा उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में बचत की दर 
को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना होगा। बचत को बढ़ाने के लिए बचत न करने 
की प्रवृत्ति को खत्म करना होगा, जिसका मतलब होगा सरकार तथा सार्वजनिक 
क्षेत्र के आकार में काट-छाॉँट करना और शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 
अत्यधिक उपेक्षित सामाजिक ढाँचे के क्षेत्र की ओर ध्यान देने के लिए अत्यधिक 
आवश्यक संसाधनों को जुटाना। भौतिक मूलभूत सुविधाओं की तरह सामाजिक 
मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने को भी भाजपा सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता दी 

- जाएगी। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के अपने निष्फल उत्साह में पिछली 

सरकारों ने योजना व्यय में भारी कटौती कर दी है और इसकी बजाय सरकार को 
नियामक विभागों में, जहाँ खर्च में कटौती नहीं की गई है, राजस्व व्यय को बढ़ा 
दिया है जिनकी उपयोगिता उदारीकरण के युग में खत्म हो गई है। इस प्रवृत्ति को 
पलट दिया जाएगा और यह आशा है कि सार्वजनिक व्यय की पुनर्व्यवस्था से माँग 
के स्थिरीकरण और मंदी की स्थिति से उबर कर अर्थव्यवस्था बाहर आ जाएगी। 
सार्वजनिक पूँजी को भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे में रोक देने से 
अर्थव्यवस्था को अनावश्यक हानि होगी, जिसे निजी क्षेत्र पूरा कर देगा कि 
खुशफहमी से नहीं रोका जा सकता। 


रोजगार के सूजन द्वारा गरीबी उन्मूलन 
उपरोक्त रणनीति इस बात को स्वीकार करने में भी दृढ़ता से निहित है कि 


गरीबी और मानव कष्ट की बढ़ती हुई पृष्ठभूमि में अभिवृद्धि को कायम नहीं रखा 
जा सकता। कैलोरी मूल्यों के आधार पर बनाई गई अव्याबहारिक परिभाषा के 
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द्वारा गरीबी को मिटाया नहीं जा सकता। जीवन की गुणवत्ता को कम करने वाली 
बहुत सी बातें, जैसे-निरक्षरता, सतत रोजगार का अभाव, कुपोषण, मकानों, 
सुरक्षित, पेयजल, सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल की कमी की ओर ध्यान देकर 
ही अब गरीबी को सार्थक रूप से हटाया जा सकता है। इस प्रकार परिभाषित 
गरीबों की हालत को अनेक प्रकार के उपायों से, विशेष रूप से अधिक रोजगार 
के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके सुधारा जाएगा। भाजपा सरकार नौवीं योजना 
को ही एक रोजगारकेंद्रित योजना बनाएँगी। 
विगत पचास वर्षो में जिस विकास रणनीति का अनुसरण किया गया है, उसमें 
विकास को रोजगार से अलग रखा गया है और विकास की प्रक्रिया में मानव के 
साथ चारे जैसा व्यवहार किया गया है। आर्थिक योजनाओं में रोजगार के बारे में 
सिफ जबानी जमा खर्च किया गया है, जिसका असर यह है कि इसे बहुत कम 
प्राथमिकता मिली है। रोजगार के साथ बिकास के मुख्य ध्येय नहीं, अपितु एक 
उप-उत्पाद जैसा व्यवहार किया गया है। 99] के बाद से अध-पक्के सुधार के 
दर्शन के अंतर्गत तो यह और बढ़ गया है, सुधारों के संपूर्ण पश्चिमी नमूने में तो 
केवल बिना नौकरियों के अभिवृद्धि की व्यवस्था है। भाजपा का मत है कि केवल 
पूर्ण रोजगार के द्वारा ही-केवल किसी प्रकार के रोजगार द्वारा नहीं, अपितु 
लाभप्रद और उत्पादक रोजगार के द्वारा ही-त्वरित एवं सतत विकास संभव है। 
रोजगार के द्वारा ही विकास का असली उद्देश्य, अर्थात्‌ जीवनयापन का मानदंड 
ऊंचा करने तथा लोगों की गरिमा को बढ़ाने का काम पूरा हो सकता है। 
यह देखकर बहुत दुःख होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी 
और उसके फलस्वरूप गरीबी इतने विशाल पैमाने पर विद्यमान है, तथापि सकल 
घरेलू उत्पाद की अभिवृद्धि की दर में वृद्धि हुई है, किंतु कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र 
में रोजगार की वृद्धि की दर घटी है। वर्तमान रोजगार में वृद्धि को दर, जिससे 
श्रमशक्ति में वृद्धि हो रही है, उसके आधे से भी कम है। भाजपा रोजगार को 
केंद्रबिंदु बनाने के उद्देश्य से नौवी योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। 
अगले दस वर्षों में विस्तृत बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी की दशा सुधारने के 
अतिरिक्त 0 करोड़ से भी अधिक लोगों को नौकरियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 
हमारी रणनीति में निम्नलिखित शामिल होंगे-- 
।- सकल घरेलू उत्पाद की 8-9 प्रतिशत की एक पर्याप्त ऊंची अभिवृद्धि 
की दर। 
2. ऐसे क्षेत्रों पर बल, जिनमें रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं जिनमें 
लघु, कारीगर-आधारित एवं ग्रामीण उद्योग, ढाँचागत सुविधाएँ, आवास 
(शहरी एवं ग्रामीण), निर्माण, कृषि, परती भूमि विकास तथा बानिकी और 
निर्यात के लिए सघन श्रमशक्ति उत्पादन शामिल हैं। 
3. जहाँ कहीं चुनाव का प्रश्‍न हो, उत्पादकता को घटाए बिना ऐसी परियोजनाओं 


; हास बा खंद BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा प्रौद्योगिकी का विकल्प स्वीकार करना, जिनमें अधिक रोजगार 
उपलब्ध हो। 
4. अनौपचारिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, ऋण तथा विपणन को सहायता देकर 
उत्पादकता नढ़ाना। 
5. विशेष रोजगार कार्यक्रमों-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर 
रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शिक्षित युवा स्वरोजगार योजना 
आदि के नमूने फिर से तैयार किए जाएँगे, ताकि इनका क्षेत्र बढ़ सके 
और ये अधिक कारगर बन सकें। 
महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
. निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों को पूरी तरह शामिल किया जाएगा। 
8. जहाँ कहीं संभव हो, सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने का मार्ग अपनाया 
जाएगा। 
पंचायती संस्थाओं द्वारा विशेष रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया 
जाएगा। 
।0. व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएँगे। 


NS 


इ 


हमारा वायदा-भूख से मुक्ति और सबको भोजन 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के इस पचासवें वर्ष में हम देश को भूख के अभिशाप से 
मुक्त कराने का वायदा करते हैं। भारतीय सामाजिक परपराएँ भूख से घृणा करती 
हैं और उन्होंने भूख को मिटाने के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
व्यवस्थाएँ कायम की हुई थीं, जो परंपराएँ भूख के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा का 
काम करती थीं, बे उपनिवेशवाद के बाद क्षीण हो गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ फिर कभी पुनरुज्जीवित नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ है कि भूख 
भारतीय सामाजिक जीवन का एक अंग बन गई है। हमें इस बात को सुनिश्चित 
करना है और हम ऐसा करेंगे कि कोई भूखे पेट न सोए। इस प्रयोजन के लिए 
हम सरकार एवं समाज-दोनों के द्वारा हर संभव उपायों को ढूँढ़ेंगे और प्रोत्साहित 
करेंगे, जिससे सबको सुनिश्चित रूप से भोजन मिल सके। सबको भोजन के एक 
अंग के रूप में हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश की कृषि संबंधी नीति 
को फिर से बनाएँगे, ताकि अगले पाँच वर्षों में देश एक बार फिर अन्न का भंडार 


बन जाए। 


सार्वजनिक क्षेत्र सुधार 
बचत न करने की प्रवृत्ति में कटौती करना तभी संभव है, जब सार्वजनिक 


्षेत्र में काट-छाँट की जाए और इसे ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों तक ही सीमित 
रखा जाए जिनमें राष्ट्र की भौतिक अथवा आर्थिक सुरक्षा आंतर्ग्र॑स्त हो और 


चुनाव घोषणा-पत्र / 59 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शेष ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रखा जाए, जहाँ निर्बाध निजी क्षेत्र के कुप्रभावों को 
(यदि कोई हो तो) रोकने के लिए एक संयत करने वाली अथवा प्रति 
संतुलनात्मक भूमिका अदा कर सके, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति 
आवश्यक हो। इस न्यूनत्तम सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध व्यावसायिक ढंग से 
किया जाएगा जिसमें सरकार का कम-से-कम हस्तक्षेप होगा। सार्वजनिक क्षेत्र 
की काट-छाँट करते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों 
के हितों का समुचित ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण निधि क क्षेत्र को 
छँटनी तक सीमित रखने की बजाय पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियुकित के 
पहलुओं पर और अधिक बल दिया जाएगा। 


बिदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका 


यह कहने को आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय विकास अधिकांशतया देश 
के अंदर जनित पूँजी से धन लगा कर किया जाएगा और इसमें विदेशी पूँजी निवेश 
कौ भूमिका बहुत छोटी होगी। देश में ।99।-96 के वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
कूल पूँजी निवेश के 2 प्रतिशत से भी कम रहा है। यह इस बात की पुष्टि करता 
है कि सुधारोत्तर अवधि में भी राष्ट्रीय विकास लगभग पूर्णतया स्थानीय पूँजी के 
धन से हुआ है। तथापि ढाँचागत सुविधाओं (विशेष रूप से ऊर्जा, सड़कों तथा 
पत्तनों), निर्यात संवर्धन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष 
निवेश राष्ट्रीय प्रयासों में उपयोगी रूप से पूरक की भूमिका अदा कर सकते हैं। 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में राष्ट्रीय हित के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएँगी। 
आजपा सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 
उपयोग प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में हो, न कि ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ घरेलू उद्योग अच्छी 
तरह कार्य कर रहे हैं। भाजपा सरकार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे गैर प्राथमिकता के 
क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को रोकने के लिए नीतियाँ बनाएँगी। विदेशी प्रत्यक्ष 
निवेश को घरेलू बाजार को लक्ष्य बनाने की अपेक्षा निर्यात संवर्धन के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ।00 प्रतिशत सहायक उद्यमों 
की अपेक्षा संयुक्त उद्यमों में गैर-शोषक भूमिका अदा करने के लिए स्वागत है। 
समान्यतया विदेशी पूँजी की भूमिका राष्ट्र के आर्थिक उद्देश्यों के अनुकूल तथा 
उनकी उन्नति के लिए और अन्य एशियाई देशों के अनुरूप होनी चाहिए। और 
फिर जब तक भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर को शक्ति नहीं प्राप्त कर लेती, तब 
तक विदेशी कंपनियों द्वारा बर्तमान भारतीय कंपनियों को हस्तगत किए जाने को 
प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इस नीति को कार्यान्चित करने के लिए उपयुक्त 


पारदर्शी नियम बनाएँ जाएँगे। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि विकसित राष्ट्रों 
तक ने भी घरेलू कंपनियों को हस्तगत करने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। 
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भागीदारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय एजेंडा (अनिगमित क्षेत्र) 
देश के सकल घरेलू उत्पाद के विश्लेषण से पता चलता है कि इसका 27 
प्रतिशत भाग कृषि से, 2 प्रतिशत निगमित क्षेत्र से और 2। प्रतिशत सरकारी क्षेत्र 
से आता है, जो कुल मिलाकर 60 प्रतिशत होता है। हमारी अर्थव्यवस्था का शेष 
40 प्रतिशत सकल उत्पाद अनिगमित क्षेत्र (भागीदारी/स्वामित्वधारी फर्मो) से आता 
है, जिसे शासन के हर अंग से संपर्क में लाइसेंस परमिट-कोटा राज का सामना 
करना पड़ा। हमारे आर्थिक सर्वेक्षणों तथा रिजर्व बैंक की रिपोटों में देश के लाखों 
अनिगमित उद्योगों के बारे में एक पैरा तक नहीं दिया गया है, यद्यपि उनका हमारी 
राष्ट्रीय आय में 40 प्रतिशत अंशदान है। 
सनसे महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र पर अभी तक सबसे कम ध्यान दिया गया है और 
इसकी यथार्थता को बिलकुल नकार दिया गया है। चस्तु-निर्माण क्षेत्र से होने वाली 
लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय, भवन-निर्माण क्षेत्र से होने वाली 60 प्रतिशत 
आय, परिवहन क्षेत्र की 75 प्रतिशत आय, वाणिज्य क्षेत्र की 90 प्रतिशत आय, 
होटलों और रेस्तराओं की 80 प्रतिशत से अधिक आय और व्यापार तथा सेवाओं, 
जैसे--डॉक्टर, वकील, लेखापाल, नाई, बढ़ई, सुनार, नलकार, कुली, मैकेनिक, 
बिजली मिस्त्री, दर्जी, ड्राइवर, पुजारी, रसोइया, गायक इत्यादि वृत्तियों से होने वाली 
लगभग 00 प्रतिशत आय में इन अनिगमित उद्योगों का अंशदान होते हुए भी 
समस्त शासन-तंत्र ने इसकी अनदेखी कर दी है। इसी क्षेत्र से हमारी राष्ट्रीय बचत 
का 60 प्रतिशत भाग आता है, फिर भी इसकी उपेक्षा की गई। सन्‌ ।990-996 
के दौरान ।।,32,029 करोड़ रुपए की सकल घरेलू बचत में से 8,94,98 करोड़ 
रुपए अर्थात्‌ लगभग 80 प्रतिशत बचत घरेलू क्षेत्र में की गई और भागीदारी क्षेत्र, 
वेतनभोगियों को छोड़कर, घरेलू क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। 
आर्थिक सुधार का कोई भी कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े 
घटक पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश, 
समाजवादी शासन प्रणाली के दौरान उपजे इंस्पेक्टर राज में इस तथ्य की पूरी तरह 
अनदेखी कर दी गई। परंतु उन्नीस सौ नब्बे के दशक में लागू किए गए तथाकथित 
सुधारों में भी मध्यम वर्ग द्वारा की जाने वाली अपार बचत को उपयोग करने के 
गंभीर मुद्दे को भुला दिया गया। 
नब्बे के दशक में सरकार ने सुधारों के नाम पर मुख्यतः निगमित क्षेत्र ओर 
विदेशी विनियोजन को अपना केंद्र-बिंदु बनाया, परंतु यह नीति असफल सिद्ध हुई। 
अ क्षेत्र पर एक स्पष्ट समझ-बूझ और राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता 
। 
(क) इस क्षेत्र की आर्थिक लागत बहुत अधिक है, क्योंकि इन उद्योगों को 
बहुत ऊँची दर पर पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारिक कृत्यों अथवा 
भवन निर्माण आदि के लिए कोई भी राष्ट्र-स्तरीय अलग से ऋण प्रदाय 
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एजेंसी नहीं है। इन क्षेत्रों में भारतीय निजी बैंकों को विकसित तथा 
प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और सरकारी नीति इसे सुविधाजनक 
बनाने की होनी चाहिए। इसके लिए एक पृथक विकास बैंक की स्थापना 
पर भी विचार किया जा सकता हे। 

(ख) इस क्षेत्र के लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं है। 
संयुक्त परिवार के बदलते परिप्रेक्ष्य में ऐसी व्यबस्था स्थापित करने की 
और भी अधिक आवश्यकता है। भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियाँ 
यह सुविधा प्रदान कर सकती हैं। जब तक कि इस क्षेत्र के लिए 
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित नहीं की जाती (जिसमें इस क्षेत्र का 
भी अंशदान होगा) तब तक हमारा आर्थिक सुधार अमेरिकी बालू और 
यूरोपीय हवा पर खड़ा किया गया किला ही रहेगा। 

(ग) इन क्षेत्रों से होने बाली बचतों का, लक्षित गरीबी निवारण कार्यक्रमों के 
लिए उपयोग करने में, यह उपयुक्त होगा कि इस क्षेत्र के परंपरागत 
दायित्वों को, जैसे-पारिबारिक दायित्व, पर और उन मंदिरों, मसजिदों, 
गुरुद्वारों आदि, जहाँ गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, को दिए गए 
दान पर, पूरी छूट दी जाए। इससे आजकल चल रही गरीबी-निरोधक 
योजनाओं में पैसे का दुरुपयोग घटेगा, क्योंकि यह प्रणाली सीधे लक्षित 
वर्गों पर लागू होगी। नागरिकों की स्थानीय समितियाँ इसपर निगरानी रख 
सकती हैं। हमारे देश में सरकारी प्राधिकार की अपेक्षा भक्ति और दान 
की वृत्ति बलवान है। 

(घ) यह क्षेत्र समस्त शासकीय तंत्रों, राजनीतिज्ञों, पुलिस वालों, कर अधिकारियों 
तथा नगरपालिका प्रशासनों का निशाना बना हुआ है। इस क्षेत्र के योगदान 
के बारे में एक चेतना उत्पन्न करने तथा राष्ट्रव्यापी शासकीय ज्यादतियों 
से इसको रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की भी 

आवश्यकता है। 
इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा इस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास किया जा सकता 
है। रोजगार बढ़ाने और बेरोजगारी दूर करने का कोई भी प्रयत्न यहीं से प्रारंभ होना 
चाहिए। इस क्षेत्र में तत्काल स्वरोजगार प्रदान करने तथा रोजगार बढ़ाने की क्षमता 


है। बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की समस्याओं को हल करने में यह क्षेत्र सबसे 
अधिक समर्थ है। 


गैर बैंकिग वित्त कंपनियों की भूमिका 

भाजपा यह महसूस करती है कि बचत, बैंकिंग और वित्त भारतीयों के खून में 
रचा-बसा है। लाखों निजी वित्त संस्थाएँ, निधियाँ चिरे, तथा वित्त पोषण के अन्य 
स्वदेशी तरीके और आधुनिक गैर-बैकिंग वित्त संस्थाएँ देश में कार्यरत हैं। भाजपा 
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इस क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण संभावनाओं वाला क्षेत्र मानती है। गैर-बैंकिंग वित्त 
कंपनियों संबंधित नीति तदर्थ रही है और कभी कभी उनके साथ लापरवाही का 
व्यवहार भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक 
सिद्धांत, जिनमें रेटिंग के बिना गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को जमा धनराशि प्राप्त 
करने से रोक दिया गया है, विवेकरहित है। चूँकि हमने भारतीय हालात में रेटिंग के 
लिए अभी तक मानदंड भी तय नहीं किए हैं। अतः भाजपा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों 
से संबंधित संपूर्ण विनियमों पर पुनर्विचार करेगी तथा इस महत्त्वूपर्ण क्षेत्र का 
व्यबस्थित विकास करेगी, न कि सुनियोजित विनाश। इस क्षेत्र से ही अधिकांश 
परिवहन व्यापार और गैर-निगमित क्षेत्र को धन मिलता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र है। 


औद्योगिक नीति सुधार 

नई सरकार का पहला कदम उद्योगों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना 
होगा, जिनमें वे अपना खोया संवेग पुनः प्राप्त कर सकें। वर्तमान परिस्थितियों का 
चलते रहना भारतीय उद्योग के लिए घातक होगा। भाजपा इस बारे में युद्ध स्तर 
पर सुधार कार्यवाही करने की आवश्यकता पूरी तरह समझती है। हम उद्योग और 
कृषि की परस्पर निर्भरता को विशेष महत्त्व देते हैं। हम व्यापार की अंतरक्षेत्रीय 
शर्तों को सुधारेंगे तथा अन्य संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे, ताकि दोनों को 
लाभ पहुँचे। लघु तथा कुटीर उद्योग के क्षेत्रों का रोजगार, वृहस्तर भागीदारी और 
उद्यमशीलता में महत्त्वपूर्ण योगदान होने की दृष्टि में भाजपा इनकी महत्ता को फिर 
दोहराती है। इन क्षेत्रों को कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा सरकारों की उपेक्षा के 
फलस्वरूप हानि पहुँची है। भाजपा इन्हें पूरा प्रोत्साहन और समर्थन देगी। 

परमिट-कोटा राज ने बड़े और छोटे उद्योगों के बीच एक प्रकार का संघर्ष 
पैदा कर दिया है। भाजपा का प्रयत्न जापान और कोरिया की तरह छोटे और बड़े 
औद्योगिक एककों में तादात्म्य पैदा करना होगा, विशेषकर वहाँ, जहाँ छोटे एकक 
बड़ों को माल मुहय्या करते हैं। भाजपा ऐसी नीतियाँ बनाएँगी, जिससे बड़े एकक 
छोटे एककों में उनकी पूँजी का 25 प्रतिशत निवेश कर सकें, ताकि बैंकों तथा 
अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में छोटे एककों को बड़े एककों का समर्थन मिल 
सके। इस प्रकार के अंतर्सबंधों से सैकड़ों छोटे एकक एक बड़े पैमाने वाले एकक 
के साथ समन्वय स्थापित कर सकेंगे और अनेक प्रकार से लाभान्वित होंगे। 


उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भाजपा 
।. औद्योगिक स्वीकृतियों का और अधिक सरलीकरण करेगी तथा वर्तमान 
में प्रचलित बहुल नियंत्रणों को हटाएगी। औद्योगिक विकास और विनियमन 
अधिनियम के स्थान पर एक औद्योगिक विकास अधिनियम लाया 
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जाएगा। सरकार की अब तक रही प्रतिबंधात्मक भूमिका के स्थान पर 
समर्थन और प्रोत्साहन देने वाली भूमिका होगी। 

, उद्योगों तथा विशेषीकृत संस्थाओं में शोध और विकास को प्रोत्साहित 
करेगी। 

, जोखिम वाले उद्योगों को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित करने की 
अनुमति देगी। ऐसे एककों के लिए पृथक औद्योगिक परिसर बनाएँ 
जाएँगे। 

लघु तथा कुटीर उद्योग के क्षेत्रों को पूर्ण प्रोत्साहन और समर्थन देगी। 
उन्हें असुलभ कच्चा माल प्राप्त कराने, उनका तकनीकी आधुनिकीकरण 
करने तथा उत्पादों के विक्रय में उनकी सहायता करने के लिए निकायों 
की स्थापना की जाएगी। आबिद हसन समिति की सिफारिशों पर लघु 
स्तरीय उद्योगों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों और आशंकाओं की दृष्टि 
में, भाजपा उनपर पुनर्विचार करेगी। यदि उच्चतर सीमा का दुरुपयोग होता 
पाया गया तो तीन करोड़ रुपए के निवेश की सीमा का पुनरीक्षण किया 
जाएगा। अत्यल्प क्षेत्र को श्रमिक कानूनों तथा अन्य विधानों से मुकत 
रखा जाएगा, क्योंकि ये उनकी परेशानी का कारण हैं। 

. निगमित क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ाने तथा पूँजी निवेश करने वाली 
जनता के हितों की रक्षा करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक 
स्वस्थ पूँजी बाजार का विकास सुनिश्चित करेगी। 
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श्रमिकों को राष्ट्र की प्रगति में स्वाभिमानी भागीदार बनाना 

।. स्वदेशी नीति के माध्यम से सुधार लाने की हमारी योजना में संगठित तथा 
असंगठित-दोनें क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए यह सुदृढ़ वादा भी शामिल है 
कि उन्हें राष्ट्र की प्रगति में बराबर का और स्वाभिमानी भागीदार बनाया 
जाएगा। 

2. श्रमिक कानूनों का सरलीकरण तथा युक्तयुक्तीकरण किया जाएगा। 

3. मजदूर संघों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता प्रदान की जाएगी। 

4. नीचे से ऊपर तक श्रमिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 

5. श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्र, न्यायपूर्ण ढंग से और भ्रष्टाचारविहीन 
तरीके से दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। 


पर्यटन नीति 


भाजपा पर्यटन को बिदेशी मुद्रा और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में 
महत्त्वपूर्ण मानती है। भाजपा की सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी-- 
।- पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा देगी कि भारत तथा इसके लोगों को और 
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अर्थपूर्ण तथा व्यापक रूप से समझा जा सके। पक 
2. पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाएँगी, जिसमें , परिवहन आदि 
आवश्यक आधारभूत ढाँचे को तैयार करेगी तथा नौकरशाही द्वारा उत्पन्न 
बाधाओं को हटाने की व्यवस्था करेगी। 

, एक नियामक तंत्र बनाएँगी, ताकि देश की विरासत 
दीर्घकाल तक क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। 
पर्यटन के तीर्थयात्रा संबंधी तत्त्व को ध्यान में रखेगी और सुनिश्चित 
करेगी कि सभी पंथों के तीर्थस्थलों पर स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएँ आदि 

सुनिश्चित की जाएँ। 

. एकमात्र पाँचसितारा पर्यटन से हटकर आम लोगों के पर्यटन की ओर 
ध्यान देगी। 

, विश्व में बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग में भारत को उसका उपयुक्त हिस्सा 
दिलाएगी और सुनिश्चित करेगी कि भारतीय संस्कृति, विरासत ओर 
मूल्यों का संरक्षण किया जाए तथा इनकी सही तसवीर पेश की जाए। 


और पर्यावरण को 


wm 
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बुनियादी ढाँचे से संबंधी नीति 
चूँकि ढाँचागत विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग 
है, अतएव ढाँचे के बारे में भाजपा का दृष्टिकोण नीचे दिया जाता है- 


ऊर्जा और बिजली संबंधी नीति 

ऊर्जा के क्षेत्र में पूँजी निवेश बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा की नई 
परियोजनाओं की स्वीकृति देने में कोई भी विलंब होने से अर्थव्यवस्था को भारी 
हानि होगी। 

।. ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में किए गए अधिकतर विनियोग 
असमाप्य सौदेबाजी में उलझ कर रह गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित 
करेगी कि सभी आठ 'तुरतगामी' परियोजनाओं का निर्माण सन्‌ 998 में 
प्रारंभ हो जाए। 

2. निजली के पारेषण और वितरण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। 
उपयुक्त अध्ययन के बाद सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बिजली के सक्षम 
प्रयोग के लिए एक राष्ट्रीय और/या क्षेत्रीय विद्युत्‌ तथा व्यापार निगम की 
स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रिड क्रियान्चित करने की ऊर्जा ग्रिड 
निगम को योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए 
कि इस उप-क्षेत्र के निजी पूँजी निवेशकों को वैसा कटु अनुभव न हो, 
जो उनके ऊर्जा-उत्पादक साथियों को हुआ, सरकार उनके प्रवेश के लिए 
स्पष्ट और पारदर्शी नियमों वाली प्रक्रिया बनाएँगी। 
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3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाँच वर्षो में एक वाणिज्यिक रूप से 
व्यवहार्य बिजली दर लागू हो सके, सरकार एक राष्ट्रीय मत बनाने का 
प्रयत्न करेगी। 

4. आगामी पाँच वर्षों में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को विश्वव्यापी 

भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए इसमें पुनः जीवन-संचार करेगी। 

. तरल ईंधन नीति की समीक्षा करेगी और एक अधिक कार्यकुशल तथा 

निष्पक्ष नीति व्यवस्था अपनाएँगी। 

ऊर्जा के गेर-परंपरागत स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-परंपरागत 

ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा इरेडा' को सुदृढ़ बनाएगी और अधिक गैर 

परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए बड़े पेमाने पर अनुसंधान तथा 
विकास कार्य शुरू करेगी। 

. अन्य बातों के समान रहते बिजली के उत्पादन और पारेषण में भारतीय 
कंपनियों को वरीयता दी जाएगी। 

: लंबे आरसे से बंद आणविक विद्युत्‌ कार्यक्रम को पुनः आरंभ किया 
जाएगा। इस तकनीक में तथा समस्त आणविक इंधन के प्रयोग की 
प्रक्रिया में भारत को महारथ प्राप्त है। अतः कोई कारण नहीं कि गत 
सात वर्षो में केवल दो अणु संयंत्र चालू हुए। रूस से अणु ऊर्जा आयात 
करने को बजाय हमारे प्रशिक्षित इंजीनियरों को विदेशों को अणु ऊर्जा 
तकनीक का निर्यात करना चाहिए। 

- तेल के क्षेत्र में सरकार तेल निकालने में तथा निकाले गए तेल के 
परिष्करण में भारतीय निजी क्षेत्र को अनुकूल शर्तों पर शामिल करेगी 
तथा तेल की खोज में और तेल निकालने में विदेशी कंपनियों के साथ 
भारतीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देगी। 

।0. सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाएगी, लागत कम करेगी तथा उत्पादकता 

में इजाफा करेगी। कोयला-खनन में बह भारतीय निजी क्षेत्र को अनुमति 


देगी, ताकि देश की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया 
जा सके। 


um 


5 


x 


०] 


No) 


रेलवे 


विकास कौ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यातायात बहु-प्रकारीय 
होना चाहिए। भारतीय रेलें देश के यातायात का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन हैं। 
भारतीय रेलों के विकास की दर गिरी है। जहाँ रेलों की सेवा उपलब्ध है, वहाँ 
सड़क यातायात के प्रयोग के साथ-साथ भारतीय रेलों की कार्यप्रणाली की पूर्ण 
समीक्षा करने की आवश्यकता है। यद्यपि रेल यातायात सस्ता है, फिर भी हजारों 
किलोमीटर का रेल मार्ग अप्रयुक्त पड़ा है, जबकि साथ के सड़क मार्ग पर 
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अत्यधिक यातायात है। 
।. अप्रयुक्त पड़े ऐसे रेल मार्गो के प्रयोग के लिए निजी भागीदारी की 


अनुमति दी जाएगी। हर 
2. फजूलखर्ची और रेल सामग्री एवं डिब्बों का अप्रयोग रोकने के लिए रेलों 
का एक क्षमता-ऑडिट कराना होगा। ह 
, इस बात के अध्ययन की भी आवश्यकता है कि किस प्रकार रेलों 4000 
टन तक वजन का माल ढोएँ। है और 
भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, हम भारतीय रेलों के संबंध में शोध 
और विकास अध्ययन कराएँगे। 
5. स्थान-से-स्थान के आधार पर कंटेनर परिवहन को प्रोत्साहन दिया 


> 


जाएगा। 


, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से तथा तीर्थयात्रियों की सेवा को ध्यान में रखते 
हुए और साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, देश के 
विभिन्‍न तीर्थ-स्थानों को जोड़ने बाली विशेष गाड़ियाँ चलाई जाएँगी। 


0०५ 


सड़कें तथा पुल 

अपर्याप्त सड़क साधनों के परिणामस्वरूप परिवहन बहुत महँगा हुआ है और 

इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा है। विकसित देशों के प्रतिदिन 500-600 किलोमीटर ट्रक सफर की तुलना 
में भारतीय टूकें केबल 200-250 किलोमीटर सफर तय करती हैं। अतएव 
समुचित सड़क निर्माण से परिवहन क्षमता में भारी वृद्धि होगी। इस दिशा में भाजपा 
निम्नलिखित कार्य करेगी- 

।. इस क्षेत्र का विनियमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया 
जाएगा। यह प्राधिकरण चुंगियाँ स्थापित करने, निजी कंपनियों से ठेके 
आमंत्रित करने, उनका प्राककलन करने तथा ठेके देने का उत्तरदायित्व 
निभाएगा। इस क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले वर्तमान वित्तीय प्रोत्साहनों को 
भाजपा जारी रखेगी। अन्य क्षेत्रों की तरह, भाजपा उन गैर-वित्तीय 
अवरोधों का पता लगाएगी, जिनके कारण इस क्षेत्र में पूँजी विनियोग नहीं 
हो रहा है, ताकि उन्हें शीघ्र ही दूर किया जा सके। 

. राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के चार सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाले 
मार्गो को पहचान करके, सरकार उन्हें दो वर्ष के भीतर उन्नत करने की 
एक कार्य-योजना क्रियान्वित करेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार सरकारी 
और निजी-दोनों क्षेत्रों की भूमिका होगी। इन अवरोधों को यथाशीघ्र से 
शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। 

3. अन्य सभी राजमागों को उन्नत करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को 
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आमंत्रित करेगी, जिसके लिए वे चुंगी वसूल कर सकते हैं। यदि निजी 
क्षेत्र की रुचि इसमें न हो तो सरकार राज्य के स्वामित्व में एक राष्ट्रीय 
राजमार्ग विकास निगम स्थापित करेगी, जो इन राजमार्गों को उन्नत करेगा, 
जिसके लिए वह चुंगी भी लगाएगी। 

4. प्रत्येक शहर में मोटर वाहनों, पेट्रोल और डीजल से उगाहे गए कर की 
राशि का एक भाग उस शहर या नगर को वहाँ की सड़कें सुधारने के लिए 
दिया जाएगा। 

5. लंबी दूरी और अत्यधिक निवेश वाली परियोजनाओं को छोड़कर नीति 
यह होगी कि ठेके केबल भारतीय निजी क्षेत्र में माँगे जाएँ। 


अंतर्देशीय जलमार्ग 

भारत में अंतर्देशीय जलमागों के लिए अपार सम्भावनाएँ हैं। अनुमानों के 
अनुसार, यहाँ 30,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा जलमार्ग उपलब्ध हैं और 
इनका संबंध देश के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण केंद्रों से है। जल परिवहन की लागत 
भूतल परिवहन की तुलना में एक-तिहाई है। देश के अनेक क्षेत्रों में जलमार्गों को 
अन्य प्रकार के परिवहन की तुलना में अच्छा समझा जाता है। आय का स्रोत जल 
परिवहन से होने के कारण, जलमागों के विकास से जलाशयों और नहरों का 
रखरखाव भी बेहतर होगा। 

भाजपा जल परिवहन के बारे में एक रूपरेखा तैयार करेगी तथा निजी क्षेत्र 
को भी इसका विकास करने की अनुमति देगी। 


समुद्र पत्तन 

अधिकतर भारतीय पत्तनों में 00 प्रतिशत क्षमता से अधिक कार्य होता है। 
फिर भी आसपास के देशों के पत्तनों की तुलना में वे बहुत अक्षम हैं। समुचित 
पत्तन विकास कार्यक्रम को दिशा में भाजपा निम्नलिखित कदम उठाएगा 

। . पत्तनों को कंपनियों का रूप देगी, ताकि बे बाजार से से ऋण लेकर और 

शेयरों के माध्यम से धन ले सकें। इन कंपनियों की प्रारंभिक शेयरधारिता 
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर प्रशासन तथा सामान्य जनता की हो 
सकती है। ह 

2. माल लादने-उतारने के समय में बचत करने की दृष्टि से पत्तनों को 
आधुनिकतम सूचना टेक्नोलॉजी तथा माल ढोने के उपकरणों में पूँजी 
निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

3. इन नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में पत्तन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया 
जाना चाहिए। पत्तनों की सक्षमता बढ़नी चाहिए, परंतु अधिक कर्मचारियों 
को निकाले बिना यह काम किया जाना चाहिए। 
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4. मुंबई और विशाखापटनम पत्तनों को महापत्तनों के रूप में विकसित किया 
जाएगा और ये देश के दोनों ओर के समुद्रतटीय क्षेत्र के भांडागार बनेंगे। 

5. निजी क्षेत्र में छोटे पत्तनों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 
इससे बड़े पत्तनों का भार कम होगा। 

6. बड़ी अंतरराष्ट्रीय पत्तनों को छोड़कर, अन्य पत्तनों के मामले में भारतीय 
कंपनियों को पत्तन विकास में वरीयता दी जाएगी। 


तटवर्ती नौवहन 

देश का समुद्रतट बहुत लंबा है और उसकी प्रायद्वीपीय संरचना तटवर्ती 
नौवहन विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। यह बात ध्यान में रखते हुए कि समुद्री 
परिवहन भूतल परिवहन से सस्ता है और भारतीय रेलों द्वारा ढोया जाने वाला 
लगभग 30 प्रतिशत माल कोयला है, तटीय नौवहन के विकास से भूतल नौवहन 
का भार बहुत कम किया जा सकता है। देश के निजी क्षेत्र को तटीय नौबहन 
विकास की अनुमति दी जाएगी। तटीय नौवन द्वारा कोयला ढोने से तटीय क्षेत्र के 
बिजली उत्पादन को अंदरूनी भागों में भेजे जाने में भी सुविधा होगी। 


दूरसंचार 

दूरसंचार नीति का लक्ष्य होगा- 

।. भारी संख्या में टेलीफोन लाइनों की वृद्धि करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों 
में। 

2. व्यापारिक क्षेत्र तथा घरों की श्रव्य-दूश्य उपकरणों एवं आंकड़ा संप्रेषण 
की आवश्यकताओं को पूरा करना। इन प्रयोजनों के लिए, भाजपा 
निम्नलिखित कदम उठाएगी- 

।. गत शताब्दी में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा दूरसंचार क्षेत्र 
की वर्तमान और भविष्य की स्थिति के संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ 
अधिनियम, 885 के स्थान पर एक नया विधान लाया जाएगा। 

2. सरकार की भूमिका एक विनियामक की होगी, ताकि भारतीय दूरसंचार 
प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया जा सके। 

3. दूरसंचार विभाग को एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो 
इंडिया टेलीकॉम के नाम से जानी जाएगी। सरकारी विभाग से लाभकारी 
कंपनी में परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, सरकार 
यथासमय इंडिया टेलीकॉम में अपनी शेयरधारिता को कम कर देगी। 

4. सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों तथा काम करने वाली नई निजी 
कंपनियों के बीच सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। सभी प्रतिबंध 
(अंतर-चक्रीय, लंबी दूरी वाले, अंतरराष्ट्रीय) समयसूची के अनुसार 
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अथवा उससे पहले, अधिक स्पर्धा के हित में हटा दिए जाएँगे। 

5. जो कंपनियाँ इस समय सरकारी क्षेत्र में हैं, जैसे-इंडिया टेलीकॉम, 
विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 
भारतीय टेलीफोन उद्योग-उनसे होनेवाले लाभ को सरकार अधिकतम 
बढ़ाएगी। इन कंपनियों की स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें सर्वोत्तम 
लोगों को नियुक्त करने ओर उन्हें बाजार में उपलब्ध वेतन देने की 
स्वतंत्रता उन्हें दी जाएगी। 

6. कुछ वर्षो में हमारा देश विश्‍व में सबसे अधिक टेलीफोन वाला छठवाँ 
देश बन जाएगा। यह आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार देश में 
विश्व-स्तर के टेलीकॉम निर्माण की क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहन 
देगी, अर्थात्‌ देशीय विकसित टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहित 
करेगी। 

7. विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश की सरकारी नीति के माध्यम से दूरसंचार 
कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी अंशधारिता हतोत्साहित की जाएगी। 


विश्व व्यापार संगठन के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण 

।. आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश के सम्मुख इस समय सबसे बड़ी समस्या यह 
हे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में किस प्रकार स्वायत्तता बनाएँ 
रखी जाए। न केवल अपनी आर्थिक प्रणाली तय करने में, अपितु अपनी 
बैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियाँ तय करने के बारे में भी 
सरकार को देश की ऐतिहासिक परंपराओं, राष्ट्रीय प्रतिभा तथा लोगों की 
इच्छा के अनुरूप नीति निर्धारित करने का संपूर्ण और अबाध अधिकार 
होना चाहिए। अपेक्षित स्वायत्तता बहाल करने की दिशा में हमारे दल का 
यह मुख्य लक्ष्य होगा। 

2. कृषि (जिसका संबंध हमारी अधिकतर जनसंख्या से है) और विशेषकर 
राजसहायता, उर्वरक तथा बीजों से जुड़े विश्व व्यापार संगठन के मुददों 
कौ समीक्षा पूरी तरह की जाएगी। पूर्ण लोकतांत्रिक चर्चा किए बिना 
युरुग्वे राउंड के अंतर्गत कृषि से संबंधित कोई भी कानून और वादे 
क्रियान्जित नहीं किए जाएँगे। ; 

3. लघु उद्योग के क्षेत्र को, जो हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगारी की रीढ़ 
है, न ही देश के बड़े औद्योगिक घरानों और न ही विदेशी कंपनियों की 


असमान स्पर्धा में झोका जाएगा। लघुस्तरीय क्षेत्र को मजबूत बनाया 
जाएगा। 


4. सेवाओं के बारे में, विशेषकर वित्तीय सेवाओं के बारे में, हुए समझौतों 
पर देश में शक्तिशाली विदेशी हितों की प्रविष्टि रोकने के लिए निगरानी 
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रखी जाएगी। विकसित देशों के आत्रजन कानूनों से उन देशों में विकासशील 
देशों के लोगों के लिए उपलब्ध वास्तविक अवसरों पर पर्दा नहीं पड़ना 
चाहिए। 

5. विशेषकर पेटेंट प्रणाली को आयात एकाधिकार नहीं बनने दिया जाएगा 
और एक प्रभावशाली एवं मजबूत “लाइसेंस अधिकार' तथा “अनिवार्य 
लाइसेंस' प्रणाली के माध्यम से किसी पेटेंट की कार्यप्रणाली तथा टेक्नोलॉजी 
का प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। 

6. विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य, कार्यक्रमों, नियमों तथा योजना में वैध 
न्यायोचित संशोधन कराने के लिए भाजपा एक रणनीति तैयार करेगी 
तथा देश के अंदर और हमारे जैसी स्थिति वाले राष्ट्रों के साथ इस बारे 


में एक सहमति बनाएँगी। 
OD 
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सामाजिक आधारश्नृत ढाँचा 
बेहतर जीवन-स्तर प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार 


समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के बावजूद, और इसके बावजूद 
कि खाद्य उत्पादन ।95। के 5 करोड़ टन से बढ़ कर ।9.5 करोड़ टन तक हो 
गया है, भारत में अब भी कुपोषण के कारण शिशुओं को जन्म देने वाली 3 से 
4 प्रतिशत महिलाएँ तथा पाँच वर्ष से कम आयु के ।। प्रतिशत बच्चे काल के 
गाल में चले जाते हैं। पिछली सरकारों के कार्य प्रदर्शन पर यह कलंक है कि देश 
में 5 वर्ष से कम आयु वाले 53 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण की हालत में रहना 
पड़ रहा है। देश का यह निराशापूर्ण रिकॉर्ड है कि 28 प्रतिशत शिशुओं का वजन 
सामान्य से कम होता है। देश के 50 प्रतिशत लोगों में लौह तत्त्व की कमी है और 
20 प्रतिशत जन्मदात्री महिलाओं की मृत्यु रक्ताल्पता के कारण होती है। इन 
शर्मनाक स्थितियों को समाप्त करने के लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय करेगी- 

।. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अनुरूप घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, 
ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को सन्‌ 2003 तक 
प्रतिदिन दो वक्त का भोजन मिल सके। 

2. राष्ट्रीय पोषण आहार नीति तथा पोषण आहार संबंधी कार्ययोजना की 
समीक्षा करेगी और इसके कार्यान्वयन पर तेजी से काररवाई करेगी ताकि 
निर्धारित तारीखों तक सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। 

3. एकीकृत बाल विकास सेवा को चुस्त बनाएँगी और इसकी परिधि का 
विस्तार करेगी। 

4. गरीबों में भी अत्यधिक गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल कारगर ढंग से करेगी। 


सभी के लिए आवास-एक नई आवास नीति 
भाजपा मानती है कि जल्द ही देश की एक-तिहाई जनसंख्या शहरों में रहने 
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लगेगी। अतः इन केंद्रों को छोटे से बड़े नगरों और महानगरों में विकसित करने 
के लिए योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। शहरों में गंदी 
बस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। विशेष रूप से 
शहरी केंद्रों में पेय जल, सीवरे और मल-व्ययन की समस्याएँ महत्त्वपूर्ण हैं। शहरी 
और ग्रामीण-दोनों क्षेत्रों में मकानों की कमी है। हमारे लिए आवास मानव की 
बुनियादी जरूरत है। अतः मकानों की व्यवस्था हर कीमत पर की जानी चाहिए। 
विस्तृत आवास योजना से रोजगार भी पैदा होता है। अतः भाजपा- 

।. राज्य सरकारों और नगर विकास प्राधिकरणों से परामर्श करके एक 
राष्ट्रीय गृह और आवास नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य सन्‌ 200 
तक प्रतिवर्ष 20 लाख नए मकान बनाकर तैयार करना और सबको 
आश्रय स्थल प्रदान करना है। 

2. नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करेगी 
और सुनिश्चित करेगी कि भूमि तथा संपत्ति की कीमतें पिछले वर्षों की 
तरह न बढ़ें। 

3. कम और मध्यम आय वर्गों के लिए सामूहिक आवास, जिनकी कीमत 
उनकी व्यय-क्षमता के आंदर हो, बनाने को बढ़ावा देगी। 

4. मकान-खरीदारों को आकर्षक शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएगी। 

5. ऐसे उपाय करेगी, जिससे किराए पर अतिरिक्त मकान उपलब्ध हो सकें। 

6. गाँवों के गरीब लोगों को पर्याप्त और सामर्थ्य-आधारित आवास को 
व्यवस्था करने के लिए विशेष रियायती योजनाएँ शुरू करेगी। 


सभी के लिए स्वास्थ्य 

हमारा लक्ष्य होगा 'सन्‌ 2003 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, परंतु गरीबों तथा 
बंचित लोगों के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था करना 
तब अधिक कारगर है, जब इसका विकेंद्रीकरण कर राज्य, जिला और स्थानीय 
स्तरों पर यह व्यवस्था की जाती है और स्वास्थ्य तथा विकास के लिए समुदाय 
इसका नेतृत्व और दायित्व सँभाल लेते हैं। इस प्रसंग में हमारा प्राचीन और 
स्थानीय ज्ञान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है सार्वजनिक स्वास्थ्य को केवल संसाधनों के 
उपभोक्ता के रूप में नहीं लिया जा सकता । यह एक उच्च उत्पादकता वाले अच्छे 
समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा 
प्रयास होगा कि 

. गाँवों ओर गंदी बस्तियों में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। 

2. निवारक रोगों से बचाने के लिए शत-प्रतिशत बच्चों को रोगमुक्त किया 

जाए। 
3. याज, कुष्ठ रोग, फीलपाँव आदि उन्मूलनकारी रोगों के खिलाफ जोरदार 
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अभियान चलाया जाए। 

4. सफाई, स्वच्छता और रोग निवारण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। 

5. रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य अनुरक्षण, जो भारतीय संस्कृति का 
आधार है, पर जोर दिया जाए और इस चिंतन को लेकर संसाधनों का 
उपयोग किया जाए। 

6. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, नेचरोपैथी आदि पारंपरिक और वैकल्पिक 
औषधि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें अपने परंपरागत प्रज्ञा और 
देसी ज्ञान पर इस तरह से बल देना कि गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित हो। 

7. पारंपरिक चिकित्सा-ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना। 

- प्रसव पूर्व और प्रसव-पश्च स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों पर और अधिक 
धनराशि खर्च करना और इस प्रकार देश में शिशु मृत्यु दर में पाँच वर्ष 
की कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना। 

- एड्स, क्षय रोग और मलेरिया, डेंगू, हैमरेज बुखार तथा काला जार आदि 
रोगाणु वाहक बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाना, जिसमें कार्यान्वयन 
में होने वाली कमियों/रुकावटों को दूर करने पर विशेष ध्यान देना। 

।0. विकास की सभी परियोजनाओं में स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव के आकलन की 
व्यवस्था शुरू करना। 


।- यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक औषधियाँ ठीक कीमतों पर मिल 
सके। 

।2- कम लागत स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू करना। 

।3. वृद्धजनों के लिए रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करना। 

।4. इस प्रकार का तंत्र तैयार करना, जिसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सूचना पर 
नजर रखी जा सके और जाँच की जा सके तथा सतर्क॑तापूर्वक नजर 
रखते हुए समय रहते हस्तक्षेप किया जा सके। 


।5. प्रत्येक पंचायत में एक मुफ्त और वास्तविक कार्यशील बुनियादी स्वास्थ्य 


केंद्र की व्यवस्था करना; इन केंद्रों में विशेष रूप से माँ और बच्चे की 
देखभाल करना तथा 


इन केंद्रों में उनकी पहुँच को सुविधा सुनिश्चित 
करना। 


6. रक्त बैंकों में रक्त की जाँच अनिवार्य करना 
पर दंड का प्रावधान करना; और 
7. समुचित कानून बनाकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तथा स्वास्थ्य 


सेवा केंद्रों में डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल और नॉन-मेडिकल कर्मचारियों को 
जवाबदेह बनाना। 


00 


और इसका उल्लंघन करने 
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सभी के लिए शिक्षा 

यह दुःख की बात है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के 50 वर्षो बाद भी संविधान में 
दिए गए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के वांछित लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं 
किया जा सका है, जबकि ।960 तक इसका कार्यान्वयन हो जाना चाहिए था। हाल 
के वर्षों में शिक्षा के लिए राज्य की सहायता पूरी तरह से अपर्याप्त है। अच्छे 
किस्म की शिक्षा देश के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न वर्ग का ही 
विशेषाधिकार रह गया है। हम मानते हैं कि जहाँ शिक्षा एक मानवाधिकार है, वहीं 
यह गतिशील, सहृदय और चिंतनशील समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक 
है। इस उद्देश्य के लिए भाजपा- 

।. पाँच बर्ष के अंदर शिक्षा पर राज्य द्वारा किए जानेवाले व्यय को उत्तरोत्तर 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद के छह प्रतिशत या इससे अधिक सीमा तक बढ़ा 
देगी। 

2. सन्‌ 200 तक पाँच वर्ष के अंदर लगभग संपूर्ण कामकाज लायक 
साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी; इसे विशेष रूप से समाज के लोगों 
की सामूहिक भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा। 
प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सभी संस्थानों को शामिल 
करते हुए राष्ट्रव्यापी शिक्षा गुणवत्ता सुधार अभियान चलाएगी। 

. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देगी और इस क्षेत्र में गैर-सरकारी 
संगठनों की मदद लेगी; साथ ही आरंभ में ही शिशुओं की देखभाल और 
पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ समन्वित करेगी। 

. बीच में पढ़ाई छोड़ देनेवाले छात्रों को रोकने के लिए मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों, 

मध्याह्न भोजन और पोषण आहार कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहन देगी ताकि 

जो लड़के और लड़कियाँ प्राथमिक स्कूल शिक्षा के लिए अपना नाम दर्ज 
कराते हैं, उनमें से कम-से-कम 80 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पूरी कर 
लें। 

हाई स्कूल स्तर पर स्वरोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू 

करेगी, जो उन युवाओं के लिए भी खुला होगा, जो अपनी निपुणता को 

बढ़ाना चाहते हैं। 

परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों आदि के प्रयोग को रोकने का 

कानून बनाएँगी, जो सभी राज्यों पर लागू होगा। इसके दुरुपयोग को रोकने 

के लिए पर्याप्त सुरक्षा-उपाय किए जाएँगे; सुनिश्चित किया जाएगा कि 
परीक्षाएँ समय पर हों। 

शिक्षा कौ गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए एक विशेष अनुश्रबण 

संगठन बनाएँगी और लिंग-भेद को समाप्त करेगी। 

9. विश्वविद्यालयों और अधीनस्थ कॉलेजों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित 
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करेगी, उन्हें भ्रष्टाचार और अन्य बुरे प्रभावों से छुटकारा दिलाएगी। शोध 
तथा उच्च शिक्षा के लिए संसाधन इकट्ठा करेगी और छात्रों को 
अकादमिक स्वच्छंदता प्रदान करेगी। 

।0. अध्यापकों के आत्मसम्मान को बहाल करेगी और अध्यापन को एक 
सम्माननीय व्यबसाय बनाएँगी। 

।।. अपनी अकादमिक प्रणाली में शैक्षिक उत्कृष्टता के केंद्रों का निर्माण 
करेगी, जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और आत्मविश्वास पैदा कर 
सकें। हमारी सरकार उच्च ज्ञान और शोध के ।0-20 केंद्रों का चयन 
करेगी और उन्हें हर तरह की सहायता देगी, ताकि विश्व स्तर के केंद्र 
बन सकें। 

।2. कृषि-औद्योगिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए उद्योग की मदद 
लेगी, ताकि ये संस्थान कम खर्च पर शिक्षा प्रदान कर सकें। 

।3. कैपीटेशन फीस के स्थान पर ऋणबद्ध योजनाएँ लागू की जाएँगी और 
प्राइबेट इंजीनियरी एवं मेडिकल कॉलेजों के कामकाज पर नजर रखेगी। 

।4. ऐसे प्रतिभावान छात्रों के लिए कम ब्याज पर बैंक ऋण की योजना शुरू 
करेगी, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। 

।5. संदिग्ध ख्याति वाले विदेशी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों द्वारा 
भारत में अपनी शाखाएँ खोलने के प्रयासों को विफल करेगी और विदेशों 
में अध्ययन करने के लिए विदेशी मुद्रा को तन तक बाहर नहीँ जाने देगी, 
जब तक संबंधित पाठ्यक्रम हमारी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के 
हित में न हों। 

।6. स्कूल स्तर पर उच्च प्रतिभावान छात्रों के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान 
करेगी, 


।7. गाँवों के स्कूलों में कृषि यह अध्ययन को एक विषय के रूप में शुरू 
करेगी। 


8. सुनिश्चित करेगी कि पारंपरिक ज्ञान और निपुणता को सुरक्षित रखा जाए 
तथा इसका प्रसार हो। 


9. तकनीकी शिक्षा के तीब्र प्रसार के लिए औद्योगिक स्थापनाओं की मदद 
लेगी। 

20. संस्कृत और उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने, सुरक्षित 
रखने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी; और 

2।. शिक्षा-संस्थानों का जाल फैलाने तथा उनके स्तरों में सुधार करने के लिए 


स एवं धर्मार्थ संस्थानों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन 
गी। 
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हमारी कृषि, हमारे किसान, हमारे गाँव 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण , 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण 


राष्ट्र की आबादी का 7।.4 प्रतिशत मूलतः जीविकोपार्जन की दृष्टि से कृषि 
पर आश्रित है। यह (कृषि) क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का मूल आधार 
है। देश सभी संसाधनों से संपन्न है जो कि एक स्वस्थ, सशक्त कृषि-प्रधान 
अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। हमारे पास विशाल कृषि-योग्य भूमि, समुचित 
जल-संसाधन, वन एवं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बारहों महीने रहनेवाली उष्ण 
कटिबंधीय सूर्य का प्रकाश है। हमारे पास विशाल कृषि-संबंधी मानव-संसाधन है, 
जिसे एक ओर कृषि की प्राचीन परंपरा विरासत में प्राप्त है तो दूसरी ओर 
आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं। इन दो 
संसाधनों का संयोजन स्वतंत्र भारत को पूरे महाद्वीप के लिए पर्याप्त अन्न भंडार 
में परिवर्तित कर सकता था। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों द्वारा 
अपनाई गई पचास वर्षों की निरंतर उपेक्षा, भ्रष्टाचार तथा अन्य गलत नीतियों ने 
भारतीय किसानों और संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अक्षम बना दिया 
है। महात्मा गांधी ने कहा था-“किसान भारत भूमि के प्राण हैं।” श्री लाल बहादुर 
शास्त्री ने जय किसान' कहा। लेकिन पिछले पाँच दशकों में हमारे अधिकांश 
किसान अपने ही देश में गरीब और जाति-नहिष्कृत हुए हैं; उनके लिए सरकारी 
योजनाओं में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है। आज वे देश की आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन के हाशिये पर हैं। 


ग्रामीण भारत और शहरी भारत एक दूसरे के संपूरक 

भाजपा का सुविचारित दृष्टिकोण है कि भारत तब तक एक शक्तिशाली, 
समृद्ध, स्वाभिमानी राष्ट्र नहीं होगा, जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 
किसानों की स्थिति में गुणात्मक विकास नहीं हो जाता। किसी व्यापक और प्रबुद्ध 
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कृषि-संबंधी नीति के अभाव में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए न तो संपूर्ण 
लागत मूल्यों का वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आश्रित लाभप्रद मूल्य निश्चित किया, 
न ही कृषि-उत्पादनों एवं औद्योगिक उत्पादनों की कीमतों में विवेकपूर्ण संतुलन 
लाया। भारतीय किसानों के लिए संस्थागत ऋण एवं विपणन सहायता प्रयासपूर्वक 
कमजोर और भरोसाविहीन रखे गए। परिणामस्वरूप मेहनती भारतीय किसानों को 
को गरीबी और ऋण के चंगुल में फँसा दिया। समाचार-पत्रों ने आंध्र प्रदेश में 
'क्रमिक आत्महत्या' के बारे में सूचना दी है। ।950-5] में गाँवों एवं नगरों में 
प्रतिव्यक्ति आय का अनुपात | : 2 था। आज यह । : 4 हो गया है। 

भाजपा का मानना है कि एक चौथाई नगरीय भारत, तीन चौथाई ग्रामीण 
भारत के तीव्र विकास के बगैर विकास को संतुलित नहीं कर सकता था। अतः 
ग्रामीण भारत नगरीय भारत का प्रतिपक्षी नहीं वरन्‌ संपूरक है। 


ग्रामीण भारत को पुनः शक्तिशाली बनाने का भाजपा का एजेंडा 

भाजपा प्रतिज्ञा करती है कि देश के खाद्य-सुरक्षा को निश्चित करने एवं 
भुखमरी को ज्चलंत समस्या को हल करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है। भूख 
से मुक्त समाज के लक्ष्य बनाने के लिए हमारी सरकार किसानों को सन्‌ 20I0 
तक खाद्यान्न का उत्पादन दुगना करने की अपील करेगी और इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए सभी को सहायता देगी। 

° भाजपा, देश की ग्रामीण आबादी के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक 
अलगावपन की प्रक्रिया को उलट देगी और कांग्रेस की सामंती, किसान-विरोधी 
मानसिकता (जिसने इस प्रक्रिया को जन्म दिया) से प्रभावशाली ढंग से 
'लड़ेगी। 

° भाजपा कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समुचित स्थान दिलाने के लिए 
कृत-संकल्प है और आगामी शताब्दी के प्रथम दशक की समाप्ति के 
पहले किसान को फिर से सशक्त एबं आत्मनिर्भर बना देगी, जिससे 
समृद्धि एवं सामाजिक न्याय का लाभ प्राप्त होगा। 

° हम कृषि में सार्वजनिक एवं निजी निवेश--दोनों के व्यापक विस्तार के 
लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे, जिससे पूरी शक्ति से ग्रामीण 
धन-संपदा तथा उत्पादनशील रोजगार की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त हो। इसमें 
र और मध्यम किसान, लघु उद्योग और व्यवसाय हमारी प्राथमिकताएँ 

गी। 
प्रौद्योगिकी स्थानांतरण एवं समुचित प्रौद्योगिकी विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। कृषि-ज्ञान 
को गहन बनाने के लिए हम सभी प्रकार के प्रोत्साहन देंगे, जो प्राचीन 
एवं आधुनिक कृषि तकनीकों से प्रभावित होंगे। 
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जय किसान-कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता 
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ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर कृषि के विकास के लिए बजट में योजना-धनराशि 
का 60 प्रतिशत निर्धारित करना। 


. सिंचाई, सभी मौसमों के योग्य सड़कें, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार तथा ऋण 


एवं वित्तीय सुविधाओं के बुनियादी ढाँचे विकास में सरकारी एवं निजी 
निवेश में भारी वृद्धि करना। 


` ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आवास के क्षेत्र 


में सामाजिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में सरकारी एवं निजी 
निवेश में पर्याप्त वृद्धि। 


. ग्रामीण आवास की व्यापक योजना के द्वारा सभी के लिए आवास का 


लक्ष्य सन्‌ 200 तक प्राप्त किया जाएगा। अगले पाँच वर्षो में कम-से-कम 
आधा कार्य पूरा करने की अपेक्षा रखी जाएगी। 


. दुग्ध-उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालन के लिए सभी संभव सहायता देना 


प्राप्ति-क्षेत्र के सन्निकट दुग्ध-प्रसंस्करण और दुग्ध-निर्मित उत्पादन 

इकाइयों को स्थापित करने को प्राथमिकता। 

छोटे-से-छोटे किसान के लिए भी कृषि को पोषणीय बनाने हेतु निम्नलिखित 

कदम उठाए जाएँगे- 

(क) आदान लागत के साथ-साथ सभी प्रकार की कृषि उपजों का 
लाभप्रद मूल्य निर्धारित करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी 
सरकार एक कृषि-मूल्य एवं कीमत आयोग स्थापित करेगा। इसके 
2/3 सदस्य कृषि-क्षेत्र के विशेषज्ञ और कृषि-वैज्ञानिक होंगे। 
आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी ओर इसकी संस्तुति अनिवार्य 
होगी। यह कृषि उत्पाद एवं औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं के 
मूल्यों के बीच संतुलन प्राप्त करने के तरीकों की संस्तुति करेगा। 

(ख) इसी बीच फार्म उत्पाद के लिए सहायक मूल्य को सामान्य मूल्य 
सूचकांक से जोड़ना। 

(ग) प्रति एकड़ उत्पादन मूल्य घटाने के लिए अनेक सरकारी एवं 
सहकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को मदद। 

(घ) प्रति एकड़ फार्म उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक सरकारी एवं 
सहकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को मदद। जो किसान 
अत्यधिक उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त करेंगे, उन्हें आकर्षक 
प्रोत्साहन दिए जाएँगे। 

(ङ) लाभकारी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देकर प्राथमिक कृषि 
उत्पादन पर निर्भरता को घटाना। 

(च) सभी किसानों तक पहुँच के लिए राष्ट्रव्यापी फसल एवं पशुपालन 
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बीमा योजना की शुरुआत। 

7. देश भर में खाद्यानों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने देना। 

8. अनुपयोगी एवं बंजर जमीन को उत्पादक कृषि वन या कृषि विज्ञान के 
उपयोग में लाने के लिए एक व्यापक नीति पर अमल। इन कार्यों के 
लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, 
बशर्ते व्यक्तिशः किसानों और ग्राम सहकारी समितियों को इनके शेयरों 
में काफो हद तक भागीदार बनाया जाए। 

9. सामाजिक वन-विज्ञान एवं उद्यान विज्ञान, सब्जी उत्पादन, पुष्पोत्पादन 
विज्ञान, रेशम उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि को एक नया बल देना। 

।0. अंतर्देशीय मत्स्य पालन, सूअर पालन और मधुमक्खीपालन को बढ़ावा 
देना। 

।।. एक राष्ट्रव्यापी कृषि व्यवसाय नीति के अंतर्गत उत्पादन, परिवहन 
प्रसंस्करण, पैकेजिंग बिक्री को मूल्य योग श्रृंखला से जोड़ने के लिए 
स्थापित करने में मदद। इस नीति में कृषि खेतिहरों की भागीदारी न केवल 
प्राथमिक उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के रूप में है, बल्कि एक शेयरधारी 
के रूप में भी मूल्य शृंखला की हर अवस्था में उसे लाभ मिलेगा। 

।2. भंडार एवं मंडी तंत्र का व्यापक स्तर पर विस्तार करना। हमारी नीति में 
मीडिया के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसान की उपज के निर्गमन 
के समय का 80 प्रतिशत मूल्य का भुगतान करेगी। 

3. चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करना तथा सीरा के मूल्य एवं 
आवागमन को नियंत्रित करना। 

4. ऊर्जा के सह-उत्पादनों के साथ ही देश की सभी चीनी मिलों में चीनी 
आधारित उप-उत्पादनों को बढ़ावा देना। 

।5. उर्वरकों पर छूट जारी रखना। 

।6. किसानों की सुगम पहुँचवाले किसान सेवा केंद्र के व्यापक तंत्र स्थापना 
करना और विस्तार कार्यक्रम की संभावना का विस्तार करना। 

7. भूमि संबंधी दस्ताबेज, स्वामित्व और अन्य सभी आवश्यक जानकारी 
देनेवाले किसानों को विस्तृत दस्ताबेज उपलब्ध कराना। हमारी सरकार 
इन औँकड़ों के तीत्र कप्यूटरीकरण को बढ़ावा देगी। 

।8. परिष्कृत भूमि अधिग्रहण कानून निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ-(क) 
किसानों को उसके जमीन के लिए बाजार मूल्य पर तुरंत एवं पूर्ण 
क्षतिपूर्ति। (ख) ऐसे किसान, जिन्हें औद्योगिक या जगरीकरण योजनाओं 
के लिए अपनी भूमि देनी पड़ी हो, उन्हें इन योजनाओं में शेयर धारक 
बनाया जाएगा। (ग) अगर कोई सार्वजनिक या निजी संस्था, मरार जो एक 
विशेष योजना के लिए कृषि योग्य भूमि ग्रहण करती हो, मगर एक नियत 
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समय में कार्यान्वित नहीं कर पाती हो उसे सरकार उसके संवर्द्धकों से 
वापस ले लगी। 


. कृषि संबंधी वस्तुओं के विशेषतः प्रसंस्कारित वस्तुओं का बड़ी मात्रा में 


निर्यात को बढ़ाना, आयात को बढ़ाना कम-से-कम रखा जाएगा और 
बह भी तब, जब आसामान्य परिस्थितियों में यह अपेक्षित हो। कृषि 
संबंधी आयात एवं निर्यात-दोनों में भारतीय किसानों के लाभ को 
सर्वोपरि महत्त्व दिया जाएगा। 

शुष्क भूमि खेती की उत्पादकता की वृद्धि के लिए जोरदार प्रयास। 
पूरे देश के कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली 
को पुनः स्थापित करना जो पूरी तरह से भूमि उर्वरकता और पारिस्थितिक 
प्रणाली प्राकृतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 


सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हमारे उपाय 

छोटी, मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई भूमि को दस वर्षो 
में दोगुना करना। स्थानीय निवेश और प्रबंधन की छोटी परियोजनाओं को 
प्राथमिकता देना। 


. एक विशेष अवधि में वर्तमान सिचाई प्रक्रिया को पूरा करना एवं नई 


योजनाओं को एक निश्चित समयबद्ध आधार पर आरंभ करना। 


. सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को बेहतर जल प्रबंधन द्वारा 


प्रोत्साहित करना। 


. सेचक तथा टपका-टपकी सिंचाई पद्दति को लोकप्रिय बनाने के उपाय 


करना। 


. सुनिश्चित करना कि किसान सिर्फ उपभोग किए गए जल के मूल्य का 


भुगतान करें। 


. बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करना तथा बाढ़ द्वारा हुई 


फसल नुकसान की शीघ्र पूर्ति के उपाय। 


. भूमि जलस्तर को उठाने के लिए सुदृढ़ कदम उठाना। 
. जल अवरोध, क्षारीयता और भू-क्षरण पर रोक। 


9. जलापूर्ति को योजित और बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय जल निगम स्थापित 


0 


करना। 


उद्योग को सशक्त बनाने के हमारे उपाय 


- एक विशद लघु उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योग इकाइयों की श्रृंखला की 


स्थापना। 


. इस क्षेत्र को सुविधाजनक एवं कम ब्याज पर पर्याप्त ऋण के प्रावधान 
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द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता। 

3. नए बाजार के अवसर ग्रामीण काश्तकारों एवं कारीगरों के लिए सुविधाओं 
का सृजन। 

. एक राष्ट्रीय कामगार विकास बैंक की स्थापना। 

- निपुणता उन्नयन के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना। 

. जैव गैस की इकाइयों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन 

. शहरों और कस्बों में साप्ताहिक बाजारों तथा मंडियों का निर्माण, ताकि 


वहाँ ग्रामीण और काश्तकार अपना उत्पाद शहरी उपभोक्ताओं को सीधे 
बेच सके। 
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कृषि के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु कदम 

।. ग्रामीण विद्युतीकरण को तीब्र करना, ताकि अगले पाँच वर्षो में कोई गाँव 
बिना बिजली के न रहे। 

2. कृषि गतिविधि हेतु पर्याप्त एवं भरोसेमंद ऊर्जा सुनिश्चित करना। 

3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति हेतु छोटे विद्युत्‌ केंद्रों तथा उपकेंद्रों की 
स्थापना। 

4. ्रांस्फार्मर और वितरण की अधिकांश गड़बड़ी के कारण कृषि संबंधी 
क्रियाओं में बाधाएँ पड़ती हैं। यद्यपि राज्य विद्युत्‌ परिषदों के पास इन 
संपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु धन नहीं है, सरकार कृषि को और अन्य 
प्रयोग करनेबालों में ग्रामीण विद्युत्‌ उपकरणों के स्थापन, रख-रखाव एवं 
वसूली हेतु सहकारिता को प्रोत्साहन देगी। 


ग्रामीण सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने हेतु हमारे उपाय 

।. सहकारिता क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय सहकारिता नीति का 

अनावरण। सहकारिता समितियों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु संचालित 

करनेवाले नियम एवं विधियों का सरलीकरण। देश की अर्थव्यवस्था के 
सुधारों की दिशा में इस क्षेत्र में भी आवश्यक सुधार की शुरुआत। 
जिन राज्यों में सहकारिता आंदोलन निर्बल और रुग्ण हैं, वहाँ यह नीति 
इनके प्रोत्साहन हेतु उपायों की संस्तुति करेगी। 
3. राजनीतिक एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से सहकारिता को मुक्ति। 


- सहकारी संस्थाओं से भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद के उन्मूलन हेतु 
प्रभावकारी उपाय। 


>> 
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- ग्रामीण सहकारिता में न केवल व्यावसायिक उपलब्धता हो, बल्कि या 
समता एवं सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें। 
6. धन जमा करने हेतु पास बुकों में प्रविष्टि अनिवार्य करना। 
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7. केवल कृषि पर आश्रित लोगों को किसान सहकारी समितियों के सदस्य 
बनने दिया जाएगा। 

, सहकारी निकायों के चुनाव समय पर कराना। हु 

. विपणन, विनिर्माण, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, निवेश योग्य संसाधनों का 
इकट्ठा करने तथा निर्यात के मामलों में सहकारी क्षेत्र और निगमित क्षेत्र 
के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। किंतु ऐसे सभी उपाय किए जाएँगे, 
जिनसे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों 
को न केवल संरक्षण प्रदान किया जाए, बल्कि इन सहयोगी उद्यमों से 
उन्हें लाभ भी प्राप्त हो। 

।0. भाजपा जो बहुत लंबे समय से अनिर्णीत पड़ा। बहुराष्ट्रीय सहकारिता 
अधिनियम बनाया जाएगा। 

, सहकारी बैंकों और अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों से संबंधित ऐसे कानून 
और एजेंसियों, जिनकी नहुलता है और प्रायः जिनमें टकराव होता रहता 
है, को सुव्यवस्थित किया जाएगा। 
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भूमि सुधार कार्यान्वित करने के हमारे उपाय 

।. भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों को सभी राज्यों में लागू करना। 

2. भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विवादों पर शीघ्र निर्णय के लिए विशेष 
अदालतों की स्थापना करना तथा नीतियों को लागू करने पर नजर 
रखना। 

. भूमिहीनों में अधिकतम सीमा की फालतू भूमि का वितरण शीघ्र कराना। 

4. वितरित भूमि के उपयोग पर नजर रखना, ताकि यह लाभार्थियों से किसी 
अन्य के पास न पहुँच जाए। 

. परती भूमि को खेती योग्य बनाना। 

6. सभी भूमियों का समयबद्ध पंजीयन। 

, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वामित्व के अधिकार के बारे में अविलंब निर्णय 
करना। 


w 
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ग्राम्य शिक्षा को सुधारने के हमारे उपाय 
।. कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाओं, प्रबंधन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 
अन्य क्षेत्रों की विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाँवों और 
कस्बों में शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण। कृषि और इससे सम्बन्धित 
विषयों को गाँवों के स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल 
करना। 
2. तकनीकी और वृत्तिक शिक्षा को विशाल स्तर पर बढ़ावा देना क्योंकि 


चुनाव घोषणा-पत्र / 83 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रामीण मानव संसाधन के विकास के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 

3. खेती और खेती संबंधी अन्य गतिविधियों में लगे युवाओं की जानकारी 
और विशेषज्ञता को समृद्ध बनाने के लिए प्रत्येक खंड में कृषि विद्यालय 
खोलना। 

4. खेती का काम करनेवाले कृषकों के लाभ के लिए खेती सम्बंधी 
अनौपचारिक शिक्षा, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों, विचार-गोष्ठियों, खेतों के 
दौरे आदि करने के लिए सुविधाएँ बढ़ाना। 

5. कृषि विश्वविद्यालयों और उच्च सफलता प्राप्त काश्तकारों के बीच संबंधों 
को सदूढ़ कर ग्रामीण अनुसंधान और विकास के काम को विशेष रूप 
से प्रोत्साहित करना। 


गौ-संरक्षण सुनिश्चित करने के उपाय 
भाजपा इस तथ्य से अवगत है कि चिरंतन काल से गौ-संरक्षण भारतीय 
संस्कृति और भारतीय कृषि का बुनियादी सिद्धांत रहा है और गौ तथा गोवंश के 
पशुओं पर ही भारतीय कृषि का संपूर्ण ढाँचा खड़ा है। भारत के गावों में खेती के 
कार्यों में 7 करोड़ से अधिक पशु लगे हैं। गाँवों की 80 प्रतिशत से अधिक परिवहन 
आवश्यकताएँ बैलगाड़ियों से पूरी होती हैं। हमारा पशुधन पर्यावरण प्रदूषण को भी 
कारगर ढंग से रोकता है। 
भाजपा को यह देखकर दुःख होता है कि संविधान में अनुच्छेद 48 के 
प्रावधानों के बावजूद लाखों गायों और गौ-बंश के पशुओं का वध किया जाता 
है। उनमें से अधिकतर का बध निर्यात के लिए होता है। इस कारण कृषि और 
गाँवों को अतुलनीय हानि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा निम्नलिखित 
उपाय करेगी-- 
।. संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन कर गायों और गौ-वंश के पशुओं, 
जिसमें बैल और बछड़े शामिल हैं के वध और इनके व्यापार पर प्रतिबंध 
लगाया जाएगा, जिसमें गायों और उसके बंश के पशुओं तथा गौ-मांस के 


निर्यात का भी निषेध होगा। निर्यात पर प्रतिबंध सरकारी और निजी--दोनों 
क्षेत्रों में होगा। 


2. ऐसी नीति तैयार की जाएगी, जिसके 
मिलें। 


3. गौशालाओं और पिंजरापोलों को कर से छूट दी जाएगी। 


के कार्यान्वयन से उन्नत नस्ल के पशु 


O 
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हमारी विदेश नीति 
राष्ट्रीय हितों की रक्षा 


शीत-युद्ध की समाप्ति के साथ शांति और सद्भावना के युग की आशा जगी 
थी। हम देखते हैं कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक व विकास और टकराव को 
सुलझाने से संबंधित समान चिंता के सबसे अनेक अंतरराष्ट्रीय मुद॒दे हैं, जो लंबे 
समय से बिना सुलझे पड़े। उन्हें सुलझाने के बारे में हमारे सामूहिक रवैयों में 
स्वागत योग्य बहुत नई अवधारणाएँ हैं। 
जहाँ एक तरफ विशाल संभावनाएँ हैं, वहीं कुछ पुरानी आदतें बनी हुई हैं। 
शीत-युद्ध के बाद के युग में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के 
लिए, चाहे इससे दूसरे देशों को हानि ही क्यों न पहुँचती हो, अपना प्रभुत्व जमाने 
और शर्तें लादने की प्रवृत्ति विशव की कुछ बड़ी शक्तियों में हमें फिर से दिखाई 
पड़ती है। कुछ काल्पनिक सभ्यतामूलक टकराव भी दिखाई पड़ते हैं और टकरावों 
में तेजी से वृद्धि भी हुई है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि अपने राष्ट्रीय हितों 
की रक्षा की जाए तथा इस दिशा में और तेजी से काररवाई को जाए। इसलिए 
शांति, समानता और सहयोग के मूल्यों का परित्याग किए बिना हमारी कूटनीति 
मात्र प्रतिक्रियात्मक रहने की बजाय फलदायी होनी चाहिए। 
अभी हाल में कुछ समय से दबाव के आगे झुकने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही 
है। इसके पीछे विश्व के मामलों में हमारे अधिकारपूर्ण स्थान और भूमिका के प्रति 
अनभिज्ञता का जितना हाथ है, उतना ही हाथ हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास और 
संकल्प की कमी का भी है। विशाल और सक्षम हमारे देश को विश्व के क्षेत्र में 
अपना गहरा प्रभाव छोड़ना चाहिए। भाजपा सरकार विश्व के सभी मंचों पर देश 
के लिए सर्वप्रथम स्थान की माँग करेगी। 
भाजपा नाभिकीय क्षेत्र में भेदभाव की धारणा को स्वीकार नहीं करती है और 
भाजपा सी.टी.बी.टी., एफ.एम.सी.आर. तथा एम.टी.सी.आर. के जरिए दादागिरी 
वाली नाभिकीय व्यवस्था लादने के प्रयास का विरोध करेगी। सुरक्षा की आवश्यकताओं 
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तथा अपने नाभिकीय विकल्प का प्रयोग करने के बारे में किसी के भी आदेश 
को हम नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और सिद्धांतों को प्राप्त करने के 
लिए दृढ़ता से कार्य करेंगे। संक्षेप में ये इस प्रकार हैं-- 

।. देश के आकार और उसकी क्षमता के अनुसार विश्व के मामलों में 
इसकी भूमिका और उसे समुचित स्थान दिलाना। 

2. राष्ट्रों के बीच प्रभुत्तासंपन्न समानता को प्रोत्साहित करना। भाजपा किसी 
भी प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक एकाधिपत्य को अस्वीकार करती 
है और इस प्रकार के प्रयासों का सक्रिय विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध 
है। 

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में देश को स्थायी सदस्य का स्थान दिलाने 
के लिए जोरदार ढंग से कार्य करेगी। हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में 
वर्तमान व्यवस्था कुछेक देशों के संकीर्ण स्वार्थो को पूरा करती है। हम 
संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

4. भारतीय कूटनीति को अपने आर्थिक और वाणिज्यिक लक्ष्यों के अनुरूप 
पुनः तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि विदेशों में हमारे मिशन 
इन लक्ष्यों को पूर्ति में और अधिक सक्रिय तथा समर्थनकारी भूमिका 
निभाएँगे। 

5. विदेशी मामलों, रक्षा, वित्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विदेश और आंतरिक 
गुप्त सूचनाओं से संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के नीच बेहतर 
तालमेल सुनिश्चित करना। 

6. क्षेत्रीय तथा सभ्यतामूलक संबंधों को और अधिक बढ़ावा देना तथा 
सामान्य रूप से एशियाई एकता विशेष रूप से दक्षेस के विकास को 
प्रोत्साहन देना। किसी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता या हस्तक्षेप किए बिना 
पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए फिर से प्रयास 
करना भी हमारी नीति का हिस्सा होगा। 

7. केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि 
हमारे पारंपरिक मित्रों के साथ बेहतर ढंग से सलाह-मशविरा करना और 
संबंध जोड़ना। 

8. पारस्परिक सम्मान और हितां की सवांग समता के आधार पर बढ़ाना 
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध। हम आशा करते हैं कि अमेरिका 
हमारे देश की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के प्रति और अधिक संवेदनशील 
बनेगा। 

9. रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक संबंधों का विकास 
व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर 
करना। एशिया में भारत और रूस-दोनों के अनेक समान हित हैं। इन्हें 
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पूरा करने के लिए और अधिक सहयोग करने का प्रयास हम करेंगे। 

. यूरोपीय संघों, आसियान के देशां, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, 
अरब देशों, इजरायल, मध्य एशिया के गणराज्य तथा राष्ट्रमडल देशों 
(कॉमनवेल्थ नेशंस) के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत 
करना। + 

॥।. पाकिस्तान को यह समझाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाना कि वह 
विद्रोही और आतंकवादी समूहों को समर्थन देकर हमारे देश के आंतरिक 
मामलों में शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप करने की अपनी नीति को छोड़ दे। भाजपा 
स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि विदशी कब्जे वाले इलाके सहित पूरे 
जम्मू और कश्मीर पर भारत की संप्रभुता है। 

।2. सीमा संबंधी अनसुलझी समस्याओं का समाधान तेजी से करने का प्रयास 
करते हुए चीन के साथ संबंधों को सुधारना। जहाँ इस दिशा में हमारा 
प्रयास होगा, वहीं सीमा के आर-पार व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में और 
अधिक सहयोग करने का प्रयास भी हम करेंगे। चीन द्वारा पाकिस्तान को 
दिए जा रहे शस्त्रास्त्र और टेक्नोलॉजी के अंतरण पर भी हमें चिंता है, 
क्योंकि इनके कारण चीन के साथ हमारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है। 

3. एक संयुक्त श्रीलंका, जिसमें तमिल लोगों की बैध आकांक्षाओं का पूरा 
सम्मान किया जाए, को समर्थन प्रदान करना। वहाँ लगातार हो रहे 
रक्तपात पर भाजपा अत्यंत खेद व्यक्त करती है; क्योंकि श्रीलंका की 
जनता के साथ भारत के लोगों के दीर्घकालीन, परंपरागत और भाईचारे 
के संबंध हैं। 

4. नेपाल के साथ हमारे देश के सर्वाधिक निकट सांस्कृतिक, धार्मिक और 
ऐतिहासिक संबंध हैं, अतः नेपाल के साथ अनन्य, सौहारद्रपूर्ण और 
दोस्ताना संबंध रखना। हम वर्तमान क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार और 
लाभप्रद सहयोग के नए क्षेत्रों का विकास करेंगे। हम समझते हैं कि ऊर्जा 
तथा पर्यावरण संबंधित क्षेत्रों में विशेष रूप से सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश 
है। भाजपा सरकार सभी बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने का प्रयास 
करेगी। 

5. म्याँमार के साथ हमारे देश की एक लंबी सीमा है और उसके साथ बहुत 
प्राचीन सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध हैं। अतः उसके साथ रक्षा, 
सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की 
गुंजाइश है। 

6. भारत और भूटान के बीच निकट तथा दोस्ताना संबंधों को और मजबूत 
करना! 
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।7. बैंगलादेश के साथ सुधर रहे संबंधों को और मजबूत करना। किंतु वहाँ 
से हमारे देश में निरंतर हो रहे अवैध घुसपैठ पर हमें चिंता है। हम चाहेंगे 
कि बैंगलादेश सरकार इसे रोकने में सक्रिय रूप से काररवाई करे। 

।8. विशेष रूप से अफगानिस्तान के अंदर चल रहे युद्ध को जल्दी और 
शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाना, क्योंकि 
इसके जारी रहने से भारत की सुरक्षा पर और इस क्षेत्र के देशों के साथ 
व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

सभी देशों के बीच शांति स्थापित करने, विश्व के सभी लोगों की समृद्धि 
और इस महान्‌ तथा प्राचीन सभ्यता वाले देश के गौरव के अनुरूप विश्व के 


मामलों में अपने देश की भूमिका के विस्तार के प्रति भाजपा अपनी प्रतिबद्धता 
दोहराती है। 


0 
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हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा 
देश और नागरिकों की सुरक्षा 


राष्ट्र को अपनी अखंडता एवं सुरक्षा के बारे में आज जितनी गंभीर चुनौतियों 
का सामना करना पड़ रहा है, उतनी पहले कभी नहीं थीं। गत दशक में आंतरिक 
एवं बाहय सुरक्षा पर्यावरण में तेजी से हास हुआ है। हम इन खतरों का सामना 
करने में अपने प्रयासों और पक्के इरादों में कमी महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस और 
जनता दल के नेतृत्व में बनी पिछली सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। सन्‌ 99] 
के बाद से असली मायनों में रक्षा बजटों में कमी होती जा रही है। उनमें ॥989-90 
में यह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.4 प्रतिशत और इस वर्ष यह घट करकेवल 
2.2 प्रतिशत रह गया है। एक के बाद दूसरी कमजोर और अस्थिरमति सरकारों 
ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यह गलत धारणा बन गई है 
कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के मध्य कोई टकराव है। परंतु ये दोनों 
तो साथ-साथ चलते हैं। उसके अनुरूप सुरक्षा की तैयारी के बिना आर्थिक विकास 
नहीं हो सकता और इसका उलटा भी उतना ही सही है। 

वर्तमान और भावी खतरों के आयामों तथा दिशा का निरंतर विश्लेषण 
और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सरकारी रुचि एवं अंतर मंत्रालय 
समन्वय के स्पष्ट अभाव में इनकी तंत्र व्यवस्था अप्रयुक्त रह गई है। प्रतिरक्षा 
नीति निर्धारण में सशस्त्र बलों की उपेक्षा की गई है। भ्रमित नौकरशाही के 
हस्तक्षेप ने सशस्त्र बलों के उच्चाधिकारियों के मनोबल को गिरा दिया है और 
इसका स्पष्ट असर प्रतिरक्षा तैयारी पर पड़ा है। भाजपा सरकार इस प्रकार की 
नकारात्मक प्रवृत्तियों को पलटने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और सभी 
स्तरों पर सशस्त्र बलों तथा सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करेगी। 

भाजपा प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में भारी मात्रा में प्रतिभा के 
उपलब्ध होने के बावजूद प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास की अपर्याप्त गति से 
चिंतित है। बजट में अपर्याप्त प्राबधान इसका एक प्रमुख कारण है। एल सी ए, 
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परमाणु पनडुब्बी तथा दिशा-सूचक प्रक्षेपास्त्र कार्यकर्मों में अनावश्यक रूप से 
दीर्घकालीन विलंब विशेष रूप से चिंता का विषय है। हमारे वैज्ञानिक तथा: 
प्रौद्योगिको विशेषज्ञ किसी से कम नहीं हैं और रणनीति संबंधी मुद्दों के बारे में 
राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा स्पष्टता का अभाव ही विलंब का मुख्य कारण है। 
प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य भी आशा के अनुरूप नहीं हुआ है। प्रतिरक्षा उत्पादकों 
के कार्य पर अधिक निकटता से निगरानी रखने और उन्हें स्वीकार्य, समुचित 
अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के स्तर पर लाने की आवश्यकता है। 

भाजपा सरकार तत्काल एक राष्ट्रीय आयोग द्वारा सामरिक प्रतिरक्षा समीक्षा 
का आदेश देगी, जो सुरक्षा पर्यावरण का अध्ययन तथा विश्लेषण करके प्रतिरक्षा 
आवश्यकताओं तथा संगठन के सभी पहलुओं के बारे में उपयुक्त अनुशंसाएँ 
करेगा। 

यह राष्ट्रीय आयोग प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकियों की प्रवृत्तियों का अध्ययन और 
विश्लेषण भी करेगा तथा सरकार को उन्नत श्त्रास्त्रों के विकास और उनके 
समावेश के बारे में समुचित सलाह भी देगा। 


बाह्य. सुरक्षा 
हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जिस पागलपन की हद तक सैनिक विस्तार तथा 
आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हिंद महासागर में जिस तरह से विदेशी 
नौसेनाओं का दबाव और शक्ति बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें अपनी प्रतिरक्षा 
तैयारियों को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। कुछ शक्तियों द्वारा इस क्षेत्र में अति 
उन्नत परंपरागत शस्त्रा प्रणालियों के समाबेश तथा शस्त्र-टेक्नोलॉजी के विकास 
से भी हम अपने आपको बेखबर नहीं रख सकते, इन्हें निरस्त करना होगा। अतः 

हम निम्नलिखित वायदे करते हैं-- 

।. सुरक्षा संबंधी, राजनीतिक तथा आर्थिक खतरों का सतत विश्लेषण करने 
और सरकार को निरंतर सलाह देते रहने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा 
परिषद्‌ स्थापित की जाएगी। यह परिषद्‌ देश की सामरिक रक्षा समीक्षा का 
कार्य हाथ में लेगी, जो पहले कभी नहीं किया गया, जिसके द्वारा वह 
सुरक्षा बातावरण का अध्ययन और विश्लेषण करेगी तथा रक्षा-आवश्यकताओं 
तथा संगठन के सभी पहलुओं के बारे में समुचित सिफारिशें करेगी। 

2. परमाणु अस्त्र नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और परमाणु अस्त्र 
बनाने का विकल्प रहेगा। 

3. प्र्षेपास्त्रों की अग्नि-शृंखला की परिधि तथा ठीक निशाने को बढ़ाने की 
दृष्टि से उनके विकास में तेजी लाई जाएगी। 

4. युद्ध-क्षेत्र की निगरानी प्रणालियों तथा वायु से वायु में पुनः ईंधन भरने 
जैसे समुचित शक्ति संवर्धक अस्त्रों का समाबेश करके शक्ति प्रदर्शन की 
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परिधि को बढ़ाया जाएगा। र 
5. बाह्य गुप्तचर एजेंसियों की परंपरागत तथा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया 


जाएगा और उपभोक्ता विभागों के साथ इनके परस्पर संपर्क एवं समन्वय 
को भी बढ़ाया जाएगा। क 
6. अर्ध-सैनिक बलों की संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के 


पूर्ण नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा। 


जय जवान 
देश को अपने सैनिकों पर सचमुच गर्व है, जो निरंतर खराब मौसम का 


सामना करते हैं, अत्यधिक कठिनाइयों को सहन करते हैं और राष्ट्र की रक्षा करने 
के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। सशस्त्र बलों में स्वेच्छा से सेवा 
को नवयुवकों के लिए आकर्षक बनाया जाना चाहिए और इसे सम्मानजनक 
समझा जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप 
।. भाजपा सरकार ऐसे उपाय करेगी, जिससे सशस्त्र बलों में नौकरी और 
अधिक लाभप्रद एवं सम्मानजनक बन जाए। 
2. भाजपा सरकार जीवनयापन एवं सेवा की शर्तों में समुचित सुधार करेगी 
तथा विसंगतियों को शीघ्रता से दूर करेगी। 

. भाजपा सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाओं तथा नलिदानों को मान्यता 
प्रदान करेगी और तुरंत उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देगी। 

4. भाजपा सरकार युद्धभूमि में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा 
आश्रितों को मिलने वाले लाभ तथा क्षतिपूर्ति को बढ़ा देगी। 

. भाजपा सरकार सेवानिवृत्त अफसरों और जवानों को बाद में अन्य सुरक्षा 
बलों तथा अन्य सरकारी विभागों/उपक्रमों/एजेंसियों में प्रवेश के अवसरों 
को बढ़ाएगी। 

. भाजपा सरकार सशस्त्र बलों में विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्ति की आयु 
के प्रश्‍न पर विचार करने और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने के 
लिए एक समिति गठित करेगी। 


w 


wn 


0०05 


आंतरिक सुरक्षा 

भाजपा उत्तर, पूर्वोत्तर एवं दक्षिण के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की ओर 
सबसे अधिक ध्यान देगी। भाजपा सरकार पुलिस संगठनों को भूमिका तथा 
कार्य-संपादन की समीक्षा करेगी और इसे पुन: शक्तिशाली बनाने के लिए तत्काल 
कदम उठाएगी। हम इस बात को मानते हैं कि केंद्रीय पुलिस संगठनों के स्थायी 
केडर के अफसरों को उन्नति के अधिक अवसर मिलने चाहिए। 

भाजपा सरकार सशस्त्र बलों, पुलिस संगठनों तथा राजद्रोह एवं आतंकपीड़ित 
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क्षेत्रों के प्रशासन के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करेगी। सशस्त्र विद्रोह 
करनेवालों तथा विदेशी भाड़े के सैनिकों का मुकाबला करेगी। हमारे सुरक्षा बलों 
को सशस्त्र तथा आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी आजादी दी जाएगी। 

भाजपा सरकार गुप्तचर एजेंसियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तथा 
सुरक्षा एवं पुलिस बलों में और अधिक समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें 
फिर से सुदृढ़ बनाएँगी। 

केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जाएगा 
इसके साथ ही उनके काम की शर्तें और जीवनयापन की दशा सुधारी जाएगी। 


जम्मू और कश्मीर 


हम इस राज्य में लोकप्रिय सरकार की पुनः स्थापना का स्वागत करते हैं। 
भाजपा सरकार राज्य में चिरस्थायी शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना के लिए 
उपयुक्त उपाय करेगी, जो राज्य में प्रगति एवं समृद्धि को बढ़ाएँगे। कश्मीर में 
हिंदुओं के बार-बार कत्लेआम से यह पता लगता है कि जब तक लोकप्रिय 
सरकार उग्रबाद को रोकने का काम गंभीरता से नहीं करेगी, तब तक चिरस्थायी 
शांति स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। भाजपा सरकार केंद्रीय, राज्य सरकार और 
सेना के बीच अधिक ढाँचागत तालमेल बैठाने का प्रयास करेगी। 


पूर्वोत्तर 


पूर्वोत्तर राज्यों में हालात निरंतर उपद्रवग्रस्त बने हुए हैं। असम में स्थिति 
गत कुछ वर्षों में विशेष रूप से अधिक खराब हुई है। कांग्रेस पार्टी की हेराफेरी 
वाली और भ्रष्ट राजनीति ने इसमें सबसे अधिक योगदान किया है। कमजोर 
शासन, भ्रष्ट एबं उदासीन प्रशासन, नशीले पदार्थों के आगमन तथा विदेशी 
हस्तक्षेप ने एक साथ तेजी से स्थिति बिगाड़ने में योगदान किया है। इस प्रदेश 
में अस्थिरता लाने में बेरोकटोक और कभी न रुकनेवाला अवैध घुसपैठ एक 
सबसे बड़ा कारण है। कुछ राज्यों में हिरोइन की बुरी लत और एच आई वी 
की छूत की बीमारी का प्रसार अत्यधिक चिंता का विषय है। 

भाजपा इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को उच्च प्राथमिकता 
देगी, क्योंकि विकास के अभाव के कारण राष्ट्र-विरोधी तथा अलगाबबादी तत्त्वों 
को मनमुटाव पैदा करने के अपने प्रयासों में मदद मिली है। हम मानते हैं कि 
विकास कार्य उनके प्रयासों के खिलाफ कारगर उपाय साबित होंगे। 

इस क्षेत्र और दिल्‍ली के बीच के अंतर के कारण अलगाववाद की भावना 
कहीं अधिक बढ़ गई हैं। पिछले वर्षों में इस भौतिक और भावनात्मक दूरी को 
पाटने के लिए कुछ नहीं किया गया है। भाजपा पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच 
नए तथा सुदृढ़ आर्थिक एवं भावनात्मक बंधनों को जोड़ने के लिए अपनी 
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प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। मु 
अतः भाजपा पूर्वोत्तर में निम्नलिखित कार्य करने का विचार रखती है-- 


, एक व्यावसायिक कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें 
सड़क, रेल, पुल तथा हवाई मार्ग से उक्त क्षेत्र को जोड़ने जैसी बुनियादी 
संचार संबंधी ढाँचागत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

. इन राज्यों में तेजी से विकास और पूर्वी राज्यों की बिजली आपूर्ति को 
बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जल-विद्युत्‌ की अपार संभावनाओं का 
इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार पूर्वोत्तिर क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों 
को इकट्ठा किया जा सकेगा। 

3. विकास की धनराशि के रिसाव को रोकने के लिए कारगर अवरोधी उपाय 

किए जाएँगे, ताकि यह राशि कुछ भ्रष्ट लोगों की जेब में न चली जाए, 

बल्कि इस क्षेत्र के लोगों .के पास पहुँचे। 

पूर्वोत्तर परिषद्‌ को अधिक मजबूत बनाया जाएगा, ताकि इस प्रदेश को 

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की सक्रियता से निगरानी की जा सके 

और उनमें तेजी लाई जा सके। 

नशीले पदार्थों घुसपैठ को रोकने तथा शस्त्रो के आगमन से उत्पन्न और 

विद्रोहियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूर्ताकिया 

जाएगा। 

भाजपा सरकार इस प्रदेश को सभी नागरिकों को पहचान-पत्र देगी। 

अवैध प्रत्रजक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम (आई एम डी टी 

ए) को निरस्त किया जाएगा और वर्तमान आत्रजन कानूनों तथा नियमों 

को मजबूत बनाया जाएगा, 

. अवैध आव्रजन को कड़ा करने के लिए नए कानून तथा नियम बनाएँगी 
और ऐसे प्रवेश करनेवालों को नागरिकता के लाभ देना रोक देगी। 


> 
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अवैध घुसपैठ 
कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा की सरकारें अपने संकुचित एवं स्वार्थी कारणों से 
जानबूझकर इस समस्या की उपेक्षा करती रही हैं। अवैध घुसपैठियों की कुल 
संख्या सरकारी तौर पर ।.7 करोड़ से अधिक आँकी गई है। हमारी अर्थव्यवस्था, 
सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर इसके बुरे प्रभाव से हमारे सामने गंभीर 
समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यह क्रम जारी नहीं रह सकता। हमारी सरकार 
निम्नलिखित उपाय करेगी 
।. अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अधिक कठोर उपाय करेगी और 
उन्हें वापस भेजेगी। सीमा पर बाड़ लगाने का काम, जहाँ कहीं संभव 
होगा, अधिक गंभीरता से ओर तेजी से किया जाएगा। सीमा पर सघनता 
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से गश्त लगाई जाएगी। 
2. अवैध घुसपैठियों का पता लगाने के लिए कदम उठाएगी और उनके नाम 
चुनाव-नामावलियों से निकाल दिए जाएँगे। 
3. नागरिकों की राष्ट्रीय पंजिका रखी जाएगी। 
अगली शताब्दी के प्रथम दशकों में देश को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र 
में परिवर्तित कर देने के लिए भाजपा के पास एक परिकल्पना तथा राजनीतिक 
इच्छाशक्ति है। एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित भारत सबसे अधिक जरूरी है। 
|| 
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हमारा सामाजिक दर्शन 
एकात्म मानववाद पर आधारित 


भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक कार्यक्रम एकात्म माननवाद की विचारधारा 
से निःसृत है। समाज और इससे जुड़े कारकों और साथ ही समाज तथा व्यक्ति 
के बीच किसी प्रकार के विरोधाभास को हम स्वीकार नहीं करते हैं। विकास की 
कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के प्रति हमारी चिंता अत्यंत सघन है। अतः भाजपा 
की सामाजिक न्याय की अवधारणा से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मनमुटाव 
और फूट पैदा करने का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन सामाजिक 
और आर्थिक वरिषमताओं को दूर करना है, जिनके कारण उन्हें सत्ता में भागीदारी 
नहीं मिली, निर्धनता पैदा हुई और मानव-गरिमा घटी है। एक आदर्श समाज की 
स्थापना विभिन्न वर्गों को खंडों में बँटकर नहीं, बल्कि सभी वर्गों को एक संपूर्ण, 
समरस और संघर्ष-मुक्त रखकर ही हो सकती है। अतः हम सामाजिक कलह से 
बचने के लिए सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। | 


सत्ता, संपत्ति और सम्मान में सभी को बराबर का अधिकार 

।. भाजपा सक्रिय होकर एक जातिविहीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को 
बढ़ावा देगी, जिसमें कारगर ढंग से सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी 
जाति, मत, धर्म या लिंग के हो, को समान अवसर प्राप्त करने की 
व्यवस्था होगी। 

2. यदि आवश्यकता हुई तो भाजपा कानून बनाकर ऐसे रीति-रिवाजों, 
विश्वासों, परिपाटियों और संस्थानों को समाप्त करेगी, जो किसी भी तरह 
से मानव की गरिमा को ठेस पहुचाते हैं। 

3. भाजपा सुनिश्चित करेगी कि समाज में किसी व्यक्ति का स्थान उसके 
स्त्रीपुरुष के जन्म के आधार पर निर्धारित न हो। 
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अस्पृश्यता मानवता के प्रति एक अपराध 

।. भाजपा अस्पृश्यता के अंतिम चिहों तक को मिटा देगी, जिनके बारे में 
हमारा विश्वास है कि वे मानवता के खिलाफ अक्षम्य अपराध हैं। 

2. भाजपा लोगों के सामाजिक तथा वैयक्तिक संबंधों में समानता का 
आचार-व्यवहार अपनाने के लिए जागृति पैदा करने का प्रयास करेगी। 

3. डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने सामाजिक-न्याय के हित में जीवन 
समर्पित किया-राजघाट, शांति वन, विजयघाट आदि राष्ट्रीय स्मारकों की 
तरह एक उत्कृष्ट स्मारक मुंबई की चैतन्य भूमि में निर्मित किया जाएगा। 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति 
वचनबद्धता 

कांग्रेस शासन के लगभग 45 वर्षों में और अब हाल में संयुक्त मोर्चा की 
सरकार ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकार प्रदान 
नहीं किए हैं। जहाँ एक तरफ अरबों रुपए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के कल्याण के नाम पर खर्च किए गए, वहाँ इन्हें और भी अधिक 
निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है और बे हाशिए पर जा पड़ी हैं। भारतीय 
समाज में इन वर्गों के 80 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिया 
गया है। भाजपा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, 
आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, ताकि उनके 
उज्ज्वल भविष्य के लिए पुरानी गलतियों को सुधारा जा सके। अपनी इस 
वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी नीति में निम्नलिखित बातों का ध्यान 
विशेष रूप से रखा जाएगा-- 

।. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान संस्थाओं 
और संवैधानिक सुरक्षा-उपायों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा और अधिक 
कारगर ढंग से लागू किया जाएगा। 

2. आरक्षण सहित सभी विशेष सुविधाओं और वरीयताप्राप्त अवसरों से 
संबंधित प्रावधानों को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े अधिक-से-अधिक वर्गों 
और लोगों को हर तरह से और हर स्तर पर लाभ पहुँचे। 

- आरक्षण नीति पर संविधि बनेगी और एक विशिष्ट अवधि में अभी तक 
रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के 
तहत विशेष अधिकरण स्थापित किए जाएँगे, जो आरक्षण नीति को लागू 
न की जाने वाली शिकायतों तथा अन्य संबंधित शिकायतों की सुनवाई 
तेजी से कर सकें। 

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के सभी 


]96 / पार्टी दस्तावेज खंड १ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ww 


मामलों की तुरंत जाँच कराई जाएगी और विशेष अदालतें दोषियों को 

सजा देंगी। 

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक अधिकार 
प्रदान करने के लिए एक व्यापक विकास पैकेज तैयार किया जाएगा। इस 
पैकेज की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार होंगी-- हा 
(क) नाबार्ड के नमूने पर व्यक्तिगत और संस्थात आवश्यकताओं की 

पूर्ति के लिए ऋण एजेंसी की स्थापना। 

(ख) कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा अन्य स्वरोजगार साधनों में पहले 
से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक 
प्रशिक्षण देना, निपुणता बढ़ाना और बित्तीय सहायता प्रदान करना। 

(ग) साक्षरता स्तरों को बढ़ाने के लिए शिक्षा के बदले अनाज योजनाएँ। 

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सिंचाई-योग्य 
भूमि के लिए लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था। 

(ङ) गाँवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक 
भूमिहीन परिबार को भूमि और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना 
तथा जीवन-निर्वाह योग्य आय सुनिश्चित करना। 

(च) लघु बन उपज में वनवासियों के अपने अधिकारपूर्ण हिस्से की 
प्राप्ति के लिए प्रावधान करने के वास्ते वर्तमान वन नीति में 
संशोधन। 

(छ) वन और पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टों के मामले में बनवासियों और 
गिरिजनों के दावों पर तेजी से काररवाई करना। 

(ज) मैदानी क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासियों के लिए अलग से विकास 
योजनाएँ। 

6. कुल योजना आवंटित राशि में से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष 
घटक योजना (77 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय 
उप-योजना (8 प्रतिशत) राशि का विशिष्ट आवंटन। पूरा प्रयास किया 
जाएगा कि पूरी आवंटित राशि खर्च हो और उसे योजना के प्रावधान के 
अनुसार खर्च किया जाए। 

7. सिर पर मैला ढोने की कुत्सित पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा और 
सफाई के काम में लगे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। 

8. पत्नियों/बरिधवाओं/पुत्रियों के नाम भूमि, आवास-स्थल और घरों के लिए 
पट्टे देना। इन्हें ठीक ढंग से तैयार किया जाएगा और इनके लाभार्थियों 
को दिया जाएगा। 

9. बंजारों को समान श्रेणी में एक स्थान पर रखने और यह सुनिश्चित करने 
का प्रयास किया जाएगा कि उन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 
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अंतर्गत लाभ प्राप्त हो। 

।0. ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए आवश्यक 
उपाय करना और उन्हें कर्ज से मुकत कराना। हम ऐसे कानून बनाने पर 
विचार करेंगे, जिससे उन आदिवासियों के बकाया ऋणों को माफ कर 
दिया जाए, जिन्होंने मूलधन और ब्याज के रूप में पूँजी का 50 प्रतिशत 
वापस कर दिया है। 

. यदि आदिवासियों की भूमि को बदल कर औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों 
के लिए हस्तांतरण किया जाता है तो इसपर कड़ी काररवाई की जाएगी। 

।2. विकास योजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के संपूर्ण पुनर्वास' के 
लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत सामाजिक, 
आर्थिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय, वृत्तिक और सांस्कृतिक पहलुओं को 
शामिल किया जाएगा। 

।3. महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब के सम्मान में राष्ट्रीय राजधानी में एक 
इंजीनियरी और एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इन संस्थाओं 
में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाएँगी। 

।4. भूरिया समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों तथा 
जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को कारगर और क्रियाशील बनाया जाएगा। 

।5. भूतपूर्वं 'आपराधिक' जनजातियों तथा कुछ अन्य जातियों द्वारा अनुसूचित 
जातियों की सूची में शामिल करने के दावों के बारे में विवेकसम्मत 
सिफारिशें करने का काम एक -आयोग को सौंपा जाएगा। 


सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हमारी 
वचनबद्धताएँ 

भाजपा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित 
करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारी सामाजिक समरसता की अवधारणा का 
अंतरंग भाग है। हम अपने विरोधियों की विभाजनकारी जातिवादी राजनीति को 
स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण न तो अधिकांश अन्य पिछड़े वर्गों को 
आर्थिक शक्ति मिल पाई है और न ही उनका शैक्षिक पिछड़ापन कम हो पाया 
है। हमारा प्रस्ताब है कि-- 

- वर्तमान आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तब तक जारी रखा जाए, 
जब तक चे सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य वर्गों के साथ नहीं मिल 
जाते हैं। 

2. अन्य पिछड़े वर्गों के परंपरागत उद्योगों और व्यवसायों में उनकी निपुणता 
के उन्नयन के लिए उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और प्रबंधन सुक्रिधाए 
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दी जाएँगी। 
3. चूँकि हाल की वृहद्‌ आर्थिक नीति के निर्णयों के कारण अन्य पिछड़े वर्गों 


के लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है, इसलिए इस संबंध में सुधारात्मक 


और उपचारी उपाय किए जाएँगे। 
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को पूरी 


जाएगा। 


तरह क्रियाशील बनाया 


अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी बचनबद्धता : समान अवसर और 
समृद्धि 
भाजपा के सकारात्मक सेक्युलरवाद की अवाधारणा है--'सभी के लिए न्याय 
तुष्टिकरण किसी का नहीं, 'सेक्युलरवाद' के नाम पर कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा 
के दलों ने निर्लज्जतापूर्वक सांप्रदायिकता की बुराई को बढ़ाया है और 'वोट बैंक 
की राजनीति' की है। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मात्र 
ऐसा बना दिया है कि चुनाव के दिनों में उनकी गिनती कर ली जाए। जहाँ इन 
दलों को तो लाभ मिला है, परंतु अल्पसंख्यकों को, साथ ही भारत को भी, 
नुकसान पहुँचा है। पिछले 50 वर्षों में अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल वोट बटोरने के 
निंदनीय प्रयोजन के लिए किया गया है, परंतु उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं 
पर ध्यान नहीं दिया गया। 'सेक्युलरवाद' का सही अर्थ है-सर्व पंथ समादर, जिसे 
छदूम-सेक्युलरवादियों ने अधोपतनशील तुष्टिकरण के रूप में बदल कर भ्रष्ट 

कर दिया है। 
आगामी चुनाव अल्पसंख्यकों के लिए एक खुला अवसर प्रदान करते हैं कि 
चे विकल्पों पर नए सिरे से नजर डालें, जो आज उनके सामने हैं। वे आँखें बंद 
कर तथा कथित 'सेक्युलर' पार्टियों के पीछे न जाएँ, जिन्होंने उनकी वास्तविक 
सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया है। इसको बजाए 
उन्हें चाहिए कि भूतकाल से एकदम अलग होकर भाजपा को समर्थन दें। दूसरों 
ने जिस प्रकार से उनके साथ आश्रयदाता-आश्रित का नाता रखा है, हमारा प्रस्ताव 
उससे अलग है--हम उन्हें समान अधिकार, समान विशेषाधिकार और समान 
जिम्मेदारियाँ देना चाहते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में हैं, वहाँ 
हमने सिद्ध कर दिया है कि हम सांप्रदायिक शांति और सद्भावना बनाएँ रख सकते 
हैं; हम अल्पसंख्यक समुदाय के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं 
और उनके सम्मान तथा गौरव की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रतिबद्धता के साथ 

हम-- 
।. अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी खुशहाली के लिए समान अवसर प्रदान 
करेंगे। 

2. उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो सामाजिक तथा 
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आर्थिक प्रगति के लिए प्रमुख तत्त्व है। 

3. कारीगरों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन देंगे, विशेष रूप से उन्हें, जो 

पारंपरिक कला और शिल्पों से जुड़े हैं। 

4. विशेष स्वरोजगार योजनाएँ और आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम 

करेंगे। 

5. अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में जागरूकता का स्तर बढ़ाने के 
लिए सामुदायिक कार्यक्रम शुरू करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। 

- अनुच्छेद 30 में समुचित संशोधन करेंगे, ताकि शिक्षा के मामलों में किसी 
धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कोई संभावना न रहे। 

* अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारियाँ मानवाधिकार आयोग को सौंपेंगे। 
इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को और अधिक संरक्षण प्राप्त 
होगा। 

- सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें 

स्थापित करेंगे। यदि वर्तमान कानूनों में संशोधन करना आवश्यक हुआ 

तो ऐसा संशोधन भी करेंगे जिससे सांप्रदायिक या धार्मिक हिंसा को 
भड़काने वालों या भाग लेने वालों को कठोर सजा मिल सके; भाजपा 
उपद्रबमुक्त देश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 

समाजविरोधी तत्त्वों द्वारा वक्फ की संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा 

करनेवालों से वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेंगे और गरीन मुसलिम 

परिवारों के कल्याण के लिए इन संपत्तियों का विकास करने हेतु वक्फ 
बोड़ों की मदद करेंगे। 


. नौकरी के ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएँगे, जिनमें आवेदक को अपने 
धर्म को घोषणा करनी पड़े। 
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कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हमारी वचनबद्धता 
जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों की हिंसा तथा इस्लामी कट्टरपंथी 
आतंकवाद के कारण 80 के दशक के उत्तरार्ध में और 90 के दशक के ठीक मध्य 
तक सामूहिक रूप से लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। तीन लाख 
से अधिक लोगों, जिनमें ढाई लाख कश्मीरी, पंजाबी तथा डोगरा और मुसलमान 
शामिल थे, को अपने घर-बार छोड़कर भाग जाना पड़ा। भाजपा कश्मीर घाटी 
तथा राज्य के अन्य भागों से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए तत्काल 
काररवाई करने का वायदा करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम 

निम्नलिखित काम करेंगे- 

।- विस्थापित लोग, विशेष रूप से हिंदू अपनी प्राचीन भूमि को चरणबद्ध 
तरीके से लौट सकें--इसके लिए व्यवहार्य योजनाएँ तैयार करने हेतु हम 
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3. 


4. 


सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। 

के लिए कि जब तक विस्थापित लोग 
अपने घरों को वापस न लौट जाएँ, तब तक उन्हें पर्याप्त वित्तीय 
सहायता, स्वास्थ्य को देखभाल की सुविधा, आवास, शिक्षा और रोजगार 
की सुविधाएँ मिलती रहें। जम्मू और कश्मीर की सरकार को सब प्रकार 
की सहायता देंगे। 

एक पुनर्वास पैकेज तैयार करेंगे, जिसमें उन घरों को जो नष्ट कर दिए 
गए हैं, को फिर से बनाने के लिए पर्याप्त सहायता शामिल होगी जो उन्हें 
चाटी में लौटने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा; और 

अपने घर लौट जाने के पश्चात्‌ जहाँ से उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध 
जबरदस्ती निकाल दिया गया था, इनकी सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई 
खतरा न हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। 


जम्मू और कश्मीर सरका 
इस बात को सुनिश्चित करने 


मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता 

भाजपा इस विचारधारा को मानती है कि मानवीय गरिमा का आदर करना, 
सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना तथा राज्य के उत्पीड़न से नागरिकों की रक्षा 
करना देश की प्राचीन परंपराओं का अभिन्न अंग है और ये सब एक साथ 
मिलकर सभ्य समाज का मूलाधार हैं। एक न्यायसंगत राज्य वह होता है जो उनके 
साथ भी सख्ती से निपटे जो सभ्य समाज की नींव को हिलाने का प्रयास करें। 
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. वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिक शक्ति, अतिरिक्त 
संसाधन तथा बेहतर बुनियादी सुविधाएँ देकर उसे अधिक कारगर बनाएँगे। 

. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जाँच निष्कर्षों को प्रचारित करेंगे और 
अकाट्य प्रमाणों के आधार पर जो लोग दोषी पाए जाएँगे, उनके विरुद्ध 
काररवाई करेंगे। 

. सुरक्षा बलों में राजद्रोह से पीड़ित क्षेत्रों में निर्दोष नागरिकों को उत्पीड़न 
से बचाने की आवश्यकता को और अधिक समझने की भावना को पैदा 
करेंगे। 

- स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में मानवीय, लोकतांत्रिक तथा सिविल 
अधिकारों के अध्ययन को शामिल करेंगे। 

- मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के बहाने अपने देश के आंतरिक 
मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। 


अनिवासी भारतीय 


भाजपा का यह मत है कि विदेशों में रहनेबाली अपनी संतानों के प्रति 
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मातृभूमि भारत की विशेष जिम्मेदारी है। हम अनिवासी भारतीयों के प्रति अरुचि 

एवं उपेक्षा की वर्तमान नीति का परित्याग करेंगे और एक ऐसी नीति का सक्रियता 

से अनुसरण करेंगे, जिससे भारतीय उद्गम के सभी लोगों, चाहे वे कहीं भी रहते 
हों, के अपनी मातृभूमि के साथ जन्म के संबंध फिर से प्रगाढ़ हो जाएँ। 

हम इस संबंध में निम्नलिखित काम करना चाहेंगे-- 

।. ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे, जिनसे प्रतिभाशाली अनिवासी भारतीय 
वापस लौट सकें, ताकि अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उनकी इच्छा 
पूरी हो सके। 

2. मातृभूमि भारत और विदेशों में रहनेवाले इसकी संतानों के बीच आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक अप्रवासी संबंध 
और सुदृढ़ करेंगे। 

3. अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने में विद्यमान कठिनाइयों 

की पुनः समीक्षा करेंगे। 

. अप्रवासी भारतीयों को संगठित करेंगे, जिससे वे जिस देश में रहते हैं, 
उनकी सरकारों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों 
पर भी कारगर तरीके से भारत की वकालत कर सकें। इस प्रसंग में 
अमेरिका में अपने-अपने देशों के पक्ष में जनमत जुटाने में यहूदियों तथा 
चीनियों की भूमिका का अध्ययन करना बड़ा शिक्षाप्रद होगा। 

. विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को अपनी-अपनी प्रादेशिक व भाषाई 

पहचान बनाएँ रखने के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय पहचान को भी 

प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 

आप्रबासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि में निवेश करने के लिए नए 

प्रोत्साहन दिए जाएँगे, जैसा चीन ने विदेशों में रहनेवाले चीनियों के साथ 

किया है। 

. खाड़ी के देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में अप्रबासी भारतीयों की 
नौकरी तथा सामाजिक सुरक्षा, जिसमें उनके शोषण को रोकने तथा उन्हें 
कानूनी सहायता प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा। 

- गुयाना, वेस्ट इंडीज, फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में 


रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों और मातृभूमि भारत के बीच संबंधों को 
फिर से शक्तिशाली बनाएँगे। 
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नारी शक्ति 
महिलाओं को अधिकारसंपन्न बनाने हेतु 


भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि महिलाओं को अधिकारसंपन्न बनाएँ 
बिना सच्चे अथो में मानब विकास नहीं हो सकता। महिलाओं के साथ भेदभाव 
दूर करने तथा स्त्री-पुरुष में समानता स्थापित करने की बात करना ही पर्याप्त नहीं 
है। हमें महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उत्थान और स्त्री-पुरुष 
संबंधी मुद्दों के बारे में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के लिए भी नया तंत्र 
स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का एक तंत्र शक्तिसंवर्धन है, 
जिसमें कानून बनाकर शक्तिसंवर्धन भी सम्मिलित है। एक और तंत्र शिक्षा एवं 
कुशलता प्राप्त करके किया गया क्षमता-निर्माण है। भाजपा यह प्रतिज्ञा करती है 
कि वह महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने तथा इस बात को सुनिश्चित 
करने के लिए कि उनके अधिकारों तथा गरिमा को कुचला न जाए, कानूनी तथा 
नीति के स्तर पर पहल करेगी। लड़कियों के अधिकारों पर विशेष बल दिया 
जाएगा। नारी शक्ति की पूर्ण क्षमता को संगठित करने के लिए भाजपा निम्नलिखित 
उपाय करेगी- 

।. महिलाओं को स्नातक स्तर, जिसमें डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि विषयों 
का व्यावसायिक अध्ययन भी सम्मिलित है, तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 

2. लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं सहित सभी निर्वाचित निकायों में 
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करनेवाले 
विधेयक को तुरंत पारित करवाने की माँग करेगी। 

3. महिलाओं के कानूनी और आर्थिक अधिकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा 
देगी, जो पुरुषों के अधिकारों के बराबर हों, न कि पर्सनल लॉज के खंडों 
के अधीन महिलाओं को छोटा दर्जा दिया जाए। 

4. सभी पर्सनल लॉज (व्यक्तिगत कानूनों) को सुसंगत बनाने के लिए एक 
समान नागरिक संहिता तैयार करने का काम विधि आयोग को सौंपेगी, 
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जिसमें सभी परंपराओं के प्रगतिशील रीति-रिवाजों को लिया जाएगा। इस 

संहिता में निम्नलिखित शामिल होंगे-- 

(क) संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। 

(ख) महिलाओं को गोद लेने का अधिकार। 

(ग) महिलाओं को समान अभिभावक बनने के समान अधिकार की 

गारंटी । 

(घ) तलाक के कानूनों में विभेदकारी धाराओं को समाप्त करना। 

(डः) बहुविवाह की समाप्ति; और 

(च) सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीयन। 

- समाज में और काम-धंधों की जगहों में ऐसी स्थिति पैदा करेगी, जिससे 

रोजगार तथा पदोन्नति में बराबर के अवसर सुनिश्चित हों। 

6. ऐसी संहिता बनाएँगी और उसे लागू करेगी, जिससे लिंग के आधार पर 

उन्हें परेशान न किया जाए। 

- संगठित एवं असंगठित-दोनों क्षेत्रों में समान काम के लिए समान वेतन 

के सिद्धांत को लागू करेगी। 

- कामकाजी माताओं के लिए अंशकालिक तथा काम को घर ले जाने की 

योजनाओं को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

१. स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा 
दिया जाएगा, जिसमें जच्चा-बच्चा चिकित्सा के अलावा महिलाओं के 
स्वास्थ्य की अन्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

।0. अकेली महिला और कामकाजी माताओं को सहायता दी जाएगी तथा 
उनके लाभार्थ एक दूरदर्शी आवास नीति आरंभ की जाएगी। 

।।. कामकाजी महिला आवास-गृह तथा बेसहारा महिलाओं के लिए अल्पकालिक 
निवास आश्रम पर्याप्त संख्या में स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के 
साथ मिलकर काम करेगी। 

।2. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों और संपत्तियों के प्रबंधन में 
महिलाओं को भागीदार बनाया जाएगा। 

।3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने में पंचायतों से 
सहयोग लेंगे। 

।4. एक बड़े निकाय द्वारा वर्तमान सूक्ष्म-ऋण प्रणाली का क्षेत्राधिकार बढ़ाया 


जाएगा, जिसमें बैंकों के अलावा केंद्रीय एवं राज्य सरकारें--दोनों ही 
उदारतापूर्वक अंशदान करेंगी। 


।5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसी सहकारी समितियाँ स्थापित करने को 


प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिनका प्रबंधन स्वयं महिलाएँ करेंगी और जिनसे 
महिला उद्यमियों को लाभ होगा। 
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।6. कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्व-रोजगार योजनाएँ आरंभ 
की जाएँगी, जिनपर अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार खास-खास रोजगारों 
का ध्यान रखा जाएगा। 

7. जो महिलाएँ शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकी हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए 
काम करने लायक पढ़ाई-लिखाई करने के विशेष कार्यक्रम तैयार किए 
जाएँगे। 

।8. महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, बलात्कार और दहेज संबंधी कानूनों में 
संशोधन किया जाएगा, जिससे इन अपराधों की सुनवाई बंद कमरे में हो, 
शीघ्र न्याय और कठोर दंड की व्यवस्था के साथ-साथ इन अपराधों की 
शिकार महिलाओं के पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाएगा। 

।9. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में संशोधन कर पुरुष ग्राहकों को 
भी उतना ही दोषी बनाया जाएगा, जितना देह-व्यापार में लिप्त महिलाएँ 
अपराधी मानी गई हैं। 

20. सहमति की आयु संबंधी कानूनों को कठोरता से लागू किया जाएगा। बाल 
वेश्यावृत्ति को एक संज्ञेय अपराध बनाकर इसके विरुद्ध एक शक्तिशाली 
अभियान चलाया जाएगा। 

2।. पारिवारिक झगड़ों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवासीय क्षेत्रों में 
पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जाएँगे। 

22. किसी के जन्म प्रमाण-पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण-पत्र तक सभी सरकारी 
दस्तावेजों में माँ का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 

23. महिलाओं से संबंधित सिविल और आपराधिक शिकायतों के मुकदमों में 
तेजी से सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में विशिष्ट न्यायालय 
स्थापित किए जाएँगे। 

24. पुलिस बल में और अधिक महिलाओं को तेजी से भर्ती किया जाएगा 
तथा उन्हें वरीय पदों पर नियुक्त करने के साथ-साथ 'महिला अपराध 
प्रकोष्ठाँ' की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि सन्‌ 2003 तक कोई ऐसा पुलिस 
थाना क्षेत्र न रहे, जहाँ यह प्रकोष्ठ न हो। 

25. पारिबारिक उत्पीडन की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष 
कानून बनाएँ जाएँगे और उन्हें कठोरता से लागू किया जाएगा। 

26. एक सामाजिक कार्यक्रम बनाया और प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे 
लड़कियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रुख किसी भी रूप में न अपनाया जाए तथा 
उनके प्रति कोई भेदभाव न रह जाए। 

27. बच्चे के जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण, कन्या श्रूण-हत्या, शिशु-हत्या आदि 
अनैतिक पद्धतियों की मनाही करनेवाले वर्तमान कानूनों को कठोरता से 
लागू किया जाएगा। 
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28. शैशवावस्था से लेकर कौमार्य अवस्था तक लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषण, 
आहार और शिक्षा के लिए कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन योजनाएँ तैयार करके 
उनमें धन लगाया जाएगा। 

29. लड़का और लड़की के भेदभाव को कम करने के लिए सभी को 
प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी; और 

30. मीडिया द्वारा महिलाओं को ऐसे किसी ढंग से प्रस्तुत करने को रोका 
जाएगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा कम हो अथवा उनकी गरिमा को आघात 
पहुँचे। 

. भाजपा नाबार्ड और एस.आई.डी.बी.आई. के अनुरूप ही राष्ट्रीय स्तर पर 
महिलाओं के लिए एक शीर्ष विकास बैंक की स्थापना करेगी। ऐसी 
आवश्यकता महसूस की गई है कि महिला उद्यमियों और बड़ी संख्या में 
स्वरोजगारी महिलाओं की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए एक विशिष्ट विकास बैंक की जरूरत है। सभी कार्य-क्षेत्रों में 
महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और साथ में भावी उद्यमियों 


को सामने रखते हुए केवल महिलाओं की सेवा के लिए एक बैंक की 
स्थापना की जाएगी। 
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हमारी जनसंख्या नीति 
इसे जनांदोलन का रूप देना 


भाजपा भारत की बेतहाशा बढ़ती जा रही जनसंख्या से पूरी तरह चिंतित है। 
आशा है कि यह जनसंख्या सन्‌ 200 तक ।00 करोड़ के आँकड़े को पार कर 
जाएगी। यदि इस वृद्धि दर को रोका नहीं गया और इसे विपरीत दिशा में बदला 
नहीं गया तो भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगी। 
बेतहाशा जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न खतरे सभी के सामने साफ हैं। तेजी से 
बढ़ती जनसंख्या का मतलब है कि विकास की धीमी दर रहेगी जिससे विकास कार्य 
प्रभावित होंगे। हालाँकि भारत विश्व के उन देशों में प्रथम था, जिसने विकास के 
लाभों के बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपनी जनसंख्या वृद्धि को 
नियंत्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था, परंतु एक के बाद एक, 
केंद्र में आने वाली सरकारें इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में विफल 
रहीं। आपात्‌काल की ज्यादतियों के कारण शिथिलता आ गई और खतरनाक ढंग 
से उपेक्षा हुई। भाजपा जनसंख्या संबंधी मुद्दों को फिर से राष्ट्रीय एजेंडे पर दृढ़ता 
से वापस लाएगी, जिसमें परिवार नियोजन भी शामिल है। भाजपा मानती है कि 
देश की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है और लोगों में जागरूकता 
पैदा कर, परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराकर, सरकारी नीतियों को 
समझाते हुए और तेजी से विकास की दिशा में फिर से वापस लौटा जा सकता 
है--सामान्यतया इस तथ्य को सभी जानते हैं कि “विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक 
है।” परंतु हम जानते हैं कि केवल सरकार ही इस विशाल कार्य को पूरा नहीं कर 
सकती है। सरकार के प्रयासों के साथ-साथ जनता का जबरदस्त आंदोलन भी इसमें 
सहायक होना चाहिए। इसके अलावा भाजपा का विचार है कि-- 
।. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्टों पर काररवाई 
करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई जाए। इस नीति में सन्‌ 2070 
तक जनसंख्या वृद्धि को लगभग स्थिर बनाने का प्रयास किया जाए। 
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. उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए; जो 'दो बच्चों' के सिद्धांत को अपनाते 
हैं उन्हें और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, जो 'एक ही बच्चे' के सिद्धांत 
को अपनाते हैं। 


- शिशु मृत्यु दर कम करने और बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सभी 
उपाय किए जाएँ। 

4. स्त्री शिक्षा, रोजगार और उनके शक्ति संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाए, 
क्योंकि ये उपाय जनसंख्या नियंत्रण का कारगर साधन बन सकते हैं 
इसका कारण यह है कि इनसे महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य और 
परिवार नियोजन के बारे में निर्णायक भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। 

5. उनके लिए प्रोत्साहित करनेवाले उपाय रखे जाएँ, जो समाज के सभी वर्गों 
पर लागू होंगे, ताकि बड़ी और निर्वाह न किए जा सकने वाले परिवारों 
को बढ़ने के लिए हतोत्साहित किया जा सके। 

6. परिवार नियोजन संबंधी सूचना तथा अच्छे किस्म की गर्भनिरोधक सुविधाएँ 
सभी को उपलब्ध कराई जाएँ। इस अभियान में गैर-सरकारी संगठनों को 
भागीदार बनाया जा सकता है। इसमें परामर्श, शैक्षिक कार्यक्रमों तथा 
आधुनिक मल्टी मीडिया साधनों का प्रयोग कर लोगों में, विशेष रूप से 
महिलाओं में जागरूकता पैदा की जाए। 

7. परिबार नियोजन की विधियों और सुविधाओं को आरंभ किया जाए। 
इसमें महिलाओं के सामने अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना और 
अधिक विकल्प होंगे। इन विधियों से संबंधित अनुसंधान के लिए सहायता 
दी जाए। 

. महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अपनाने से 
रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शिक्षित किया जाए। 

. 2 वर्षो में परिपक्व होने वाली मियादी जमा राशि के रूप में उन दंपतियों 
को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, जिनके पास केवल पुत्री है या जो दत्तक 
पुत्री! योजना के अर्तगत कन्या को गोद लेते हैं। 

0. अपनी विकास नीतियों के परिवार नियोजन को एक अंतरंग भाग बनाया 

जाए ताकि इन प्रोत्साहनों और हतोत्साहकारी उपायों को अधिक-से-अधिक 

स्वीकार किया जाए और छोटे परिवार के सिद्धांत को मानने की प्रेरणा 
मिले। 


!. यह सुनिश्चित किया जाए कि विवाह के लिए कानूनी रूप से निर्धारित 
आयु का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए। 
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देश के युवाओं के लिए हमारी नीति 
राष्ट्रशक्ति के लिए युवा शक्ति 


युवागण हमारे परिवार, गाँव, इलाके और समुदाय की शक्ति तो हैं ही, वे 
राष्ट्र के हाथ-पैर भी हैं। वे हमारे राष्ट्र का अत्यंत आदर्शवादी, प्रेरणादायी और 
ऊर्जावान वर्ग हैं। परंतु एक प्रेरणादायी राष्ट्रीय परिकल्पना और विश्वसनीय 
राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में उनकी शक्ति गलत दिशा में चली गई है। आज, देश 
का युवा वर्ग भाजपा की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है और हम भी उन्हें उतनी 
ही अधिक आशा से देख रहे हैं कि वे 2।वीं शताब्दी में देश के उत्तराधिकारी हों। 

भाजपा मानती है कि उनमें सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
परिवर्तन लाने की बड़ी भारी सृजनशील सामर्थ्य है, जिसका पूरा उपयोग करने के 
लिए एक सही वातावरण और सहायक नीतिगत ढाँचा तैयार करने का वचन हम 
देते हैं। 

इसके लिए हम एक राष्ट्रीय युवा नीति को उद्घाटित करेंगे, जिसके कार्यान्वयन 
के लिए हमारी सरकार बजट में पर्याप्त धनराशि अलग से रखेगी। इस कार्यान्वयन 
पर नजर रखने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय युबा आयोग की स्थापना की जाएगी। 


हृष्ट-पुष्टकारी खेलकूद और शारीरिक परिश्रम की संस्कृति को 
बढ़ावा देना 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी खेलों की उपेक्षा होती रही। इसका दोष सरकार 
और समाज, दोनों पर -आता है। कठिन शारीरिक परिश्रम की संस्कृति को भी 
विकसित करने की उपेक्षा की गई। यही बह आवश्यक आधार है, जिस पर राष्ट 
खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सकता है। राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है 
कि विश्व में दूसरे सर्वांधिक जनसंख्यावाले इस देश ने ओलंपिक खेलों में कोई 
मेडल नहीं जीता। हमारे खेलों पर यह बड़ी दुःखद टिप्पणी है कि एक सौ करोड़ 
वाली जनसंख्या के देश में चोटी के गिने जाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों 
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की संख्या 2000 से अधिक नहीं है। भारतीय खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की 
मान्यता प्राप्त कराने के लिए बढ़ावा देने तथा देश में खेल की रुचि पैदा करने 
के लिए भाजपा-- 

।. शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के प्रशिक्षण को + 2 स्तर तक अनिवार्य 
करेगी। 

2. प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने की 
विधियाँ शुरू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करेगी। 

3. शिक्षा संस्थानों से बाहर, विशेष रूप से गाँवों और तटवर्ती क्षेत्रों में 
प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज करेगी। 

4. पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देगी, 
उन्हें अंतरराष्ट्रीय खेल बनाएँगी। 

5. नौकरशाहों और राजनीतिकों के हर प्रकार के हस्तक्षेप से खेल-संस्थाओं 
को तुरंत मुकत करेगी। 

6. प्रतिवर्ष ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिता और (आदिवासियों की पर्याप्त 
संख्या होने पर) आदिवासी खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक 
गाँव, तालुका, जिले और राज्य में करेगी। 

7. ओलंपिक प्रतियोगिताओं और अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश की भागीदारी के 
बारे में एक सुविचारित दीर्घकालीन नीति तैयार करेगी, ताकि इनमें 
सफलता प्राप्त की जा सके। 


भारत पुनर्निर्माण वाहिनी 
भाजपा सरकार युवाओं में स्वैच्छिक सेवा की भावना पैदा करने के लिए एक 
राष्ट्रव्यापी योजना सामने रखेगी और दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे 
क्रियान्वित करेगी। (स्व-विकास और राष्ट्र निर्माण) इस योजना के अंतर्गत भारत 
पुनर्निर्माण वाहिनी' की स्थापना की परिकल्पना है। इस वाहिनी के स्वयंसेवक 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में अपने जीवन का एक वर्ष लगाएँगे। वे विभिन्न 
प्रकार की गतिविधियों जैसे-ग्राम पुननिर्माण, जल-अनुरक्षण, सामाजिक वानिकी, 
जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण-संरक्षण, सामाजिक समरसता, प्रौढ़ साक्षरता, पारंपरिक 
ज्ञान की प्रणालियों का संरक्षण आदि में भाग लेंगे। आरंभ में यह योजना देश के 
विभिन्‍न भागों में कुछ प्रमुख जिलों में तजुर्बे के तौर पर शुरू की जाएगी। 
OD 
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परिवार और समाज 
परिवार की अखंडता का संरक्षण 


जीवन के भारतीय दृष्टिकोण में एक व्यक्ति स्वतंत्र या स्वयं में संपूर्ण प्राणी 
नहीं होता है, बल्कि वह परिवार समुदाय, राष्ट्र और मानव जाति का एक अंतरंग 
सदस्य होता है। बुनियादी संस्था, जो समाज और राष्ट्र में व्यक्ति को बाँधती है 
और भूत तथा भविष्य के साथ जोड़ती है, वह परिवार ही है। भाजपा विश्वास 
करती है कि परिवार-संस्था की अखंडता देश की सभ्यता को निरंतर बनाएँ रखने 
की मुख्यतः गारंटी देती है। अतः राष्ट्र निर्माण के प्रसंग में परिवार के मूल्यों के 
संरक्षण और पोषण का कितना महत्त्व है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि 
परिबार ईंट है तो समाज इमारत है। 


बच्चों के लिए हमारा चार्टर-कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा 

भाजपा मानती है कि बच्चों को उन्हें सुखी रहने का पूरा अधिकार है; उन्हें 
भोजन, आवास, वस्त्र और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, वर्तमान तथ्यों को 
देखते हुए इस मामले में एक धूमिल तसबीर दिखाई पड़ती है। देश में शिशुओं की 
उच्च मृत्यु दर है। बहुत सारे बच्चे कुपोषण से त्रस्त हैं। उनमें से अधिकतर के 
भाग्य में शिक्षा नहीं है। बचपन के सुख से वंचित होकर लाखों बच्चों को अपने 
भोजन के लिए और परिवार की आय में अपना योगदान देने के लिए स्वयं काम 
करना पड़ता है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुरक्षा उपायों को 
जितना लागू किया जाता है, उससे अधिक इनको तोड़ा जाता है। जितने बच्चे 
स्कूलों में हैं, उससे कहीं अधिक कारखानों और खेतों में काम कर रहे हैं। 
निराश्रित बच्चों को संख्या सुरक्षित घरों में रह रहे बच्चों की संख्या से कहीं अधिक 
है। भाजपा 'बाल अधिकार सम्मेलन' की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 
सुनिश्चित करेगी कि सभी स्थितियों में देश के बच्चों के "सर्वोत्कृष्ट हितों' को 
ध्यान में रखा जाए। बच्चों के अधिकार उस नींव का काम करते हैं, जिनपर 
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बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। और इसलिए हम बाल अधिकार 
सम्मेलन की व्यवस्था को पूरे मनोयोग से क्रियान्वित करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए हम निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण करेंगे-- 
।. बच्चों को जीवित रहने और अपनी पूरी संभावनाओं का विकास करने 
का अधिकार। 
: अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जाँच और आई सी डी एल को सुदृढ़ करके 
उच्चतम स्वास्थ्य-मानकों पर बच्चों का अधिकार। 
3. जन्म के तुरंत बाद बच्चों के पंजीकरण का अधिकार। 
4. हर तरह के यौन उत्पीड़न और यौन दुष्कर्म के जाल से मुक्ति पाने का 
बच्चों का अधिकार। 
5. बच्चों को खेलने का अधिकार। 
6. बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार; और 
. बच्चों के लिए आवास का अधिकार। 
जैसे ही हम अगली सदी में कदम रखते हैं तो बाल श्रम पीछे छूट जाना 
चाहिए, इसे उसी तरह इतिहास के गर्भ में पूरी तरह से डाल दें, जिस प्रकार अन्य 
प्रकार की दासता को डाल दिया है, क्योंकि बाल श्रम भी उसी दासता से 
मिलता-जुलता है। हम खतरनाक और मैर-खतरनाक प्रक्रियाओं के बीच अंतर 
समाप्त करने के लिए वर्तमान बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम में 
संशोधन करें। हम निम्नलिखित के माध्यम से कारखानों और खेतों में बाल श्रम 
के अभिशाप को मिटाने का लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे 
।. केंद्र और राज्यों में श्रम विभाग द्वारा नियमित और निरंतर निरीक्षण। 
2. बाल नियोजन के बारे में पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष विशेष अभियान। 
3. पहचान-पत्र जो सभी अल्प बयस्क श्रमिकों के लिए अनिवार्य होगा। 
4. कल्याणकारी लाभ, विशेष रूप से गरीब परिवारों की सामाजिक सहायता, 
जिसका लक्ष्य न्यूनतम आय सुनिश्चित करना और इस प्रकार बाल श्रम 
पर निर्भरता की आवश्यकता को समाप्त करना होगा। 
5. निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 
यदि किसी राष्ट्र के बच्चे भूखे रहते हैं तो राष्ट्र को समृद्धि का दावा करने 
का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा वचन देती है कि सन्‌ 2000 तक कोई भी 
बच्चा, जो प्राथमिक स्कूल में जाता है, भूखा नहीं सोएगा। हम समुचित योजना 


तैयार करेंगे, जिसमें इस पावन वचन को पूरा करने के लिए समुदाय की पूर्ण 
भागीदारी रहेगी। 


> 


| 


विकलांगों की देखभाल 
शारीरिक और अन्य विकृतियों के कारण लगभग 5 करोड़ भारतीय राष्ट्र 
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निर्माण में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक अलग प्रकार 


के समर्थ नर-नारियों की समर्थता की पहचान करने की बजाय उन्हें सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता है। एक के बाद 
एक कांग्रेस सरकारों ने और संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी “सामाजिक न्याय' का 
नारा तो खूब लगाया, परंतु विकलांगों को शक्ति प्रदान करने के लिए कुछ नहीं 
किया। विकलांगों की मदद के लिए बजट में खैरात के बराबर भी राशि नहीं रखी 
गई। विकलांगों के कल्याण के लिए संसदू ने एक बिल पारित किया, परंतु भाव 
और भाषा के रूप में उसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया। भाजपा विकलांगों के 
प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण लेकर चलेगी, ताकि चे समाज के हाशिए पर बेकार पड़े 
रहने की बजाय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यथाशक्ति योगदान कर सकें। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाजपा 
।. बिकलांगों तथा उनकी व्रिकलांगता की प्रकृति जानने के लिए सही 
औँकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक विशेष जनगणना करेगी, ताकि 
एक कारगर नीति तैयार की जा सके। 
2. ब्रिकलांगों की योग्यताओं को विशिष्ट निपुणताओं में ढालकर उनको 
शक्ति प्रदान करने एवं उनका विकास करने पर बल देगी। 
3. सुनिश्चित करेगी कि वे सरकारी सेवाओं और सरकारी पदों पर पहुँच 
सकें। इसकी शुरुआत महानगरों से की जा सकती है। 
4. पहले से ही तैयार किए गए समान अबसर” कार्यक्रम के माध्यम से 
सरकारी सेवा की कुछ उपयुक्त श्रेणियों में रोजगार प्रदान करेगी। 
5. निजी क्षेत्र में समुचित श्रेणी की नौकरियों के बारे में इसी प्रकार की 
“समान अवसर' योजना के लिए प्रोत्साहन देगी। 
परामर्श देने और “कौशल अधिग्रहण केंद्र' स्थापित करने के लिए राज्य 
सरकारों को प्रोत्साहित करेगी। 


ER 


बरिष्ठ नागरिकों को देखभाल 

भारतीय परिवार और सामाजिक परंपराओं में सदैव बड़ों को अत्यधिक 
आदर दिया गया है। जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक, का दर्जा प्राप्त 
कर लेता है तो उसे अनुभव, मूल्यों और बुद्धिमत्ता का भंडार समझा जाता है। 
दूसरी बात यह है कि पिछले पचास वर्षो में देश का आर्थिक विकास हुआ है, 
उससे परिवार संस्था' दबाव में. पड़ गई है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक दुर्गति हमारे 
बरिष्ठ नागरिकों की हुई है। 

।. भाजपा के दर्शन के अनुरूप हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों की कठिनाइयों 

और मुसीबतों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी। 
2. हम बुजुर्गों को आदर और सम्मान देने की परंपरा को बहाल करने के 
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लिए सभी सामाजिक प्रयासों का समर्थन करेंगे और प्रोत्साहन देंगे। 

3. लंबे समय तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति मात्रा 
सेवानिवृत्त होने के कारण अपने क्षेत्र विशेष में प्राप्त योग्यता से समाज 
की सेवा करने से वंचित नहीं हो जाता है। हमारी सरकार ऐसे निपुण और 
ज्ञानसमृद्ध लोगों के बारे में विकेंद्रीकृत आँकड़े तैयार करेगी, ताकि 
सरकार और गैर सरकारी एजेंसियाँ उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर 
सकें। 

4. वरिष्ठ नागरिकों के संगठनों को समुचित सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शी, 
सलाहकारी तथा यथासंभव प्रबंधकों की हैसियत में भागीदार बनाने को 
प्रोत्साहन दिया जाएगा। 


[] 
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पर्यावरण पर हमारी नीति 
पोषणीय विकास के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा 


भाजपा इस पारंपरिक भारतीय अवधारणा को मानती है कि प्रकृति पावन है। 
अथर्ववेद में यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि प्रकृति मानव की जननी है और 
पारिस्थितिक संतुलन बनाएँ रखने की जिम्मेदारी मानव पर ही है। 

ऐसा करने के लिए भाजपा संस्थागत उपाय करेगी, ताकि सभी विकास कार्यक्रम 
सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप बन सकें। यह आवश्यक है कि कम ऊर्जा, 
जल और रसायन से तथा कम लागत पर उत्पादन किया जाए। इसलिए महत्त्वपूर्ण 
वैज्ञानिक शोध, नई तकनीकों तथा क्रियान्वयन रणनीतियों की आवश्यकता होगी। 
भाजपा 

]. एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, प्रस्तुत करेगी, जिसमें विकास की आवश्यकताओं 

तथा प्राकृतिक संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाएगा। राज्यों 
के हितों का ध्यान रखा जाएगा ओर उनसे बराबर मंत्रणा को जाएगी। इस 
नीति के कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए 
पर्यावरण और बन मंत्रालय का पुनर्गठन किया जाएगा। 

2. पोषणीय शहरों के विकास का एक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें नगरीय 
आयोजन, पेय जल, कचरा साफ करने के प्रबंध आदि पर विशेष जोर 
दिया जाएगा और साथ ही पानी आदि प्राकृतिक साधनों के पुनः प्रयोग 
द्वारा उन्हें नष्ट होने से बचाया जाएगा। 
नदी के पानी तथा भूमिगत पानी के प्रयोग और उपयोग की बेहतर 
व्यवस्था करेगी। 

. उद्योगों और शहरी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले भूमि, बायु और जल 
के प्रदूषण को नियंत्रित करेगी तथा नगरपालिकाओं के लिए मल-उपचार 
संयत्र की स्थापना करेगी। 

5. पर्यावरण अध्ययन को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का 


w 


> 
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भाग बनाएँगी तथा पर्यावरण के मुद्दों को दृश्य मीडिया का एक अभिन्न 
अंग बनाएगी, ताकि हमारे बच्चों में पर्यावरण की जीवनदायिनी प्रणाली 
के प्रति स्नेहयुक्त तथा संरक्षात्मक मनोवृत्ति विकसित की जा सके। 

6. वन संसाधनों और उपज पर वनवासियों तथा गिरिजनों के पारंपरिक एवं 
अन्य अधिकारों की रक्षा करेगी। 

7. राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारों (पंचायतों, नगरपालिका 
और जिला परिषद्‌) को सभी स्तरों पर शामिल करेगी। 

8. प्राकृतिक संसाधनों के परीक्षण और पुष्टकारी उपयोग के लिए आसानी 
से जानकारी उपलब्ध कराएगी। 

9. पुनः प्रयोग और ढेर लगाने के प्रयोजन से किसी भी उद्योग द्वारा 
खतरनाक रासायनिक छीजन के आयात पर रोक लगाएगी। 

।0. उपभोक्ताओं के लिए नश्वर उत्पाद निर्मित करनेवाले उद्योगों द्वारा पैकिंग 
के लिए गैर-जैवकीय अपक्षयी वस्तुओं के प्रयोग को न्यूनतम करेगी। 

॥।. वनों या चरागाहों को अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर पाबंदी 
लगाएगी। 

।2. बनीकरण नीति बनाएगी, जो एक समय-सीमा के भीतर क्रियान्ित करनी 
होगी तथा प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वनों को नष्ट होने से 
बचाएगी। भाजपा की बन नीति का प्रमुख आधार भूमि प्रबंध की सकल 
व्यवस्था, उत्पादक वानिकी का क्रियाशील कार्यक्रम तथा वर्तमान में 
सकल शासकीय व्यवस्था के स्थान पर बानिकी में निजी पूँजी निवेश 
होगा। निम्नीकृत वनों, बंजर जमीनों तथा सीमांत भूमि को अच्छे वनों में 
परिवर्तित करने का कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। 

3. मछली पकड़ने .के बड़े जलपोतों द्वारा तटवर्ती समुद्र के संसाधनों, 
विशेषकर मत्स्य-जीबन का दोहन करना वर्जित किया जाएगा। 

।4. कृषि, उद्योग तथा सेवाओं के क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाने के लिए पर्यावरण 
से संबद्ध मुद्दों तथा पारिस्थितिक टेक्नोलॉजी में शोध और विकास को 
बढ़ावा देगी। 

5. पारिस्थितिक अनुकूल उत्पादों के निर्माताओं को बढ़ावा देगी। 

।6. ऐसी पर्यटन-संबंधी परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं देगी, जिनसे पर्यावरण 
दूषित और भ्रष्ट होता है। 

- देश की नदी प्रणालियों एवं अन्य जल निकायों को स्वच्छ करने के लिए 

एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। 


8. राष्ट्रीय आपदाओं को रोकने और उनके प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार 
करेगी। 


।9. उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन देगी। 
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हमारी नीति 


जनकल्याण के लिए अनुसंधान और विकास 


भाजपा का यह दूढ़ विश्वास है कि सतत राष्ट्रीय विकास और देश को एक 
समृद्ध, शक्तिशाली एवं स्वाभिमानी देश के रूप में परिवर्तन करनेके लिए विज्ञान एवं 
टेक्नोलॉजी को एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। देश के वैज्ञानिक एवं 
टेक्नोलॉजी से संबंधित समुदाय की उपलब्धियों और क्षमताओं पर भाजपा को गर्व है। 
सन्‌ ।958 की वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव और ।983 के टेक्नोलॉजी नीति संबंधी 
वक्तव्य द्वारा निर्धारित मूलभूत दर्शन की रूपरेखा की पुष्टि भाजपा करती है। यह 
इसके लिए सार्वजनिक पूँजी निवेश को बढ़ाएगी और इस बात को भी सुनिश्चित करेगी 
कि गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले हमारे समाज के विशाल वर्गो की दशा सुधारने 
के लिए तथा अधिक समतामय समाज की संरचना के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी 
की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाए। बिज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के प्रयासों के विभिन्न 
सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ एकीकरण की तत्काल आवश्यकता को 
सुनिश्चित करने के लिए भाजपा वचनबद्ध है। यह इस बात को मानती है कि यद्यपि 
धन-संपत्ति के उत्पादन तथा समाज की भौतिक दशा को सुधारने में विज्ञान एवं 
टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है किंतु इसके साथ ही 
यह मानसिक समृद्धि मानन-भावना के विकास तथा एक विचारशील समाज की रचना 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाजपा निम्नलिखित 
कार्य करेगी 
।. देश की अनेक भाषाओं में और जनसंचार माध्यम की उपलब्ध सभी 
शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग करके लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता 
और प्रवृत्ति का पोषण करेगी तथा इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के 
प्रयासों का समर्थन करेगी। 
2. विकास के सभी क्षेत्रों में उत्पादन, उत्पादकता तथा कार्यकुशलता की 
वृद्धि और रोजगार सृजन हेतु विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के प्रयोग को 
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सुनिश्चित करेगी। 


3. सरकारी तथा स्वायत्त दोनों प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाओं के कुशल 
कार्य-संचालन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल 
बनाया जाएगा। 


4. शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान संबंधी एक शक्तिशाली कार्यक्रम को 
कार्यान्वित किया जाएगा। 

5. विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला के ढाँचे की पुनस्थापना करने, 
बिशेष रूप से घिसे-पिटे अनुसंधान एवं अध्यापन उपकरणों को बदलने 
के लिए चुनिंदा आधार पर पूँजीगत अनुदान दिए जाएँगे। 

6. असैनिक अनुसंधान एवं विकास के धनाभाव को दूर किया जाएगा और 
अनुसंधान तथा विकास के परिव्यय की वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों 
के लिए एक राष्ट्रीय बजट तैयार किया जाएगा। 

7. औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में निजी पूँजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि 
को प्रोत्साहित करने के लिए कारगर उपाय किए जाएँगे तथा कार्य शुरू 
करने तथा बढ़ाने के लिए पूँजी जुटाने में सहायता की जाएगी। 

8. 'प्रौद्योगिकी उद्यानों' सहित प्रादेशिक स्थानीय सहयोगात्मक जाल बिछाने 
तथा अनुसंधान एवं विकास में विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं 
और उद्योगों को शामिल करके सुदृढ़ संपर्क के लिए, सुविधाओं की 
अदला-बदली तथा वैज्ञानिक आधार एवं उद्योग के मध्य वैज्ञानिकों तथा 
इंजीनियरों के स्थानांतरण को बढ़ावा दिया जाएगा। 

9. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए केंद्रों का जाल 
बिछाने को सुनिश्चित किया जाएगा, विशेष रूप से प्रयोगशाला को खेती 
से जोड़ने वाले कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएँगे और कम खर्चीले ब 
कृषि आधारित उद्योगों का शक्तिशाली आधार तैयार कराएँगे जो विकेंद्रिकृत 
रोजगार पर केंद्रित होगा। 

0. काम करने का ऐसा वातावरण बनाएँगे और सुविधाएँ देंगे कि सर्वोत्तम 
बैज्ञानिक देश में ही रहें और युवा वैज्ञानिक विज्ञान को अपने जीवन का 
ध्येय बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। 

॥। राष्ट्रीय हितों को और अपने बौद्धिक विकास को सुरक्षित रखा जाएगा, 
नई-नई चीजें बनाने के आधार को मजबूत बनाया जाएगा और पेटेंट्स 


के बारे में जागरूकता लाई जाएगी तथा तत्संबंधी ढाँचे को विकसित 
किया जाएगा। 


।2- मूलभूत अनुसंधान के उच्च प्राथमिकता बाले क्षेत्रों में अनुसंधान तथा 
सूचना विज्ञान, नई धातुओं तथा जैव-प्रौद्योगिकी आदि अंडरपिनिंग समर्थनकारी 
टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी अनुसंधान को सहायता दी जाएगी और इसकी 
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गति बढ़ाई जाएगी। 

।3. अपने समाज के कल्याण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के फल का 
उपयोग करने के लिए समाज के लिए उपयोगी कम-से-कम 0-5 
समयबद्ध परिणामोन्मुखी राष्ट्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मिशन आरंभ 
किए जाएँगे। 

।4. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भरपूर सहायता दी जाएगी कि 
भारत सावधानी से चुने गए क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जिनमें यह 
आगे है तथा जहाँ सर्वोत्तम व्यक्ति, वर्ग और संस्थाएँ विद्यमान हैं, यह 
समसामयिक नेतृत्व के स्तर पर रह सके। 

।5. वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ सार्थक एवं सुसंगत संपर्क को बढ़ाने 
के लिए संपर्क-सूत्र मजबूत बनाए जाएँगे। 

OD 
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सूचना प्रौद्योगिकी पर हमारी नीति 


भारत को सॉफ्टवेयर महाशक्ति बनाएँ 


हाल में सूचना प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने इसे मानब इतिहास में आज तक 
विदित कृति के रूप में एक सर्वोत्तम क्रांतिकारी साधन बना दिया है। सूचना 
प्रौद्योगिकी मानव जीवन के हर पहलू को एक नया रूप देने और अगली शताब्दी 
में ज्ञान पर आधारित एक नए समाज के उदित होने का वायदा करती है। इनमें 
से कुछ वायदों को तो यह पहले ही पूरा कर चुकी है। कंप्यूटर, दूरसंचार प्रणाली, 
टेलीविजन, इंटरनेट आदि का जमाना बड़ी तीव्र गति से आ रहा है। इसने कार्य, 
शिक्षा, संचार प्रणाली, बाणिज्य, उत्पादन, कृषि सेवाओं, स्वास्थ्य की देख-भाल, 
मनोरंजन आदि के क्षेत्र में अनंत तथा पहले अकल्पनीय नई संभावनाओं का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया है। इसका हमारी राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के 
संचालन पर भी प्रभाव पड़ेगा। 
यद्यपि हमारा देश ऐतिहासिक कारणों से औद्योगिक क्रांति के पहले चरणों में 
पिछड़ गया था, किंतु यह शीघ्र ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महान्‌ विश्व 
शक्ति के रूप में उभरकर सामने आने वाला है। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिकों तथा 
पेशेवर लोगों, जो हमारे देश और विदेशों में सेवा कर रहे हैं-ने अपनी उपलब्धियों 
से यह दिखा दिया है कि हमारे देश को सूचना-क्रांति के युग में अग्रगामी बनाने 
को क्षमता उनमें है। भाजपा इस प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने को प्राथमिकता 
देगी और विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी-- 

।. हम एक राष्ट्रीय सूचना नीति उद्घाटित करेंगे, जिसमें अपने राष्ट्रीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का भरपूर उपयोग 
करने के लिए एक 70 वर्षीय रणनीति का परिप्रेक्ष्य होगा। 

2. इस बारे में चेतना उत्पन्न करेगी कि सूचना प्रौद्योगिकी एक विलास की 
वस्तु नहीं है, अपितु भावी विकास की रीढ़ की हड्डी है। 

3. शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर तथा इंटरनेट सर्वाधिक योगदान कर सकले हैं। 
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हमारी सूचना प्रौद्योगिकी नीति देश को यथासंभव कम समय में सर्वव्यापी 
कंप्यूटर साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इंटरनेट तक पहुँचाने की 
कोशिश करेगी। 

4. सॉफ्टवेयर कंपनियों को बाजार के एक बड़े हिस्से को हथिया लेने के 
लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन देकर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में देश को सर्वोच्च 
शक्ति बना देंगे। हमारा लक्ष्य पाँच वर्षों में सॉफ्टवेयर के निर्यात को दस 
गुना बढ़ा देना है। 

5. सन्‌ 2000 तक ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश में क़ोई ऐसा 

माध्यमिक विद्यालय नहीं होगा, जहाँ कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर 

तथा अन्य साधन उपलब्ध न हों। 

भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी के झंडे को सारी दुनिया में फहरा देने के लिए 

भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा पेशेवर लोगों को अपने कार्य-क्षेत्र 

का तेजी से विस्तार करने के लिए, सहायता करने की दृष्टि से नीति 
संबंधी निर्णयों का एक गुलदस्ता तैयार किया जाएगा। 

. उपग्रहों, ऑप्टिकल फाइबर के बल तथा बेतार प्रणाली का प्रयोग करके 
ब्रॉंड-बेंड राष्ट्रव्यापी संचार संपर्को की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी क्षेत्र 
इस अत्यावश्यक सूचना प्रौद्योगिकी की ढाँचागत सुविधाओं से वंचित नहीं 
रहेगा। 

. यह बात सुनिश्चित की जाएगी कि भूमंडलीय एवं राष्ट्रीय सूचना सुपर-हाईवेज 

के हिस्से के रूप में पुरे राष्ट्र में इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट की 

व्यवस्था हो। यह व्यवस्था कम-से-कम खर्च और समय में डाक, वित्त, 
बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और अन्य सभी नहु-मीडिया संचार की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से कर दी जाएगी। 

सभी सरकारी अभिलेखों, विशेष रूप से उन्हें, जिनका सीधा संबंध देश 

की आर्थिक प्रगति से है तथा आम नागरिक की सरकारी एजेंसियों के 

साथ प्रतिक्रिया को उपयोग करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के रूप को 
शीघ्रता से एकत्र, संकलित और पुनर्प्रफपित किया जाएगा। 

0. इंटरनेट, इंट्रानेट, एकस्ट्रानेट, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्को और व्यापक क्षेत्र 
नेटवर्कों, मंत्रालयों, विभागों तथा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों में सूचना 
का अनेक प्रकार से शीघ्र आदान-प्रदान सुविधाजनक बनाने के लिए 

सरकार के सभी अंगों में नेटवर्क की व्यवस्था की जाएगी। इससे सरकार 
को अधिक तेजी से, अधिक कुशलतापूर्वक और अधिक जनसमर्थक 
तरीके से कार्य करने में मदद मिलेगी। 

।. शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध समृद्ध ज्ञान के 
संसाधनों का उपयोग हर संभव तरीकों से हमारे स्कूल, कॉलेज तथा 
विश्वविद्यालय कर सकेंगे। [| 
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मीडिया, सिनेमा और कलाओं पर हमारी नीति 


स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व ' 


जहाँ भाजपा प्राचीन भारतीय चिंतन “आनो भद्राः क्रवन्तो यन्तु विश्वतः' में 
विश्वास करती है, वहीं गांधीजी के इस विचार में भी उसका समान विश्वास है कि 
हमें अपनी खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, ताकि उनमें से साफ वायु अंदर आ 
सके, किंतु हमें दीवारें मजबूत रखनी चाहिए, ताकि वायु के प्रवाह में हमारे पैर 
न उखड़ जाएँ। मीडिया के संबंध में भाजपा का यही मार्गदर्शक सिद्धांत है। 

इसी विचार के अनुरूप भाजपा ऐसे नियम बनाएँगी कि मीडिया का स्वामित्व 
ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रहे, जो जन्म से भारतीय नागरिक हों। चूँकि मीडिया 
में बहुत अधिक पूँजी की जरूरत पड़ती हे, अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 20 
प्रतिशत तक विदेशी पूँजी के निवेश की अनुमति दी जाएगी, कितु प्रिंट मीडिया 
सहित अन्य मीडिया में विदेशी पूँजी के निवेश की अनुमति कतई नहीं होगी। बाहर 
की संपादकीय सामग्री के उपयोग के संबंध में भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि 
स्वतंत्रता और लोकहित के बीच संतुलन बनाएँ रखने के लिए संविधान के 
अनुच्छेद 9(2) में विद्यमान सुरक्षा-उपायों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए। 


मीडिया के लिए स्वैच्छिक आदर्श मानदंड 

भाजपा का मानना है कि राजनीति से इतर नैतिक मानदंड के समर्थन के बिना 
स्वस्थ राज्य व्यवस्था तथा लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकते और लोकतंत्री राजनीतिक 
व्यबस्था अपने नागरिकों पर राजनीति से इतर नैतिक मानदंड लाद नहीं सकती। 
अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत लोकतंत्री देशों में भी, जहाँ नैतिकता में आ रही भारी 
गिरावट की वजह से व्यवस्थाबद्ध समाज के मूल विचार को खतरा पैदा हो गया 
है, बह विचार तेजी से पनप रहा है। इन विकासोन्मुख समुदायों की समझ में आने 
लगा कि कोई भी समाज, विशेषतया लोकतंत्री समाज, आदर्श नैतिक संहिता के 
प्रति बहुसंख्यक नागरिकों की आम सहमति के बिना अधिक समय तक जीवित 
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नहीं रह सकता। इस नैतिक संहिता की सीमाओं के अंदर ही सांस्कृतिक विविधता 

फल-फूल सकती है। इसके बाहर वह शीघ्र ही परस्पर विरोधी स्वार्थों के जंगल 

में परिणत हो जाती है और नैतिक अराजकता का अंधकार छा जाता है। 

दो देशों के बीच की दूरी भले ही कम होती जाए, परंतु भारत को अपने 
समाज को इस खतरे से बचाने का प्रबंध करना ही होगा। सौभाग्य से देश में 
पारिवारिक एवं सामाजिक स्तरों पर युगों से चला आ रहा धर्म राजनीति-इतर 
आदर्श नैतिक मानदंड का काम करता है। मगर इस आदर्श नैतिक मानदंड अर्थात्‌ 

'धर्म' की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय उसपर दबाव पड़ रहा है। इस बात 

को ध्यान में रखते हुए भाजपा भारतीय समाज के सभी वर्गों के सहयोग से मीडिया 

के लिए एक स्वैच्छिक नैतिक मानदंड तैयार करने का प्रयास करेगी, क्योंकि ऐसे 
नैतिक मानदंड के पोषण और उनकी विकृति-दोनों में मीडिया महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करती है। ऐसी नैतिक संहिता के मूल विचार निम्नलिखित हैं-- 

।. मूल सामाजिक-आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई के रूप में 
परिवार को बनाएँ रखने के लिए विस्तृत पारिवारिक संबंधों तथा मूल्यों 
को बढ़ावा देना। 

- मानव जीवन के निर्माण में धार्मिक आस्था को महत्त्व देना; साथ ही इस 
बात का सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न करना कि धर्मो के बीच न कोई टकराव 
होना चाहिए और न उनके बीच समरूपता जरूरी है। 

3. महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। 

4. राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की स्वस्थ्य आलोचना इस ढंग से 
करना कि राजनीतिक प्रणाली पर से लोगों का विश्वास न उठ जाए। 

. भावनात्मक संबल के स्रोत को रूप में और राष्ट्र के अतीत के साथ 
जुड़ने की कड़ी के रूप में पौराणिक गाथाओं में रुचि बढ़ाना। 

: परंपरागत भारतीय 'नवरस' के विचार के मूर्त रूप में मनोरंजन होना 

चाहिए, ताकि वह विकृत होकर अनैतिक जीवन का स्रोत न बन जाए। 

नवयुवकों में खुले और वैज्ञानिक मस्तिष्क, साहसिकता और देशभक्ति 
का स्वस्थ विकास हो। 

भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय नागरिकों को निर्बाध भाषण का 
अधिकार गारंटी के साथ प्राप्त हो। वह संपूर्ण भारत में विभिन्न प्रकार की ऐसी 
रेडियो तथा टेलीजिन सेवाओं को उपलब्धता को बढ़ावा देगी, जो सूचना, मनोरंजन 
और शिक्षा प्रदान करे। भाजपा सरकार ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से निष्पक्ष 
अभिव्यक्ति का विकास सुनिश्चित करेगी, जो भारतीय अभिवृत्तियों, राय, विचारों, 
मूल्यों और कलात्मक सृजनशीलता की अभिव्यक्ति करने के साथ-साथ तार्किक 
चिंतन एवं वैज्ञानिक रुझान को प्रोत्साहित करे और भारतीय समाज को 2रवीं 
शताब्दी की आधुनिकता में पहुँचाए। 


[i] 


ग 
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उक्त बातें मात्र प्रतीकात्मक हैं; उस विषय पर विशद 
सरकार स्वैच्छिक नैतिक संहिता की इस धारणा के बारे 


द चिंतन नहीं है। भाजपा 
में राष्ट्रव्यापी बहस प्रारंभ 


करेगी और इस संबंध में आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। 
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम-- 


l. 


प्र 


> 


9] 


oy 


प्रसार भारती ऐक्ट के प्रावधानों को सुधारेंगे, ताकि प्रसार भारती एक ऐसी 
कारगर सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली का सुगठन कर सके, जो सरकारी 
नियंत्रण से मुक्त हो, राजनीतिक प्रभाव से अछूती हो और भारतीय 
समाज की विविध अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। 


. लाइसेंस द्वारा रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में निजी उद्यम तथा निवेश 


के प्रवेश की अनुमति ठेके आमंत्रित कर बिशुद्ध ऐसी शर्तों पर देंगे, जो 

वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य हों। इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि- 

(क) टेलीविजन कार्यक्रमों की अपलिंकिंग भारत से ही होगी। 

(ख) दृश्य-श्रव्य मीडिया में विदेशी इक्विटी निवेश 20 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगा। 


(ग) मीडिया का सभी प्रकार का प्रबंधन भारतीय लोगों के हाथों में 
रहेगा। 


- कानून बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 9(2) के 


अनुरूप प्रसारण की विषयवस्तु के लिए समुचित रूप से संविधिक 
दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँ। 


प्रोग्रामिंग में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार मिल सकें, उनमें बहुलता और 


विविधता हो, इसे सुनिश्चित और प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए एकाधिकार 
को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और अधिक-से-अधिक ऐसे लोगों को 
अवसर दिया जाएगा, जो जनसंचार माध्यम में उपयोगी हों। अतः हम 
समुचित क्रॉस-मीडिया और क्रांस-प्लेटफॉर्म प्रतिबंध लगाएँगे और केबल-टी. 


बी. कंपनियों तथा इसकी प्रतिक्रम स्थिति में मीडिया द्वारा निवेश पर भी 
प्रतिबंध लगाएँगे। 


- विदेशी आधारवाले अति उच्च विकसित प्रसारण उद्योग के मुकाबले 


नवोदित भारतीय उद्योग को समान स्तर पर लाने हेतु एक कुशल तथा 
प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय प्रसारण उद्योग का विकास करने की सुविधा 
जुटाएँगे। 


- सार्वजनिक और वाणिज्यिक-दोनों प्रकार के प्रसारण सेवाप्रदाताओं को 


प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वे सार्वजनिक हित के मामलों, जिनमें स्थानीय 
महत्त्व के मामले भी शामिल है, के कवरेज निष्पक्ष और सही ढंग से 
करने कौ जरूरत को समझें; और प्रोग्राम तैयार करने के प्रावधान में 
सामुदायिक मानकों को ध्यान में रखें। 
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7. यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसारण सेवाओं के प्रदाता इस बात को 
प्राथमिकता दें कि ऐसे कार्यक्रम न दिखाए जाएँ, जो बच्चों के लिए 
हानिकारक हों। 

8. यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय प्रसारण प्रणाली में वैज्ञानिक और 

टेक्नोलॉजिकल परिवर्तनों को अपनाया जाए। 

. दूरदर्शन पर एकमात्र 'किसान चैनल' शुरू किया जाएगा। 

0. एक स्वतंत्र स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण स्थापित करेंगे, जिसमें सभी 
वर्गों और हितों के प्रतिनिधि होंगे, विशेष रूप से धार्मिक विद्वानों,- 
अध्यापकों, महिलाओं और भारतीय समाज के ऐसे ही अन्य व्यक्ति 
शामिल होंगे। यह प्राधिकरण प्रसारण को नियंत्रित और विनियमित करेगा 
तथा शिकायतों का निवारण करने की एक प्रणाली तैयार करेगा। 

. देश की पी.टी.आई., यू.एन.आई. आदि राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को 
सुदृढ़ करने की एक रणनीतिक योजना बनाएँगे, ताकि वे'कम-से-कम 
समय में विश्व में प्रभावकारी भूमिका निभाने वाली एजेंसियाँ बन सकें। 

2. श्रमजीवी पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को 
सुनिश्चित करेंगे; श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, ।955 को और सुदृढ़ 
करेंगे तथा सभी मीडिया स्थापनाओं में समुचित कार्यान्वयन के लिए 
कदम उठाएँगे। 

।3. प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे ओर हर कीमत पर इसे सरक्षण प्रदान 
करेंगे। 


© 


सिनेमा 
जनता को सस्ता मनोरंजन देने के अलावा लोकप्रिय सिनेमा ने सामाजिक 
समरसता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया 
है। परंतु हाल के वर्षों में अपराध जगत्‌ के लोगों द्वारा सिनेमा में लगाए जा रहे 
धन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब इस सिनेमा का समाज पर, विशेष रूप से 
अतिसंवदेनाशील बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिनेमा के पर्दे 
पर सेक्स और हिंसा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने लगी हैं। भाजपा 
लोकप्रिय सिनेमा के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में 
भाजपा सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी 
।. अपराध जगत्‌ तथा माफिया के लोगों के प्रभाव को रोकने के लिए फिल्म 
निर्माताओं को वित्तीय संस्थानों से धन लेने के लिए समुचित कानूनी 
प्रावधानों को व्यवस्था की जाएगी। 
2. ऐसी फिल्मों को स्वतः प्रमाणीकृत मानने के लिए ग्रीन चैनल' का 
प्रावधान किया जाएगा, जिनमें स्पष्ट रूप से हिंसा और सेक्स के दृश्य 
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- क्यू प्रमाण-पत्र वाली अच्छी किस्म की फिल्में मनोरंजन 


तथा वार्तालाप नहीं हैं। ऐसे फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड को स्वीकृति 
के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यदि कोई फिल्म निर्माता इस सुविधा 
का दुरुपयोग करेगा और कोई सिने-मालिक इस तरह की फिल्में दिखाएगा 
उसे कठोर दंड दिया जाएगा। 


(जन कर से मुक्त 
रखी जाएँगी। 


- दर्शकों को आपने क्षेत्र में दिखाई जाने वाली फिल्मों की गुणवत्ता पर नजर 


रखने के लिए उपभोक्ता संगठनों की तरह ही “स्थानीय दर्शक संघ' बनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 


- कला और लोकप्रिय फिल्मों को दिखाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों 


और बड़े जनसंख्या वाले केंद्रों पर सिनेमा हॉल बनाएँ जाएँगे। 


- सेंसर बोर्ड और सेंसर पैनलों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान 


आरक्षित रखे जाएँगे। 


7. क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष तैयार किया जाएगा। 
8. फिल्‍मी कलाकारों और कर्मियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा सेवानिवृत्ति 


लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाया जाएगा। 


अभिघटक कला (मूर्ति कला आदि) और साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में 
मोटे तौर पर हमारा दृष्टिकोण यह होगा-- 


।. अपनी विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रचार। 


> Uw 


- सृजनशीलता और प्रयोग। 
- कलाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण। 
- कलाओं को लोगों के पास ले जाना और लोगों की कलाओं को राष्ट्रीय 


स्तर पर प्रकाशित करना। 


- सृजनशील कार्यों से जुड़े प्रतिभावान लोगों को मान्यता और सम्मान प्रदान 
. करना। 


- कलाओं और संस्कृति को नौकरशाही से दूर रखना तथा अत्यधिक 


सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त रखना। 


- कला और संस्कृति के लिए समर्थनकारी बुनियादी ढाँचा तैयार करना। 


O 
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आजपा-शासित राज्यों की सरकाओशें की उपलब्धियाँ 


जिन राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ हे, वहाँ उसने जनता को एक स्वच्छ, सक्षम 
और उद्देश्यपूर्ण शासन प्रदान किया है। हमने जन-हित की नीतियाँ बनाई हैं और 
ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं, जिनसे करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचा है और, 
सर्वोपरि, सांप्रदायिक सौहार्द बनाएँ रखा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, महाराष्ट्र 
(जहाँ हम शिव सेना के साथ सत्ता में भागीदार हैं), पंजाब (जहाँ अकाली दल के 
साथ हम सत्ता में भागीदार हैं) और हरियाणा (जहाँ हरियाणा विकास परिषद्‌ के 
साथ हम सत्ता में भागीदार हैं), शांति और समृद्धि हमारी सरकारों का मूल मंत्र 
रहा है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि भाजपा अभी कुछ ही महीनों से सत्ता में आई है, 
फिर भी दूरगामी निर्णय लिये गए हें और ऐसे राज्य में कानूनी शासन प्रतिष्ठापित 
किया गया है, जो केंद्रीय शासन के दौरान 'जंगल राज' के नाम से जाना जाने लगा 
था। हमारे विरोधियों ने इन सरकारों को गिराने का प्रयत्न किया है, परंतु वे 
असफल रहे हैं। 

हमारी सरकारों ने सख्ती, किंतु निष्पक्षता से आपराधिक और राष्ट्र-विरोधी 
काररवाइयों को दबाया है। इन राज्यों में कांग्रेसी शासन के दौरान जो 
अपराधी-राजनीतिज्ञ-नौकरशाह गठबंधन बन गया था, बह नष्ट कर दिया गया है। 
महाराष्ट्र में अपराध जगत्‌ के माफिया के पैर उखड़ गए हैं। हमारी सरकारों ने कानून 
और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जन-साधारण की 
आर्थिक दशा सुधरी है। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर निष्पक्ष जाँच कराई गई है और 
जहाँ भी आवश्यक हुआ है, भय या पक्षपात के बिना कार्यवाही की गई है। 

किसानों और समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया 
गया है, नवीन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने का 
प्रयत्न किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि 
जन-सामान्य पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लोगों पर करों का भार 
डाले बिना, विकास के लिए संसाधन जुटाने के सभी प्रयास किए गए हैं। ढाँचागत 


चुनाव चोषणा-पत्र / 227 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा रोजगार उत्पन्न करनेवाले उद्योग हमारे प्रयत्नों का केंद्र रहे हैं। 
अपनी राज्य सरकारों की कुछ उपलब्धियाँ गिनाने में हमें गर्व है। 


राजस्थान 


।. त्वरित औद्योगीकरण तथा रोजगार-जनन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
एक नई औद्योगिक नीति अपनाना। लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक पूँजी 
निवेश। पूँजी निवेश की गति में वृद्धि। 

2. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना। नए पोलीटेक्नीक 
खोले गए हैं, जिनमें से आठ केवल महिलाओं के लिए हैं। 

3. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की नई योजनाओं को कार्यान्वित 
करना। उनके लिए बजट में अधिक राशि का आबंटन करना तथा राशि 
को प्रभावशाली कार्यों के लिए निर्धारित करना। शिक्षा और स्वास्थ्य पर 
विशेष ध्यान देना। विकास परियोजनाओं के लिए विशेष माप बनाना तथा 
स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना करना। 

4. महिलाओं के कल्याण और शक्तिवर्द्धन की योजनाएँ आरंभ करना। 
भाजपा के सत्ता में आने से पूर्व केवल नौ जिले महिला कल्याण 
योजनाओं के अंतर्गत आते थे। आज 3। जिलों में समुदाय की भागेदारी 
के आधार पर नूतन योजनाएँ चलाई जा रही हैं। शैशव काल से 
किशोरावस्था तक लड़कियों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए 
गए हैं। 

5. शिक्षा मिशन के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन द्वारा सभी जिलों में प्राथमिक 
शिक्षा उपलब्ध करना। बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए परिवारों को 
विशेष प्रोत्साहन देना तथा स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना। 

6. भागीदारी विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण और शहरी केंद्रों का सुधार। इस 
कार्य में होने वाले व्यय का एक भाग सरकार देती है, शेष अंशदान 

जनता का होता है। 


महाराष्ट्र 


।. बिजली उत्पादन तथा सड़कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्वरित गति से 
ढॉचागत विकास करना तथा नए उद्योगों की स्थापना करना। 

2. आर्थिक रूप से अशक्त लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ तथा 
स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल। 'झुँका-भाकर” की नई योजना द्वारा भोजन 
आश्वस्त करना जिसके अंतर्गत केबल एक रुपया में गरीब व्यक्ति को 
एक समय का भोजन दिया जाता है। 

3. माफिया अपराधियों और उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही। माफिया 
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तथा फिल्म उद्योग के कुछ वर्गो के बीच साँठगाँठ समाप्त करने के लिए 
कदम। . कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मजबूत उपाय, जिसके 
परिणामस्वरूप सांप्रदायिक हिंसा, जो कांग्रेसी शासन की आम बात बन 
गई थी, समाप्त हो गई। 

4. पंपों के लिए नियमित रूप से बिजली मुहय्या कराना, जिससे दो लाख 
किसानों को लाभ पहुँचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 शोचालयों का 
निर्माण हुआ, जिससे स्वच्छता आई है और छूत के रोग रुके हैं। 

. पेय जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए ।200 करोड़ रुपयों का आबंटन। 

लक्ष्य : प्रत्येक नागरिक को पेयजल मुहय्या कराना। 

65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को राज्य परिवहन बसों के किराए 

में 50 प्रतिशत की छूट। छात्राओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। 

महिलाओं तथा लड़कियों के लिए रोजगार और शिक्षा के कार्यक्रम 
आरंभ करना। महिलाओं को समान अधिकार और प्रतिष्ठा दिलाने के 
लिए कानूनी कार्यवाही। 
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उत्तर प्रदेश 
।. कानून व व्यवस्था तंत्र को सुचारु बनाना तथा कानूनी राज बहाल करना। 
अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया और अपराधी संपर्क वाले 
पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराधों 
में गिरावट आई। 
. सतक प्रशासन द्वारा दलितों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम। दलितों पर 
अत्याचार करनेवालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही। 
- प्रशासन को भ्रष्ट तत्त्वों से मुक्त कराना। दोषियों को दंड देने के लिए 
कई मामलों में जाँच आरंभ की गई। 
यह सुनिश्चित करना कि पंचायतें ओर नगरपालिकाएँ आर्थिक रूप से 
आत्मनिर्भर बन जाएँ। स्थानीय स्वशासन निकायों को अधिक स्वायत्तता 
प्रदान करना। 
- रोजगार के अवसर पैदा करना। नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक 
पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटाना। 
- रजिस्ट्रीकरण के लिए स्टांप पेपर की आवश्यकता समाप्त। लोगों को 
परेशानी से बचाने के लिए सरल और भ्रष्टमुक्त विकल्प प्रस्तुत करना। 
गन्ना उत्पादकों को बैंकों के जरिए भुगतान किए जाने की नई योजना। 
उत्पादकों के लाभ की नई शीरा नीति विचाराधीन। किसानों की सहायता 
के लिए किसान सेवा केंद्रों की स्थापना। 
- बिजली उत्पादन बढ़ाने तथा उसके वितरण में सुधार लाने के लिए 
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कदम। उद्योगों में पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम। सड़कों 
को दशा सुधारने के कार्यक्रम की योजना का आरंभ। 


दिल्ली 


।. नगरपालिका चुनाव पंद्रह वर्षो के बाद कराए गए। नागरिक सुविधाओं में 
सुधार करने के सभी प्रयत्न। बिजली तथा पानी के बेहतर वितरण की 
दिशा में कदम उठाए गए। 

2. बेहतर प्रशासन प्रदान करने और शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर करने 
के प्रयोजन से 9 जिलों तथा 27 तहसीलों का सृजन। 

3. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आवास। अनुसूचित 
जाति की गर्भवती स्त्रायों को वित्तीय सहायता। सफाई कर्मचारियों का 
सामाजिक और आर्थिक पुर्नबास। 

- वृद्धावस्था पेंशन में ।00 फीसदी की वृद्धि। पेंशन योजना के अंतर्गत और 
अधिक लोग लाए गए। आयु प्राप्त लोगों के लिए वृद्ध गृहों की स्थापना। 
आयु प्राप्त गरीबों के लिए जन-आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना। 

« सन्‌ ।984 के सिख-विरोधी दंगों के शिकार हुए लोगों के कल्याण के 

लिए ।00 करोड़ रु. का वितरण। आतंकवाद के शिकार कश्मीर घाटी 

के विस्थापितों को हर संभव सहायता दी गई। 

लॉटरी तथा शराब विज्ञापनों पर प्रतिबंध। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान 

करना निषिद्ध। उत्पादन कानूनों का कड़ाई से पालन। 

- स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 500 रु. से बढ़ा कर ।000 रु. कर दी गई। 
विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विबाह के लिए बित्तीय सहायता। अपंगों 
को छात्रवृत्ति सहित विशेष सहायता। 
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हरियाणा 


।. गन्ना वसूली का अब तक का सबसे अधिक मूल्य। शीरा उत्पादन के 
लिए सरलता से लाइसेंस। चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया 
राशि का लगभग पूरा भुगतान। 

2. पूर्ण नशाबंदी लागू। इससे छोटी बचतों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 
नशा-संबंधित अपराधों में कमी आई है। 

3. घरों, खेतों और उद्योगों के प्रयोग के लिए नए बिजली संयंत्रों की स्थापना 
की जा रही है। 

4. नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और पात्र लोगों की ही 
नियुक्ति के लिए कदम उठाना। परिहार्यं सरकारी खर्चे में कटौती। 
भूमि-आबंटन की स्वविवेकी शक्ति समाप्त। 
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5. विशेष परियोजनाओं द्वारा त्वरित औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर पैदा 
करने तथा अधिक आय प्रदान करनेवाले कई औद्योगिक इकाई स्थापित 
किए गए हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई मदों पर बिक्री कर 
समाप्त किया गया। 

. सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए 
स्कूल तथा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र खोले गए हैं। सामाजिक रूप से वंचित 
वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम। 
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पंजाब 
. कानून और व्यवस्था बनाएँ रखना। उपद्रवी तत्त्वों पर कड़ी निगाह रखना 
तथा शरारती लोगों के सर उठाने से पूर्व ही निरोधक कार्यवाही करना। 
किसानों को ट्यूब वेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली दी गई और सिंचाई 
के लिए नहर का पानी मुफ्त दिया गया। गेहूँ के लिए किसानों को अब 
तक का सर्वाधिक मूल्य दिया गया। फाइन व सुपरफाइन चावल के मूल्य 
का अंतर समाप्त किया गया। 
पंजाब को निजलीबहुल राज्य बनाने के लिए नई परियोजनाएँ शुरू। नए 
औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन। 
नूतन दलित कल्याण योजनाएँ प्रारंभ की गईं। दलित लड़कियों के लिए 
शगुन योजना, दलितों के मकानों के लिए मुफ्त बिजली; दलितों को 
मकान बनाने के लिए ऋण। 
शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चों पप पहल। चिकित्सीय और तकनीकी 
विश्वविद्यालयों की योजना। शीघ्र ही एक विज्ञान नगर और एक इलेक्ट्रॉनिक 
नगर को स्थापना की जाएगी। 

जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की एक परिषद्‌ का गठन 
हमारी एक अनन्य उपलब्धि है। भाजपा शासित राज्यों के मध्य समन्वय लाने के 
लिए यह परिषद्‌ स्थापित की गई है। यह परिषद्‌ समय-समय पर केंद्र से इन राज्यों 
की आकांक्षाएँ भी व्यक्त करती हैं। इन राज्यों की वित्तीय माँगों को सूत्रबद्ध करने 
तथा केंद्र और राज्यों के बीच की समस्याओं के निदान का मसला उठाने में भी 
परिषद्‌ ने अहम भूमिका अदा की है। 
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राष्ट्रीय आम सहमति तथा उत्तरदायी नागरिक 
वर्ग की नई संस्कृति की ओर 


आम सहमति तैयार करना राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य भाग है। राष्ट्र की 
भलाई के लिए सहयोग करना हमारी सभ्यता का मुख्य अंग है। फिर भी, भारत 
की स्वातंत्र्योत्तर राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अनेक विनाशकारी कार्य किए हैं 
जिनमें टकराव और निषेधवाद की राजनीति भी है। भाजपा मानती है कि हमारे 
देश के बहुदलीय लोकतंत्र में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच रचनात्मक वार्त्तालाप, 
परामर्श और सहयोग केवल वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य भी है। आज यह और 
भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि देश के सामने इस समय अनेक बड़े-बड़े 
राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रीय आम सहमति तैयार किए बिना 
सुलझाया नहीं जा सकता है। 

राष्ट्रीय सहमति के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर तत्काल ध्यान देने की जरूरत 

हैं। वे हें-चुनाव-सुधार, केंद्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों 
में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाना, आंतरराज्यीय जल 
बिवाद; पर्यावरण-संरक्षण और आर्थिक सुधारों के दौरान समाज के कमजोर वर्गों 
के कल्याण के लिए कारगर ढंग से संस्थागत गारंटी। 

हमारी पार्टी और सरकार विशिष्ट रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी-- 

।- हम किसी भी पार्टी के प्रति राजनीतिक अस्पृश्यता' नहीं रखेंगे। 

2. राष्ट्रीय महत्त्व के सभी मामलों में जहाँ कहीं आम सहमति आवश्यक 
होगी, हम अन्य राजनीतिक दलों के साथ बातचीत और सलाह-मशविरा 
को नीति अपनाएँगे। 

3. कांग्रेस पार्टी ने संसद्‌ में परामर्शतंत्र और प्रक्रियाओं के बारे में सदैव एक 


साधारण तथा तिरस्कारपूर्ण रबैया अपनाया; किंतु हम इसे पुनः आरंभ 
करेंगे। 


4. हम राजनीति से सरोकार न रखने वाले नागरिकों और संगठनों के विचारों 
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तथा सुझावों को भी सक्रिय रूप से आमंत्रित करेंगे और जहाँ व्यावहारिक 
होगा, वहाँ हम उनकी भागीदारी भी चाहेंगे। 

लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण का एक और उतना ही महत्त्वपूर्ण आयाम है, 
जिसे कांग्रेस पार्टी पिछले पाँच दशकों से पूरी तरह नजरंदाज करती आई है; यह 
हे एक जिम्मेदार नागरिक वर्ग को तैयार करने की आवश्यकता। लोकतंत्र में 
केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी होते हैं। किंतु, शासकों ने स्वयं ही अपनी 
जिम्मेदारियों की धज्जियाँ उड़ा दीं और शासन-कला को मात्र एक व्यापार और 
राजनीति को मात्र एक अनैतिक सत्ता का खेल बनाकर रख दिया। ऐसे में 
स्वाभाविक है कि औसत भारतीय नागरिक को राजनीति से चिढ़ हो गई। एक 
नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां के प्रति उसकी चेतना कमजोर पड़ गई 
और इस हद तक राष्ट्र निर्माण के काम में उसके सजग योगदान में भी हास हुआ। 
एक कहावत है 'राजा कालस्य कारणम्‌' (राजा समय का विधाता है); यह 
उक्त हमें स्मरण कराती है कि इस प्रकार की शोचनीय स्थिति के लिए प्रजा नहीं, 
राजा जिम्मेदार होता है। भाजपा प्रतिज्ञा करती है कि जब वह सत्ता में आएगी तो 
लोग शासन की संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन देखेंगे। सरकार में रहनेवाले लोगों 
की मानसिकता और व्यबहार में जबरदस्त बदलाव होगा। परिलब्धियों की तुलना 

में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ध्यान पहले रखा जाएगा। 
हालाँकि शासन की संस्कृति और भावना में इस प्रकार का परिवर्तन एक 
नए भारत के निर्माण की प्रथम आवश्यकता है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। 
एक मजबूत, खुशहाल और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने दैनिक 
जीवन में नागरिकों की मानसिकता और व्यबहार में बदलाव भी उतना ही 
आवश्यक है। अतः देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भाजपा 
प्रत्येक नागरिक से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना पैदा करने के लिए निम्नलिखित 

अपील करती है- 

।. “हम, भारत के लोग, जाति, मत, श्रेणी, लिंग, भाषा या धर्म के आधार 
पर अपने जीवन में किसी भी कार्य और निर्णय में कोई भेदभाव नहीं 
करेंगे। इसकी बजाय, हम यह मानते हुए अपने सभी देशवासियों के साथ 
व्यबहार करेंगे कि हम सन भारत माता की एक ही संतान हैं।” 

2. “हम, भारत के लोग चाहे जिस व्यवसाय या वृत्ति में हों, एक नई कार्य 
संस्कृति की भावना को लेकर ईमानदारी, समर्पणशीलता और अनुशासन 
से कार्य करेंगे!” 

3. “हम, संविधान में दिए गए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए पूरी लगन 
से प्रयास करेंगे साथ-साथ सदैव स्वाथों से ऊपर उठकर राष्ट्र्भक्तिपूर्ण 
भावना से कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे।” 

| 
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प्रिय देशवासियों से भाजपा की अपील 


इस चुनाव घोषणा-पत्र को यथार्थता में परिवर्तित करने के लिए अपने सभी 
देशवासियों से हमारी प्रार्थना है कि बे ।2वी लोकसभा के चुनावों में भाजपा एवं 
उसके सहयोगियों को बोट देकर सत्तारूढ़ करें। ऐसा क्षण कभी-कभी आता है, 
जब सही चुनाव करके राष्ट्र के इतिहास के मार्ग को बदला जा सकता है। भाजपा 
और जीर्ण-शीर्ण तथा नैतिकता की दृष्टि से दिवालिया कांग्रेस में से भाजपा, जनता 
दल तथा समाजवादी पार्टी आदि अवसरवादी दलों के बीच में से जिनकी कोई 
विचारधारा नहीं है और भाजपा तथा कम्युनिस्ट पार्टियों में से जिनका हर कठिन 
समय में राष्ट्रीय हितों से गद्दारी करने का घिनौना इतिहास रहा है, किसी एक को 
चुनने का यही क्षण है। 

* आगामी चुनाव में आपको स्थिरता तथा शीघ्र एक और मध्यावधि चुनाव 
हों, इनमें से किसी एक को चुनना है। 

* आगामी चुनाव में आपको एक योग्य प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के थोथे 
दावेदारों में से किसी एक को चुनना है। 

° आगामी चुनाव में आपको एक ऐसी सरकार, जो हर भारतीय के जीवन 
को बदल कर समृद्धि की ओर ले जाए या एक ऐसी सरकार जो हालात 
को बद से बदतर बना देगी, इनमें से किसी एक को चुनना है। 

* आगामी चुनाव में आपको राष्ट्रवाद और एक विदेशी हाथ में से किसी 
एक को चुनना है। 

भाजपा देश की जनता को सत्यनिष्ठापूर्वक यह आश्वासन देती है-“हम 
चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करने की कोशिश ईमानदारी 
से करेंगे।” यदि आपने अपना कीमती चोट देकर भाजपा को सत्ता सौंपी तो, 27वीं 
सदी में पदार्पण करनेवाला भारत एक ऐसा देश होगा, जो अपना सिर ऊँचा करके 
चलेगा और जिसके नागरिक सुराज के प्रति प्रतिबद्ध सरकार द्वारा उपलब्ध कराए 
गए चिरप्रतीक्षित प्रगति के फलों का रसास्वादन करेंगे। हमारी सरकार ।0 वर्ष का 
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च” 


कार्यक्रम बनाकर उतना हासिल कर लेगी, जितना अन्य लोग गत पचास वर्षो में 
प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमारी विजय जनता को विजय होगी। यह भारत माता 


की विजय होगी। 


वंदेमातरम्‌ ! 
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समृद्ध और शक्तिशाली 
भारत के लिए 
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हमारी दृष्टि, हमारी आस्था, 
हमारी वचलबद्धता 


अतीत में से भविष्य को आकार मिलता है। 
वह अतीत ही है, जो भविष्य का रूप लेता है...। 
-स्वामी विवेकानंद 


अब जब वर्तमान शताब्दी समाप्त होने को है और युग बदल रहा है, भारत 
इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमारे लोगों की शताब्दियों की आशाएँ और 
आकांक्षाएँ सच्ची अभिव्यक्ति के लिए व्यग्र हैं। हमारे देश और लोगों की नियति 
लक्ष्य-सिद्धि माँग रही है। इस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐतिहासिक निर्णय करके 
परिवर्तन लाना चाहिए। नियति ने परिवर्तन का वह साधन भारतीय जनता पार्टी 
को ही बनाया है। 

हमारे देश के लंबे इतिहास में इससे पूर्व कभी भी नैतिक रूप से इतना 
दिशाहीन और आर्थिक रूप से इतना भ्रष्ट शासन नहीं रहा है। सहज भरोसा 
करनेवाली हमारी जनता को शायद ही इससे ज्यादा गिरे हुओं ने कभी छला होगा। 
जनता की ध्वस्त आशाओं और कुंठित आकांक्षाओं की स्थिति में हमारे प्राचीन 
राष्ट्र के सामने आज एक वास्तविक परिवर्तन का विकल्प चुनने का अवसर है-- 
ऐसा अवसर जो पिछले 50 वर्षों का कांग्रेसी दुःशासन से वास्तविक मुक्ति 
दिलाएगा, और वह विकल्प तथा अवसर है-भारतीय जनता पार्टी! 

परिवर्तन का यही साधन बनने के लिए देश की जनता भाजपा की ओर 
आशा भरी निगाहों से देख रही है। भाजपा इस महान्‌ कर्तव्य और उत्तरदायित्व को 
बहन करने के लिए तैयार है। यह हमारे शाश्वत धर्म की ज्योति पुनः प्रज्ज्जलित 
करने से कम कठिन कार्य नहीं है, बह सनातन चिंतन जो हमारे ऋषियों ने 
मानवता को दिया, जिसमें निहित है करुणा, सहयोग, न्याय, स्वतंत्रता, समानता 
और सहिष्णुता पर आधारित समाज-व्यवस्था। 
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इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा एक नई समाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करेगी। भाजपा शासन की वर्तमान प्रणाली को पूरी 
तरह बदल देने का प्रयास करेगी, ताकि वह नागरिकों के हितों के प्रति उत्तरदायी 
और जवाबदेह हो। भाजपा प्रयास करेगी कि देश की अर्थव्यवस्था अधिक-से-अधिक 
लोगों की अधिक-से-अधिक माँगों की पूर्ति कर सके। पार्टी राष्ट्र की सेवा में एक 
चैतन्य और स्वच्छ राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने का प्रयास करेगी। 
इस सबसे बढ़कर भाजपा भारत को विश्व-बौद्धिक समुदाय में बही गौरवपूर्ण स्थान 
दिलाएगी, जो उसकी व्यापक सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मानवीय संपदा 
के अनुरूप है। 

हम मानते हैं कि कांग्रेस के 50 वर्षों के कुशासन के दौरान की गई गलतियाँ 
सुधारना-अर्थात्‌ हमारे नागरिकों के चूर-चूर हुए सपनों को जोड़ना, वर्तमान 
सरकार द्वारा ध्वस्त की गई देश की राजनीतिक व्यवस्था का पुननिर्माण करना, देश 
में राज्य का प्रभुत्व बहाल करना और सरकार के प्रति लोगों में पुनः विश्वास पैदा 
करना-किसी भी तरह आसान काम नहीं है। परंतु हम यह भी समझते हैं कि 
केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें इस कार्य का उत्तरदायित्व लेने और सहजता 
से हमारे राष्ट्र को अगले युग में ले जाने की वैचारिक प्रतिबद्धता, नैतिक संकल्प 
और राजनीतिक साहस है। बर्तमान युग का आरंभ हमारे प्राचीन देश की 
पराधीनता से हुआ था; आइए हम प्रयास करें कि नए युग की उद्घोषणा एक 
नवशक्तिमान, गौरवपूर्ण, समृद्ध तथा सुदृढ़ भारत से करें। 

इस पावन उद्देश्य में हमारा घोषणा-पत्र हमारे मार्गदर्शक का काम करेगा- 
इसमें राष्ट्र और नागरिकों के प्रति हमारी वचनबद्धताएँ हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में हमारी राज्य 
सरकारों ने साबित कर दिया है कि भाजपा की ये प्रतिबद्धताएँ लोगों के साथ किए 
गए हमारे पवित्र वायदे हैं। हम जो कहते हैं बही करले हैं। यह घोषणा-पत्र हमारी 
सरकार का प्रतिज्ञा-पत्र होगा। 

केंद्र में भाजपा सरकार आने पर भाजपा अगले पाँच बां में सुरक्षा, शुचिता, 
स्वदेशी और समरसता की चार अवधारणाओं के आधार पर अपने घोषणा-पत्र 
को कार्यान्वित करेगी। हिंदुत्व अर्थात्‌ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इंद्रधनुष हमारे 
बर्तमान को हमारे गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ कर उतने ही गौरवशाली 
भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा; यह हमें स्वराज्य से सुराज के युग में 
ले जाएगा। हमारा घोषणा-पत्र अच्छे तथा स्वतंत्रता के उषाकाल में हमने जिस 
समृद्ध और सशक्त भारत का स्वप्न देखा था, ऐसे भारत का स्वप्न जहाँ हमारी 
इस भूमि-सिंधु से सागर तक व्याप्त भारत भूमि को प्रत्येक नागरिक अपनी पवित्र 
मातृभूमि मानता हो, उसे साकार करने में इन चार सिद्धांतों के उपयोग को 
अभिव्यक्त करता है। 
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भाजपा एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति में विश्वास करती है। अतः हम 
सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने 


सामाजिक संघर्ष की अपेक्षा सामा के लिए प्रतिबद्ध 


हैं। हम प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति को 
समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैं। एक जाति को दूसरी जाति, एक समुदाय को 


दूसरे समुदाय, और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ भिड़ाने की राजनीति ने हमारे 
सामाजिक ताने-बाने के चिथड़े कर दिए हैं। भाजपा इस बिखरे ताने-बाने को 


समरसता के आधार पर पुनः बुनेगी। 
इस घोषणा-पत्र को वास्तविक रूप देने और भारत को नए स्वर्ण युग में ले 
जाने की अपनी नियति प्रदत्त भूमिका निभाने के लिए भाजपा सभी नागरिकों का 


समर्थन और सहयोग चाहती है। 
OU 


C- हा र; सुजात घोषणाः 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta NS र 


हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, 
हमारी सरकार 


एक नई दिशा, एक नई व्यवस्था 

लगभग आधी शताब्दी के कांग्रेसी कुशासन ने देश की आंतरिक राज-व्यवस्था 
को बिलकुल तहस-नहस कर दिया है। हमारे गणराज्य की एक भी संस्था ऐसी 
नहीं बची है, जो इस समय पूर्णतः स्वस्थ हो। विधानमंडल, कार्यपालिका और 
दुर्भाग्य से न्यायपालिका और यहाँ तक कि मीडिया भी कांग्रेस की विवेकहीन 
लूट-खसोट का शिकार हो चुके हैं। 

भारतीय जनता पार्टी भली-भाँति समझती है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान 
को गई गलतियों को सुधारने के लिए विश्वकर्मा जैसे कौशल और लगन की 
जरूरत है। हम बड़ी विनम्रता के साथ इस कार्य को करना चाहते हैं। 

सबसे पहला काम राज्य की सत्ता को पुनः स्थापित करना है। पिंडारियों के 
त्रास के बाद के समय में राज्य की सत्ता शायद ही कभी इतनी निर्बल रही जितनी 
इस कांग्रेस के कुशासन के दौरान रही। अतः सबसे प्रमुख कार्य राज्य और शासन 
को 'इज्जत' और 'इकबाल' को पुनः स्थापित करना है। इस प्रयोजन के लिए 
भारतीय जनता पार्टी अनेक उपाय करेगी। सच पूछा जाए तो यह चुनौती प्रमुख 
रूप से नैतिक चुनौती है और इसके बाद इस पर काम करने की है। अतः भारतीय 
जनता पार्टी बचन देती है कि वह-- 

। . जम्मू-कश्मीर में और पूर्वोत्तर भारत में पैदा हो रही अनेक चुनौतियों की 
ओर सार्थक ढंग से ध्यान देगी। हमारा विश्वास है कि युद्ध की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण देश के इन दोनों सीमावर्ती इलाकों में समस्याओं का मूल 
कारण कुशासन, उपेक्षा और भारत से भावनात्मक अलगाव है। आतंकवाद 
और राज्य के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का सीधे मुकाबला किया जाएगा। 
जहाँ जरूरी होगा वहाँ कानून में शीघ्रता से परिवर्तन किया जाएगा। इस 
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मामले मे हमारा रवैया दृढ़ किंतु न्यायपूर्ण होगा। 

2. अवैध शस्त्रों के प्रवेश और जिनके पास ऐसे शस्त्र हैं उनका पता लगाने 
के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आम छोटे प्रकार के शस्त्रों के 
फैलाव से देश में विधि व व्यवस्था पर और राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा 
दुष्प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि नशीली औषधियों की तस्करी और 
इस पर आधारित आतंकवाद के बीच नजदीक का रिश्ता है। देश को 
इनसे मुक्त कराना आवश्यक है। इससे संबंधित कानून को पहले से 
अधिक कारगर बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। 

. प्रशासन को चुस्त बनाएगी (उपायों का उल्लेख आगे किया गया है) और 
उनकी क्रियान्चिति, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता बढ़ाएगी। 
अरद्धसैनिक बलों, जिनमें हाल में गठित नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड, रैपिड 
ऐक्शन फोर्स, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जैसे बल भी शामिल हैं, की 
संख्या, संरचना, गठन और भूमिका को अधिक तर्कसंगत बनाएगी। हम 
वैयक्तिक सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करेंगे। हमारा मत है कि देश के 
उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर है। 
किंतु यह सुरक्षा न बहुत तामझामवाली होनी चाहिए और न निजी जीवन 
का अतिक्रमण करनेवाली। साथ ही, यह देश के नागरिकों की सामूहिक 
सुविधा की कीमत पर तो कदापि नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 
इसमें सुधार करेगी। 


परिवर्तन के लिए एजेंडा 


w 


क 


संवैधानिक सुधार 
भारतीय जनता पार्टी का मानना हे कि पिछले 50 वर्षों से केंद्र-राज्य संबंध 
बिगड़ते जा रहे हैं और उनको सुधारने की जरूरत है। हम यह भी मानते हैं कि 
अपेक्षाकृत शक्तिशाली संघ और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की 
व्यवस्था के लिए भी सुधार जरूरी हैं। 
।. भारतीय जनता पार्टी सरकारिया आयोग की निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों 
को लागू करेगी 
(क) संसाधनों का संतुलन राज्यों के पक्ष में पुनः स्थापित करना। 
(ख) राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और राज्य विधानमंडलों को भंग 
करने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को समाप्त करना। 
हम इस संभावना का भी पता लगाएँगे कि क्या राज्य सरकारों को 
बर्खास्त करने के लिए संघ सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत 
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का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया जाए। और 
(ग) राज्यपालों की नियुक्ति के पहले इस संबंध में राज्य सरकारों से 
परामर्श करना। 

2. हम वायदा करते हैं कि उत्तरांचल, वनांचल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ राज्य 
बनाकर उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हम इस बात पर भी विचार करेंगे 
कि छोटे-छोटे राज्यों के गठन के प्रश्‍न पर विचार करने हेतु एक आयोग 
बैठाएँ। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 

. भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 
के लिए क्षेत्रीय विकास परिषदों का गठन करेगी। 

. हम जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत संघ में पूर्ण और अंतिम विलय के 
लिए संविधान की धारा 370 को हटा देंगे। यह धारा जम्मू-कश्मीर राज्य 
को पृथक्‌ और पृथकतावादी दर्जा प्रदान करती है। 

. सभी अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य विवादों को निबटाने के लिए और 
कावेरी जल विवाद जैसे मुद्दों पर तदर्थ अनुक्रियाओं को खत्म करने के 
लिए हम संविधान की धारा 263 के अधीन एक अंतररराज्यीय परिषद का 
गठन करेंगे। 

- संविधान को धारा 44 के प्रति भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। हम एक 
समान नागरिक संहिता बनाएँगे जो सभी समुदायों पर लागू होगी और 
उनमें समान भारतीय पहचान का विकास करने के साथ ही पुरुषों और 
महिलाओं दोनों को समान दर्जा प्रदान करेंगी। प्रतिगामी निजी कानून' 
कानूनी रूप से वैध नहीं रहेंगे। 

- संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति-पद्धति की पुनः समीक्षा की जाएगी। 


- हम नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएँगे और एक बहूप्रयोजनीय 
पहचान-पत्र जारी करेंगे। 
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चुनाव संबंधी सुधार 

भारतीय जनता पार्टी का दूढ़ मत है कि जिन अनेक कारणों से हमारी 
राजव्यवस्था आज की दयनीय दशा पर पहुँची है उनमें एक बड़ा कारण दोषपूर्ण 
चुनाव हैं। इसलिए सत्ता में आने के बाद हम तुरंत विभिन्‍न चुनाव सुधारों को लागू 
करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी- 

।- गोस्वामी समिति की रिपोर्ट को अद्यतन बनाएगी और उसे लागू करेंगी; 

2. चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आचार-संहिता को कानूनी दर्जा प्रदान 

करेगी और उसे असरदार बनाएगी; 
3. सभी विधानमंडलों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए राजकीय 
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सहायता देने की योजना प्रारंभ करेगी; 

4. सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कंपनियों की ओर से खुले आम 

औपचारिक रूप से धन देने के लिए समुचित प्रोत्साहन देगी; 

5. ।99। की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्रों के परिसीमन के काम को हाथ में लेगी; 

, सभी राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य बनाया जाएगा कि वे हर वर्ष 
अपना लेखा-परीक्षण हिसाब-किताब प्रकाशित कराए, ताकि इन खातों 
की सार्वजनिक जाँच हो सके; 

7. सूची प्रणाली प्रारंभ करने की व्यावहारिकता पर विचार करेंगी; 

8. सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगी 
और मतदान के लिए पहचान-पत्र को अनिवार्य बनाएगी; 

. सभी मतदाता सूचियों की जाँच कराएगी ताकि किसी वेध मतदाता का 
नाम शामिल होने से छूट न जाए; 

।0. विज्ञापनों, कट-आउटों आदि पर रोक लगाकर चुनाव के खर्च पर 

अंकुश लगाने के लिए कदम उठाएगी; 

।।. मतगणना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों 
का प्रयोग शुरू करेगी; 

।2. संसद, राज्य विधानसभाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ और एक 
ही समय पर कराने की संभावना पर विचार करेगी; 

।3. ऐसी व्यवस्था करेगी कि बूथ पर कब्जा करनेवालों को शीघ्र और कठोर 
दंड दिया जाए; 

4. जो अधिकारी चुनाव में बेइमानी करने के लिए अपराधी पाएँगे, उन्हें भी 
कठोर दंड दिया जाएगा; 

।5. दल-बदल रोक कानून में ऐसा संशोधन करेगी कि यदि किसी विधानमंडल 
का कोई सदस्य अपना दल बदलेगा तो वह सभा की सदस्यता खो देगा 
और 

6. सत्तारूढ़ दल द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी का दुरुपयोग रोकेगी। 
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भ्रष्टाचार और उसका इलाज 

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के कुशासन के 50 वर्षों के 
दौरान हमारे देश में जो बुराइयाँ पैदा हुई हैं, उनमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बुराई है। 
हमारे देश में भ्रष्टाचार की भावना बढ़ी है, उससे नैतिकता का ओर आर्थिक दृष्टि 
दोनों रूपों में पतन हुआ है। अतः शासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 
सभी सार्वजनिक पदोंवाले पुरुष-महिला निष्कलंक ईमानदारी और असंदिग्ध जवानदेही 
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का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसमें केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि 
कार्यपालिका, पुलिस और न्यायपालिका को भी, जिस पर भ्रष्टाचार के छींटे 
दिखाई पड़ने लगे हें- शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नीचे 
बताए गए उपायों से इस चुनोती का सामना करने का प्रयत्न करेगी। हम यह 
दावा नहीं करते कि भ्रष्टाचार घटाने के लिए यही एकमात्र योजना है या इससे 
बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती। यह तो हमारी वचनबद्धता का द्योतक है 
और इतने वर्षां की इतनी बड़ी बुराई को दूर करने की दिशा में पहला कदम है 
और वह भी हम लोग खुद इसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे स्वच्छ सार्वजनिक जीवन 
के लिए जिसमें नैतिकता और सदाचरण को उचित मान्यता मिले, भारतीय जनता 
पार्टी निम्नलिखित उपाय करेगी 

. प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए चुनाव की तिथि से 90 दिन के अंदर 
अपनी संपूर्ण आय और संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर देगी; 

- सार्वजनिक पद धारण करनेवाले व्यक्तियों के लिए ऐसे विस्तृत विनियम 
और शर्तें लागू करेगी ताकि हितों के टकराव की बजह से उनके कर्तव्य 
के उचित निर्वहन पर कभी कोई प्रभाव न पड़े; 

* प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पद धारण करनेवाले किसी व्यक्ति के 
खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए लोकपाल नियुक्त करेगी; 

- ठेकों, योजनाओं और बड़ी रकमोंबाले समझौतों को सरकारी अनुमोदन 
दिए जाने की प्रणाली में सुधार और परिवर्तन के लिए कदम उठाएगी, 
ताकि वे अधिक पारदर्शी बन जाए। नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों 
के संबंध में सिर्फ हाँ' या 'नहीं' कहने अर्थात्‌ प्रश्रय देने के अधिकार में 
भारी कटौती की जाएगी। हम मानते हैं कि बह सरकार सर्वोत्तम सरकार 
होती है जो कम-से-कम हस्तक्षेप करे। हम खुले और पारदर्शी शासन 
के साथ इसका तालमेल बैठाने का प्रयास करेंगे; 

- भ्रष्टाचार के जो मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं और पिछले ।0 वर्षों में 
जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं, उन पर जल्दी कार्यवाही की 
जाएगी और 

- ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाएँगे, जिनसे रॉ, आई बी एवं सी बी आई 
जैसी अन्वेषणकारी और गुप्तचर एजेंसियों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के 
राजनीतिक स्वाथाँ को सिद्ध करने के लिए न हो सके। 
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न्यायिक सुधार 


शीघ्र निष्पक्ष और कम खर्चीले न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी- 
।. न्यायपालिका के सभी स्तरों पर बड़ी संख्या में पड़े अनिर्णित मुकदमों को 
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निबटाने के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी; 

` उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली पदों पर 
तुरंत नियुक्तियाँ करेगी; 

3. ऐसा कानून बनाएगी कि न्यायालय निरंतर सुनवाई स्थगित न करते रहें 
और मुकदमों का निबटारा एक वर्ष के अंदर किया जाए; 

` सभी न्यायाधीशों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का निरंतर पुनरीक्षण 
करती रहेगी, ताकि न्यायपालिका की ओर सर्वोत्तम विधि-प्रतिभाएँ आकृष्ट 
हों; 

5. समाज के निर्धन वर्ग के लिए कानूनी सहायता की विद्यमान सुविधाओं 

को बढ़ाएगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी; और, 

एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी, जिस पर उच्च न्यायालयों 

तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियाँ करने का दायित्व होगा। 
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पंचायती राज 
गाँव स्तर पर बेहतर स्थानीय स्वशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी- 
।. पंचायती राज को और भी सुदृढ़ बनाने हेतु हाल के अनुभव के प्रकाश 
में संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों में परिवर्तन करेगी; और 
2. पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी। 


प्रशासनिक सुधार 
प्रशासन को जनता का हितचिंतक, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए, 


नागरिकों की पसंद की उत्तम सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए और सार्वजनिक 
प्रशासन में नया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी- 

]. हिंसा फैलाने के लिए जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाएगी, समयबद्ध 
जांच बैठाएगी, जाँच निष्कर्षो को प्रकाशित करेगी, अपराधी को दंड देगी 
और हिंसा का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देगी; 

2. राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट अद्यतन बनाएगी और समयबद्ध रूप 
से उसे क्रियान्वित करेगी; 

3. प्रत्येक मंत्रालय/क्रिभाग से कहेगी कि वे निष्पादन के लिए मात्रा के रूप 
में स्पष्ट मानदंड निर्धारित करें जिसमें लागत कम रखने का भी निर्देश 
हो और इन मानदंडों के परिपालन पर नजर रखे; 

4. उच्च श्रेणी के कुछ विशेष पदों जैसे भारत के मुख्य सचिव, पुलिस 
महानिदेशक आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल की योजना प्रारंभ 


करेगी; 
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5. नोकरशाहों और पुलिस अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाने का समर्थन 

नहीं करेंगी; 

6. प्रारंभ में जिले के तीन सर्वोत्तम अधिकारियों को वार्षिक 'सरदार पटेल 
पुरस्कार' देना शुरू करेगी; 

. एक स्थान पर तैनात समान श्रेणी के अधिकारियों के लिए समान आवास 
सुविधा और अन्य संबद्ध सुविधाएँ सुनिश्चित करेगी। आवास आवंटन की 
प्रणाली पारदर्शी बनाई जाएगी; 

. निजी क्षेत्र, गेर-सरकारी संगठनों, शेक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के 

कार्मिकों को सरकारी नौकरी में आने की पारिर्वक प्रणाली शुरू करेगी; 

ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनसे सरकार को हट जाना चाहिए, ताकि 
उन विभागों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सके; 

।0. केंद्र तथा प्रदेशों में प्रशासनिक सुधार विभाग को सुदृढ़ बनाएगी; और, 

।।. नागरिकों को उनका हक देगी। आज नागरिकों, समाज और राज्य के 

बीच बड़ी खाई पैदा हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य 
नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघनीय नहीं मानता; नागरिकों के प्रति 
अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन नहीं करता और नागरिकों को 
वे सुविधाएँ नहीं प्रदान करता, जिन्हें प्रदान करना उसका परम कर्तव्य है। 
अतः भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करेगी, जिनमें तत्काल 
सुधार जरूरी है; क्योंकि वह आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से 
जुड़े हुए हैं और एक निश्चित समय के अंदर उनमें सुधार लागू करेगी। 
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अयोध्या में श्रीराम मंदिर 


भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की अवधारणा में 
विश्वास करती है। हमारी राष्ट्र की कल्पना भारत की मात्र भौगोलिक या 
राजनीतिक पहचान तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत 
से परिभाषित होती है। सांस्कृतिक राष्ट्र्वाद' के प्रति हमारी आस्था इसी धारणा से 
निकली है, जो कि हिंदुत्व की आत्मा है। हमारा मत है कि यही हमारे प्राचीन 
राष्ट्-भारतवर्ष की पहचान हे। 

हिंदुत्व ही एकता के सूत्र में पिरोनेवाला मंत्र है और यही हमारे राष्ट्र की 
एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकता है। यह भारत की आत्मा की रक्षा 
करने और उसे पुनः ऊर्जा संपन्न बनाने का और हमें एक शक्तिशाली व समृद्ध 
राष्ट्र के रूप में एक नए युग में ले जाने का सामूहिक प्रयास है। हिंदुत्व किसी 


एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की कीमत पर किसी एक वर्ग को पहुँचाने 
शर्मनाक प्रयासों को विफल करने का साधन भी है। EE 5 
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हमारा विश्वास है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असीम शक्ति को पहचानकर 
ही राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है। इन्हीं आधारों को सुदृढ़ बनाने के लिए 
भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन में 
भाग लिया था। 
सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अयोध्या में जन्मस्थान 
पर भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करेगी-यह भारत 
माता के प्रति हमारी श्रद्धा का निवेदन होगा। यह सपना हमारे देश के करोड़ों लोगों 
को प्रेरणा देता है : राम की कल्पना उनकी चेतना के मूल में है। 
[] 
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हमारी अर्थव्यवस्था और दिशा 


स्वदेशी के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार 


चार दशकों के कांग्रेस कुशासन ने हमारे देश की आर्थिक सृजनशीलता नष्ट 
कर दी है। इन दशाब्दियों में हमारा देश ऐसी ठोस आर्थिक नींव पर खड़ा नहीं हो 
पाया, जो संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते उसके कद के अनुरूप हो। 
कांग्रेस ने अत्यधिक विपरीत मॉडलों के जो प्रयोग किए उनके परिणामस्वरूप देश 
समय-समय पर संकट के कगार तक पहुँचता रहा। इन प्रयोगों का खामियाजा लंबे 
समय से हमारे देश के दुःखी मूक नागरिकों को भुगतना पड़ रहा हैः आज भी उनमें 
से बहुत से लोग भूख, कुपोषण, निरक्षरता और गरीबी के शिकार हैं; आज भी 
इंडिया अर्थात्‌ शहरी समृद्ध लोगों का और भारत अर्थात्‌ गाँवों के लोगों के 
रहन-सहन के स्तर में बड़ा अंतर है। 
हम आर्थिक नीति में निश्चितता लाने का वायदा करते हैं। भारतीय जनता 
पार्टी को भारत की वंशानुगत विरासत पर गर्व है और प्रत्येक भारतीय सृजनात्मक 
प्रतिभा पर अटूट विश्वास है। हम ऐसी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं, जो 
भारत को संसार के देशों के बीच अग्रणी स्थान पर पहुँचा सके। 
सन्‌ ।99। में वर्तमान सरकार ने दाबा किया था कि उसे विरासत में जो 
अर्थव्यवस्था मिली, उसमें विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत थोड़ा था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 
कोष की शर्तों को स्वीकार करते हुए सरकार ने उद्योग, व्यापार और विनिमय दर 
नीतियों को कानूनी बंधनों से मुक्त करने का कार्यक्रम आरंभ किया-यह विदेशी 
निवेश के बिलकुल भिन्न रबैया था। इसका नतीजा यह है कि सरकार अपनी 
उत्तराधिकारी सरकार के लिए विदेशी मुद्रा का जो भंडार छोड़ेगी वह बहुत थोड़ा 
ही होगा, क्योकि उसमें एक बड़ा हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेश जैसी अस्थिर 
राशियों का और एफ-सी.एन.आर. की जमा राशियों का है। उसमें विदेशी प्रत्यक्ष 
निवेश का भाग बहुत थोड़ा ही है। 996-97 में ही 7 बिलियन डॉलर, 35 रुपए 
प्रति डॉलर की दर से प्रायः 24 अरब 50 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाना 
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है। सरकार ने वित्तीय घाटे को बढ़ने से रोकने की कोशिश की, परंतु इस कार्य 
में उसे सफलता नहीं मिली : वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 7 प्रतिशत के 
लगभग ही बना रहा जिसकी वजह से विकास संबंधी खर्च में स्वीकार्य सीमा से 
भी अधिक कटौती करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास रुक गया। 

पिछले 5 सालों के दौरान कानूनी बंधन हटाने की घोषणा के बावजूद लाइसेंस 
कोटा परमिट राज के सभी पूर्ववर्ती विभाग और संस्थान अभी भी विद्यमान हैं। 
सामाजिक संरचना तंत्र की उपेक्षा हुई है और गरीबों तथा बंचितों की हालत बदतर 
हो गई है। देश की रक्षा आवश्यकताओं की भी उपेक्षा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 
देश की सुरक्षा खतरे में है। 

इस सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप 
भौतिक सुविधाएँ--सड़कें, रेलवे, डाक, बिजली, दूरसंचार-सभी लगभग गतिहीनता 
की अवस्था में पहुँच गई हैं। और इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में 
विकास अवरुद्ध हो गया है। घाटे के मुद्रीकरण पर अंकुश लगाकर बजट को 
संतुलित रखने की विधि को अपनाकर इस सरकार को मजबूरन भारी कर्ज का 
सहारा लेना पड़ा जिसके फलस्वरूप शेष अर्थव्यवस्था में धन की कमी पड़ गई 
और ब्याज की दरें बढ़ गईं। धन की कमी के कारण हमारे घरेलू उद्योगों के सामने 
मंदी का खतरा पैदा हो गया है। 

कुल मिलाकर इस सरकार को सन्‌ ।99। में विरासत में जितनी ध्वस्त और 
दुर्नल अर्थव्यवस्था मिली थी, उससे कहीं अधिक ध्वस्त और दुर्बल अर्थव्यवस्था 
छोड़कर यह सरकार हटेगी। इस प्रकार हमारे लिए, क्योंकि हम सत्ता में आने का 
प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी भारी चुनोतियाँ हैं! 


हमारा आर्थिक चिंतन 

हम इस बात को मानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संसार के देशों 
ने तीब्र आर्थिक विकास के लिए बाजार व्यबस्था को अपनाया है। किंतु इस संबंध 
में हमारा चिंतन निम्न प्रकार से है-- 

() बाजार व्यवस्था से आर्थिक विकास भले हो, किंतु इससे वितरण समानता 
और वितरण न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता। राज्य को अपनी भूमिका 
का निर्वाह करते रहना है; 

(9) अतः गरीबों और बंचितों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने और निर्वाह 
योग्य न्यूनतम रहन-सहन का स्तर प्राप्त कराने में सरकार को सहायता 
करनी होगी; 

(0) आर्थिक मोर्चे पर श्रम और आर्थिक संसाधनों की तुलनात्मक सुविधा पर 
आधारित पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मानव संसाधनों, कौशल और 
प्रौद्योगिकी के आधार पर निर्मित नई व्यवस्था उभर रही है। सही नीति 
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के बल पर इसे भारत की ताकत बनाया जा सकता है; और, 

(९) हमारे जैसे समाज को अपनी रणनीति नए और अपने ढंग से बनानी हे, 
ताकि हम सीमा-मुक्त संसार की उच्च तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप 
अपने को ढाल सकें-कितु उसके साथ आने वाले सामाजिक तनाव, 
आर्थिक अस्थिरता से बचे रहें और न हमें अपनी पहचान खोनी पड़े और 
न अपने सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को तिलांजलि देनी पड़े। यही 
हमारे स्वदेशी चिंतन का सार है। एक आत्मनिर्भर भारत, जो तानाशाह 
के रूप में नहीं बल्कि भूमंडलीकरण की चुनौती का सामना करने के 
लिए और अपनी संप्रभुता या आत्मसम्मान के साथ समझौता किए बिना 
अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों का दावा 
सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। हम निर्बाध उपभोक्तावाद के खिलाफ 
है: हम निर्वाह योग्य उपभोग और विकास के पक्षधर हैं। 

विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी निवेश की जरूरत पड़ेगी और उसे 
प्रोत्साहन दिया जाएगा। किंतु जब घरेलू बचत अपर्याप्त हो और घरेलू अर्थव्यवस्था 
को मदद देने और घरेलू बचत की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी बचत का 
सहारा लेना पड़ता है तो हमें राष्ट्र के दीर्घकालीन हितों के साथ समझौता करना 
पड़ता है। बहुत से देशों ने भारत के बाद विकास का काम प्रारंभ किया और वे 
भारत से आगे निकल गए, जहाँ उन्होंने अपने सकल घरेलू उत्पाद की 35-40 
प्रतिशत के बराबर लगभग बचत दर रखकर अपना विकास किया, वहीं भारत में 
घरेलू बचत की दर कांग्रेस शासन के दौरान लगातार घटकर सकल घरेलू उत्पाद 
के 20 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई। घरेलू बचत की यह दर अर्थव्यवस्था के 
तीब्र विकास की कौन कहे, निवेश के वर्तमान स्तर के लिए भी पूरी तरह से 
अपर्याप्त है। यही नहीं कि केवल निजी बचतें कम हुई हैं, इससे भी अधिक चिंता 
की बात यह है कि सरकारी बचत वस्तुतः शून्य हो गई है। 
हमारे विचार से दो तात्कालिक प्राथमिकताएँ हैं-- पहली, हमारे सकल घरेलू 
उत्पाद के लिए निर्धारित वृद्धि दर के अनुरूप भौतिक एवं आर्थिक ताने-बाने का 
प्रबंध करना ओर दूसरी, न्यूनतम निर्वाह योग्य जीवन के लिए अपेक्षित सामाजिक 
ताने-बाने का प्रबंध करना। 
उपर्युक्त की पूर्ति करने और साथ ही वित्तीय घाटे को बढ़ने न देने के लिए 
एक भिन्न तरीका अपनाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी गैर-विकासात्मक खर्च 
में कटौती करने की कोशिश करेगी; नौकरशाही में अत्यधिक कमी करके सरकार 
को वाणिज्य संबंधी गतिविधियों को न्यूनतम करने की कोशिश करेगी; कंट्रोल 
और विनियमों को समाप्त करेगी और गरीबी निवारण कार्यक्रमों तथा सामाजिक 
सुविधा तंत्र में तेजी लाकर विकास के लिए मुक्त व्यापार क्रियाओं के लिए ढाँचा 
उपलब्ध कराने को नई भूमिका के लिए अपने को समर्थ बनाएगी। 
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राजकोषीय सुधार और कराधान 
हमारा विश्वास है कि राजस्व के लिए केवल कराधान ही एकमात्र आधार 


नहीं है। विकास की टिकाऊ और तेज गति तभी संभव है जब बड़ी मात्रा में निवेश 
हो और उसी के अनुरूप घरेलू बचत हों। वर्तमान सरकार ने परिहार्य भोकतावाद 
को बढ़ावा देकर और सूक्ष्म बचतों को सुरक्षित एवं उत्पादक कार्यों में लगाने की 
बजाय सट्टे की स्थिति में छोड़कर देश का बड़ा अहित किया है। 

० हम राजकोषीय सुधारों को ऐसा रूप देंगे कि बचतों और संविदा बचतों 
के स्तर में इतनी वृद्धि हो जाए कि उससे हम तीव्र विकास के लिए जरूरी 
मात्रा में निवेश कर सकें। 

० कराधान के संबंध में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कराधान का स्तर और 
उसकी दरें न केवल ऐसी हों कि उनके कारण विकास में बाधा न पड़े 
बल्कि कर का बोझ भी समान रूप से समाज के सभी समृद्ध वर्गो पर 
पड़े। हम अप्रत्यक्ष करों का अनुचित बोझ भी कम करेंगे, ताकि 
उत्पादकता और विकास में बाधा न पड़े। आज अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 
7। प्रतिशत हैं। 

० हम मूल्य-मिश्रित कर (४९ ॥११९१ ६३४-\^T) का ऐसा ढाँचा बनाएँगे 
जिसके अंतर्गत मूल्य संवर्द्धन में योगदान करनेवाली वस्तुओं और 
सेवाओं पर बोझ का बेहतर वितरण सुनिश्चित हो सके। 

० टैरिफ के मामले में, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू क्षेत्र को होड़ 
करने का पूरा मौका मिले और वह होड़ में पिछड़ न जाए। 

० हम राष्ट्र पर कर्ज के बोझ को हलका करने की कोशिश करेंगे। इसके 
फलस्वरूप ब्याज दरों में स्थिरता आएगी। 

० हम बड़ी मात्रा में आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं पर उत्पादन 
शुल्क नहीं बढ़ाएँगे। 

० बिक्री कर सुधार और समानीकरण के पहल की जाँच करेंगे। 

० रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्वायत्त रूप से काम करने को सुनिश्चित 
करेंगे। 

० काले धन के निर्माण को रोकने के लिए कड़े उपाय करेंगे। 

० वर्तमान कर ढाँचे को युक्तिसंगत एवं सरल बनाएँगे और आयकर से छूट 
की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपए कर देंगे। 

० कमानेवाले सदस्यों पर आश्रितों की संख्या के आधार पर समुचित 
कटौतियों की व्यवस्था करेंगे। | 

० अनुमोदित संगठनों में-चाहे निजी हों या सार्बजनिक-सभी निवेश संपत्ति 
कर से मुक्त कर देंगे। 
० गैर-म्युनिसिपिल क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख उद्योगों को करों से राहत देंगे। 
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० सभी लाभ कमानेवाली व्यापारिक इकाइयों से सरकारी कोष में न्यूनतम 
योगदान सुनिश्चित करेंगे। शून्य कारोबार वाली इकाइयों' की धारणा 
खत्म कर दी जाएगी। 

० लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों ओर बोद्धिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में 
संलग्न अन्य लोगों को कर में विशेष रियायतें दी जाएँगी। 


मूल्य-स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण 

हमारा दृढ़ विश्वास है कि अधिकतम उत्पादन करके और उत्पादन की ' 
लागत को न्यूनतम करके ही मूल्य स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है। 
टेक्नोलॉजी को अद्यतन बनाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन और खुली होड़ के 
माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। भाजपा निम्नलिखित उपाय 
करेगी। 

० हम कार्यकुशल, कम खर्चीली, भ्रष्टाचार से मुक्त सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारे देश में ग्रामीण, आदिवासी और दूर, 
दराज के पिछड़े क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को वस्तुओं की नियमित तथा 
सुनिश्चित समय पर और पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध कराई जा सके; 

० गुणवत्ता मानदंडों के प्रतिमान ऊँचे करके, न कि उनमें ढील देकर जैसा 
कि कांग्रेस ने किया है-हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से 
बेहतर किस्म के खाद्यान्न की सप्लाई करेंगे; 

० सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से हम खाद्यान्नों, चीनी और 
मिट्टी के तेल के अलावा दालों, खाने के तेल और साबुन की भी 
सप्लाई करेंगे; 

० हम ।986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून को सुधारेंगे और उसकी क्रियान्विति 
सुनिश्चित करेंगे; और, 

० उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देंगे। 


काला धन और भ्रष्टाचार 
जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और काले धन की 
दोनों बुराइयों के खिलाफ अनवरत युद्ध छेड़े हुए है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त 
करने और इस प्रकार काले धन का भी उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध हैं। 
० हम इस समानांतर अर्थव्यवस्था के धन से पुँजी निर्माण को बढ़ावा देंगे : 
इस प्रकार निर्मित पूँजी से प्राप्त होनेवाले राजस्व पर सरकार को कर 
लगाने का अधिकार होगा। 
० भारतीय जनता पार्टी सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि विकास और आवास 
निर्माण जैसे शहरी ग्रामीण निर्धनं के लिए क्षेत्रों को खोल देगी। 
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० इस संदर्भ में हम शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की युक्तिसंगतता 
पर भी पुनर्विचार करेंगे। 


बुनियादी सुविधा संरचना तंत्र 

हमारा मत है कि ऊर्जा, दूरसंचार (भूतल, समुद्री और हवाई), परिवहन हमारे 
विकास का मूलाधार हैं। अभी मुश्किल से 50 प्रतिशत सड़कें पक्की हैं। ओर कुल 
यातायात के लगभग 40 प्रतिशत की व्यवस्था एन.एच.एस. करता है, जो कुल 
सड़क ताने-बाने का मुश्किल से 2 प्रतिशत हैं। 

० पिछली पाँच दशाब्दियों में हमारे रेल ताने-बाने में केवल ।6 प्रतिशत की 
बढ़ोतरी हुई है। हमारे बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार में सबसे बड़ी बाधा 
बन गए हैं। ऊर्जा और दूरसंचार की खराब स्थिति की वजह से विकास 
कार्य ठप पड़ गया है। 

० हमें तेजी से राष्ट्रीय जलमार्ग ताने-बाने का विकास करने की आवश्यकता 
है। 

० हमें अपनी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए अगले ॥5 वर्षों में 
प्रतिवर्ष ।0,000 मेगावाट की बढ़ोतरी करनी होगी। सिंचाई की जरूरतों 
की वजह से हमारे संसाधनों पर दबाव है। इन सबके लिए बड़े पैमाने पर 
निवेश की जरूरत है। 

० अतः हम देश में शक्तिशाली बांड बाजार की नींव रखना चाहते हैं, 
जिसके माध्यम से विशाल वित्तीय आवश्यकताओं के लिए धन एकत्र हो 
सकेगा। बुनियादी सुविधा संरचना तंत्र के क्षेत्र में हम विदेशी पूँजी को 
आमंत्रित करेंगे। 

० हम एक ऐसा ढाँचा खड़ा करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता 
के आधार पर सुविधा संरचना तंत्र के गंभीर संकट का शीघ्र निराकरण 
करेगा। 

० हम ऐसी कोशिश करेंगे कि राज्य की भूमिका केवल मददगार की हो, शेष 
सारा काम विधिवत सुगठित्‌ स्वाधीन नियामक प्राधिकरण करे। 


सार्वजनिक क्षेत्र 
इस समय सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नीति अस्त-व्यस्त अवस्था में है। 


० भारतीय जनता पार्टी का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत केबल 
बही संवेदनशील विषय हों जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हों और 
अनियंत्रित निजी क्षेत्र के दुष्प्रभावों को संयत करने या उनको रोकने के 
लिए जहाँ सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति जरूरी हो, वहीं सरकार सार्वजनिक 
क्षेत्र में दखल दे। 
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० सामाजिक लक्ष्यों के संवर्द्धनवाले विषयों में सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति 
बनी रहेगी। 

० जो उद्यम शेष सार्वजनिक क्षेत्र में चलते रहेंगे उनमें सरकार का कम-से-कम 
हस्तक्षेप होगा। 

सार्वजनिक क्षेत्र के रुगण, लाभ न कमानेवाले अथवा बीमार उपक्रमों 

से विनिवेश के संबंध में भारतीय जनता पार्टी एक विनिवेश आयोग गठित 
करेगी, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की देखरेख 
करेगा। 

० सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का विनिवेश करते समय कर्मचारियों के हितों 
का ध्यान रखा जाएगा। 

० तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जरूरत के मुताबिक श्रमिकों को नया 
प्रशिक्षण देने और उन्हें नए काम पर लगाने का काम करने के लिए 
राष्ट्रीय पुनर्नबीकरण कोष का पुनर्गठन किया जाएगा। 

० सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होनेवाली आमदनी का 
उपयोग केवल पूँजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। 


विदेशी व्यापार और विदेशी पूँजी 

भूतकाल में विदेशी व्यापार नीति एक आवरण बनकर रह गई है। अब जरूरी 
हो गया है कि व्यापार और उद्योग के बीच की कड़ी को शक्तिशाली बनाया जाए। 
० हम आधारभूत उद्योगों को चुनेंगे और गंतव्यों का वर्गीकरण तैयार करेंगे 
और निर्यात योजना के लिए एकीकृत उत्पादन की शुरुआत करेंगे तथा 
कुछ चने हुए मामलों में ही दखल देंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का यह 

महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गतिशील बन सके। 
० हम क्षेत्रीय व्यापार गुटों के साथ ऐसी संधि करने या उनकी सदस्यता प्राप्त 
करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे निर्यातों को और बढ़ावा मिले। 
भारतीय जनता पार्टी विदेशी निवेश का स्वागत करती है, क्योंकि 
हमारा मत है कि इससे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी प्राप्त 
झा ड और हमारी अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता एवं प्रतियोगी धार प्रखर 

। 

° अल विदेशी बचतों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम करने का प्रयास 
करेंगे। 

*» हम विदेशी निवेश की प्राथमिकता ऐसे क्षेत्रों के लिए निधारित करेंगे जो 
निर्यात को बढ़ावा देंगे-ऐसे क्षेत्रों के लिए नहीं जो केवल घरेलू बाजार 
की जरूरतें पूरी करेंगे। 

० इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी निवेश का एक उद्देश्य विश्व 
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स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रसार है। हम ऐसे विदेशी निवेशकों को प्राथमिकता 
देंगे, जो हमारे देश के निवेशकों से साझेदारी करेंगे। 

० हम भारत के अंदर बुनियादी सुविधा संरचना क्षेत्र, उच्च प्रौद्योगिकी और 
अनुसंधान व विकास के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देंगे। 

० खाने-पीने जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
प्रवेश को हम प्राथमिकतावाला क्षेत्र नहीं मानते। 


औद्योगिक नीति 


भारत में उद्योगों को अधिक उत्पादनकारी तथा और भी अधिक नवीन रूप 
देने की जरूरत है, तभी बे अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इस 
भूमिका में राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने, निरंतर अधिक-से-अधिक और रोजगार पैदा 
करने और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों का विकास करना शामिल है। कारण यह है 
कि हम इन सबको अविच्छिन्न और परस्पर निर्भर मानते हैं। हमारा निर्यात संसार 
में वृद्धि और राजकोष मे संवर्द्धन होना चाहिए। और इस प्रकार भारत को विश्व 
व्यापार में वह दर्जा मिलने में सफलता मिलनी चाहिए, जिसका वह हकदार है। 
भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है कि वह स्वस्थ निवेश और औद्योगिक 
वातावरण का निर्माण करेगी। 

भारतीय जनता पार्टी छोटे उद्योग क्षेत्र की सतत भूमिका और उसके महत्त्व 
में विश्वास करती है। यह क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
है : कांग्रेस ने इसकी पूरी उपेक्षा की है और आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान नीति 
से इसके अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 
इस क्षेत्र को सब प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन देगी। 

भारतीय जनता पार्टी की औद्योगिक नीति का निर्देशन निम्नलिखित सिद्धांतों 
के आधार पर होगा- 


क. आर्थिक संप्रभुता 

भारतीय जनता पार्टी देश के आर्थिक हितों के संरक्षण को देश के भूमंडलीय 
आर्थिक संबंधों का एक हिस्सा मानती है। भूमंडलीकरण को हम राष्ट्रीय आर्थिक 
हितों के व्रिलोपन का पर्याय नहीं मानते हैं। सच तो यह है कि हमें आगे विश्व 
में अन्य देशों से मुकाबला करना है, इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों को 
रक्षा के लिए सतत सजग रहने की जरूरत है। 


ख. आधुनिकोकरण 
हम आधुनिक एवं प्रगतिशील भारत के पक्षधर हैं, जिसमें नए विचारों, नई 
प्रौद्योगिकी और नई पूँजी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में 
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आधुनिक भारत का आशय न तो पाश्चात्य प्रभाव में रैंगे हुए भारत से है और 
न ही पाश्चात्य आर्थिक नमूनों की बेकार नकल से है। 


ग. विकेंद्रीकरण 
हम आर्थिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के पक्षधर हें। भारतीय जनता पार्टी 
राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक लोकतंत्र में विश्वास करती है। पार्टी 


चाहती है कि सरकार की भूमिका नियंत्रक नहीं, बल्कि सहायक एवं प्रोत्साहक की 
होनी चाहिए। 


अतः भारतीय जनता पार्टी-- 

० उद्योगों की स्वीकृति के मामलों को नौकरशाही से मुक्त करेगी और 
अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियंत्रणों में कटौती करेगी। औद्योगिक विकास 
और नियमन कानून आई.डी.आर.ए. के स्थान पर औद्योगिक विकास 
कानून, आई.डी.ए., को लागू करेगी; 

० औद्योगिक विकास और संपूर्ण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के एक अंग 
के रूप में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देगी; 

० खतरनाक उद्योगों को एक सुरक्षित दूरी पर लगाने की अनुमति देगी। ऐसे 
उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक उप-क्षेत्र बनाएगी; 

० छोटे उद्योग क्षेत्र को सब प्रकार का महत्त्व एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
हम छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा माल खरीदने, क्रय-विक्रय और 
क उत्पादन बेचने में सहायता देने के लिए एजेंसियाँ स्थापित करेगी; 

र्‌ 

० एक स्वस्थ पूँजी बाजार सुनिश्चित करेगी। 

O 
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हमारी रोजगार और श्रमिक भ्रूमिका 
के बारे में अवधारणा 


नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा करना 

अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप रोजगार के जो अवसर उपलब्ध होंगे, 
उनके अलावा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भाजपा रोजगार की विशेष 
योजनाएँ प्रारंभ करेगी। 

भाजपा का स्वैच्छिक राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू करने का विचार है। 

यह सेवा राष्ट्रीय पुनर्गठन का कार्य करेगी और देश के नवयुवकों में 
अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करेगी। यह सेवा वाणिज्यिक 
इस्तेमाल के लिए बंजर भूमि को सुधारेगी। उदाहरणार्थ, सुधार के बाद उस जमीन 
का प्रयोग फलोद्यान लगाने, सामाजिक वानिकी या अन्य किसी ऐसे प्रयोजन के 
लिए किया जाएगा जिससे भूमि का सुधार करने वाले नवयुवकों को लगातार आय 
प्राप्त होती रहे। इसी प्रकार इस राष्ट्रीय सेवा योजना का उपयोग नदियों के नियमन 
संबंधी कार्यक्रमों में किया जाएगा। 


इसके अतिरिक्त भाजपा 
।. संगठित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का 
प्रयास करेगी। 
2. ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू करेगी कि- 
() कृषि की उन्नति हो; विशेषतया ऐसे इलाकों में जहाँ कृषि कम 
विकसित और पिछड़ी हालत में है। 
औद्योगिक उन्नति हो; इसमें ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों और छोटे 
उद्योगों और कृषि पर आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया 


जाएगा। 
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(#) बड़े पैमाने पर भवन निर्माण गतिविधियाँ प्रारंभ हों; इससे ग्रामीण 
इलाकों और शहरी इलाकों दोनों में लोगों को काम मिलेगा और 
रहने के लिए मकान बनेंगे। 

(४) परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो; इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन 
की सुविधाएँ बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 

(९) गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ें। अंत्योदय, गोकुल ग्राम, गोपाल 
ग्राम, सरस्वती योजना जैसी योजनाएँ शुरू की जाएँगी। ऐसी योजनाएँ 
इस समय राजस्थान और गुजरात में भाजपा सरकारें चला रही हैं। 

(|) बेहतर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों 
में सड़कों, छोटे बाँधों और जलाशयों की परियोजनाओं को सुधारा 
जाएगा। 

(४) व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 


श्रमिक 


भाजपा का विश्वास है कि मजदूर संघों के कार्यों में स्वस्थता रहनी चाहिए। 
भाजपा-- 

- श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी; 

2. गुप्त मतदान के आधार पर मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करेगी और 
ऐसे प्रावधान करेगी जिससे संघों की समझौता करने की क्षमता में व्यापक 
वृद्धि हो; 

3. भारत में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं, पब्लिक लिमिटेड 
कंपनियों और विदेशी कंपनियों मे उत्पादन से लेकर निर्णय लेने तक की 
प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी प्रारंभ करेगी; 

4. श्रमिकों को मुद्रास्फीति से बचाएगी; 

5. ऐसी कारगर व्यवस्था बनाएगी और कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन 
सुनिश्चित करेगी ताकि एस्बेस्टस, सीमेंट, स्लेट, अभ्रक, रसायन और 
वस्त्र उद्योग आदि में श्रमिकों को यहाँ काम करने की वजह से होनेवाले 
व्यावसायिक रोगों से बचाया जा सके। श्रमिकों को यह जानने का हक 
होगा कि कारखाने में काम करने की बजह से उनके स्वास्थ्य के लिए 
क्या-क्या संभव खतरे हैं; और 

- श्रमिकों को तब तक नौकरी से निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी 


जब तक कि उनके प्रति तत्संबंधी सभी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर 
दिया जाएगा। 


® 
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सरकारी कर्मचारी 
सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित पड़ी निम्नलिखित समस्याओं 
के समाधान के लिए भाजपा एक स्थायी 'कर्मचारी कल्याण बोर्ड' स्थापित करेगी 
. समयबद्ध पदोन्नतिः 
. वेतनमानों में संशोधन और बोनस देना; 
, पंचाट निर्णयों की क्रियान्विति; 
. आवास सुविधा; और 
, समाज कल्याण के उपाय और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यात्रा 
रियायत। 


wm > wD ~ 
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Eo 


हमारे प्रतिभावात्र वैज्ञानिक, 
हमारी प्रौद्योगिकी 


मानव संपदा के लिए प्रकृति-पोषण 
भाजपा का विश्वास है कि भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बनाने में 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भाजपा उत्पादकता 
बढ़ाने, गरीबी व भुखमरी और बीमारियों को दूर करने और जीवन की मूलभूत 
सुविधाओं सहित अर्थपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त वैज्ञानिक एवं 
प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाएगी। हमारा विश्वास है कि गरीबी रेखा से नीचे 
रहनेवाली हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की दशा सुधारने के लिए विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारा मत है कि विज्ञान का 
प्रयोजन भौतिक समृद्धि के लिए प्रकृति का दोहन मात्र नहीं है बल्कि इसका 
प्रयोजन विचारों की मुक्ति और संवर्द्धन और मानवीय भावना का विस्तार भी है। 
भाजपा विज्ञान का उपयोग निर्धनों की सेवा के लिए करेगी और प्रौद्योगिकी को 
मानवीय रूप देकर उसका विकास करेगी। इस प्रयोजन के लिए हम-- 
।. लोगों में बैज्ञानिक प्रकृति का विकास करेंगे; 
2. उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सूजन के लिए विज्ञान व प्रोद्योगिकी का 
प्रयोग करेंगे; 
3. जीबन स्तर सुधारने के लिए बिज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान का 
जोरदार कार्यक्रम चलाएँगे; 
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए केंद्रों का जाल 
बिछाएँगे; प्रयोगशाला को खेती से जोड़नेवाले कार्यक्रम चलाएगे और एक 
क ब कृषि आधारित उद्योगों का शक्तिशाली आधार तैयार 
करेंगे; 
5. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में नए जीबन का संचार करके उन्हें व्यावहारिक 
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अनुसंधान में कीर्तिमान स्थापित करनेवाले केंद्र के रूप में विकसित 
करेंगे; 


, इन प्रयोगशालाओं को भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त 


प्रौद्योगिकी विकसित करने का निर्देश देंगे; 


` क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के सृजन कौ गति को तेज करेंगे 


और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय शब्दावली तैयार कराएँगे; 


, ऐसा वातावरण बनाएँगे कि हमारे देश की श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को भारत 


में रहकर काम करने का अवसर मिले और उन्हें अन्य देशों में जाने की 
जरूरत न पड़े; 


` 'ब्रौद्योगिकी उद्यान' स्थापित करके राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों को 


जोड़ने का सुनियोजित प्रयास किया जाएगा। औद्योगिक संस्थान इन 
प्रौद्योगिकी उद्यानों' के प्रबंध का दायित्व लेंगे। ऐसा होने पर उद्योग के 
संसाधनों और प्रयोगशाला के प्रतिभावान्‌ वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को 
बढ़ावा मिलेगा; 


. अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय हितों और बौद्धिक 


संपदा अधिकारों की रक्षा करेंगे; और 


, औषधियों, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिको, जैव-उर्वरकों आदि के 


क्षेत्र में अनुसंधान कराएँगे। 


| देसी चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देंगे। 


OD 


चुनाव घोषणा-पत्र / 263 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हमारी विदेश नीति 


भारत, नवयुग का आरंभ और विश्व 

शीतयुद्धोपरांत विश्व में भारत के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ होंगी और नए 
अवसर होंगे। इन चुनौतियों का सामना करने और अवसरों से लाभ उठाने के लिए 
विश्व में विद्यमान असंतुलन को देखते हुए और भारत के राष्ट्रीय हितों के 
अनुरूप आनेवाली दशाब्दियों में हमारी बिदेशी नीति शांति, समानता और सहयोग 
के मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी। 

भाजपा का मत है कि निकट अतीत की कूटनीति से हटकर भारत की 

` कूटनीति एक शक्तिशाली देश और विश्व मंच के एक प्रमुख अभिनेता के रूप 
में भारत की स्थिति के अनुरूप चलाई जानी चाहिए। 00 करोड़ लोगों का यह 
देश, जो भोजन और वस्त्र के मामले में किसी पर आश्रित नहीं है, एक ऐसी शक्ति 
है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे देश को अपना खोया हुआ गौरव पुनः 
प्राप्त करना है और केवल भाजपा ही इस कार्य को कर सकती है। जहाँ हम हर 
देश के साथ सहयोग में विश्वास करते हैं, वहीं हमें किसी देश का प्रश्रय स्वीकार 
नहीं। भाजपा की विदेश नीति निम्नलिखित एजेंडा द्वारा निर्देशित होगी-- 

।- सब राज्यों के बीच संप्रभुता-संपन्न समानता : किसी देश का राजनीतिक 
या आर्थिक आधिपत्य स्वीकार नहीं। 

2. एशियाई एकता का संवर्द्धन : दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा 
और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर जोर। भाजपा यह नहीं मानती 
कि इस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप इसके लिए लाभदायक है। 

3. पाकिस्तान भारत में अस्थिरता और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से 
विद्रोह भड़काने की नीति का अनुसरण करता आ रहा है। भाजपा उसके 


इन सभी प्रयासों को निष्फल बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में 
हमारा कहना है कि-- 


(क) भाजपा पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर सहित संपूर्ण जम्मू व कश्मीर 
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Se हैं... वक 


राज्य पर भारत की संप्रभुता की असंदिग्ध शब्दों में पुष्टि करती 
है; और 

(ख) भाजपा घोषणा करती है कि वह अपने देश के आंतरिक मामलों 
में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। 

4. संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारा संबंध पारस्परिक सम्मान और 
हितों की सवांग समता पर आधारित होगा। किंतु हम पाते हैं कि इस क्षेत्र 
के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की नीति में दूरदशिता का अभाव 
बना हुआ है और भारत के राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी हितों की उपेक्षा 
की गई है। 

5. भारत और रूस के बीच अच्छे संबंधों की एक लंबी परंपरा रही है और 
एशिया में दोनों देशों के भू-राजनीतिक हितों की समानता से काफो लाभ 
हो सकता है। भाजपा इस दिशा में द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों का पता 
लगाएगी। 

6. चीन जनवादी गणराज्य के साथ हमारे संबंध हमें अवसर प्रदान करते हैं 
कि अब हम संबंधों को मित्रता एवं सहयोग के स्तर पर नढ़ाएँ। इसके 
लिए जरूरी है कि हम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से सीमा के प्रश्‍न को 
हल करें। किंतु हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन 
जनवादी गणराज्य सैनिक मामले में और अन्य मामलों में भी पाकिस्तान 
का समर्थन करता चला आ रहा है। 

7. श्रीलंका में हो रहे रक्तपात पर भारत को भारी दुःख है-खासतौर से 
इसलिए कि हमारे इतिहास में भारत का श्रीलंका के सभी वर्गों के लोगों 
के साथ हमेशा भाईचारे का संबंध रहा है। भाजपा को विश्वास है कि 
अविभाजित श्रीलंका में ही तमिलों की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति संभव हो 
सकेगी। 

8. भाजपा नेपाल के साथ अति निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का 
वचन देती है: नेपाल के साथ भारत के घनिष्ठतम सांस्कृतिक, धार्मिक 
और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत सभी लंबित मुद्दों को हल करने 
के लिए सक्रिय प्रयास करेगा। हम नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 
का स्वागत करते हैं। 

9. म्याँमार में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए हो रहे संघर्ष के साथ 
भाजपा को पूरी सहानुभूति है। भाजपा उस देश में जिसके साथ भारत की 
लंबी सीमा है और जिसके साथ प्राचीन काल से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, समझौते और पुननिर्माण के कार्य में अपना 
सहयोग अर्पित करती है। 

0. भाजपा भारत और भूटान के बीच निकट और मैत्री संबंधों को और भी 
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सुदृढ़ बनाने को कोशिश करेगी। 

॥।. बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में एक सबसे बड़ा कटक उस देश के 
लोगों की भारत में अवैध घुसपैठ है। इसका दुष्प्रभाव हमारे द्विपक्षीय 
संबंधों पर पड़ा है और जरूरी है कि हम जल्दी ही इसका समाधान कर 
लें। 

।2. भारत माता के लाखों पुत्र और पुत्रियाँ, जो विदेश में जाकर बस गए हैं 
भाजपा उन्हें इस देश की अमूल्य निधि मानती हे। उन लोगों में अभी भी 
अपनी मातृभूमि के लिए प्रगाढ़ भावनात्मक लगाव है। इसे उपयुक्त 
अभिव्यक्ति अवश्य मिलनी चाहिए। प्रवासी भारतीयों से बड़ी मात्रा में 
निवेश आकृष्ट करने के लिए योजनाएँ तैयार की जाएँगी। औद्योगिक 
इकाइयाँ, औद्योगिक उद्यान स्थापित करने के लिए और बुनियादी सुविधाओं 
में उनके पूँजी निवेश का स्वागत है। भाजपा उनके लिए दोहरी नागरिकता 
के प्रश्‍न पर नए सिरे से विचार करेगी। 

।3. भाजपा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में भारत को स्थायी सदस्य 
का स्थान दिलाने के लिए जोरदार प्रचार आरंभ करेगी। 

भाजपा सभी राष्ट्रों के बीच शांति, संसार के सभी लोगों की समृद्धि और एक 
महान्‌ एवं प्राचीन देश के अनुरूप भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका के प्रति 
वचनबद्ध है। 


O 
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हमारे देश की सुरक्षा 


समाज और नागरिकों की रक्षा 
भाजपा अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च 
महत्त्व देती है। हमारा वर्तमान सरकार पर आरोप है कि उसने हमारी आंतरिक 
तथा बाह्य सुरक्षा को जितना अधिक खतरे में डाला है उतने खतरे में हमारी सुरक्षा 
पहले कभी नहीं पड़ी थी। 

नरसिंह राव के शासन में वास्तविक रूप से निरंतर हमारे रक्षा व्यय में 
कटौती की गई है। इससे हमारी सेना की शत्रु से मुकाबला करने की प्रभावी शक्ति 
को गंभीर क्षति पहुँची है। वर्तमान कांग्रेस सरकार में तीन वर्षों से अधिक समय 
से कोई पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं रहा है और भारत की सैन्य शक्ति के प्रति 
इस उपेक्षा के कारण हमारी बहादुर फौजों का मनोबल गिरना शुरू हो गया है। 

भाजपा इस हानिकारक संतुलन को सुधारेगी। हम सुरक्षा के सभी मामलों को 
यथोचित महत्त्व प्रदान करेंगे; क्योंकि आज विश्व की वास्तविकताओं तथा क्षेत्रीय 
जटिलताओं को देखते हुए अपनी सरकार से कम-से-कम इतनी प्रतिक्रिया की 
अपेक्षा तो निश्चित की जाती है। 


आंतरिक सुरक्षा 

राज्य की प्रकृति और समाज के साथ उसके संबंधों का नागरिकों कौ राष्ट्रीय 
प्रतिबद्धता के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार असंवेदनशील और 
उपेक्षा भाव रखनेवाली होती है तो राष्ट्र के प्रति नागरिकों की निष्ठा में कमी आने 
लगती है। भाजपा सरकारी और समाज के नीच सुसंगत संबंध स्थापित कर राष्ट्रीय 
प्रतिबद्धता को उसके समुचित स्थान पर बहाल करेगी। इसके लिए हम निम्नलिखित 


प्रयास करेंगे- 
. जिन स्थानों पर लंबे समय से अशांति फैली हुई है, वहाँ तनाव समाप्त 


किया जाएगा। 
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2. विद्रोहियों तथा भाड़े के विदेशी सैनिकों से जान-माल की रक्षा सुनिश्चित 

की जाएगी; 

3. आतंकवाद से निपटने के लिए अपने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाएगी; 

4. कानून और व्यवस्था के तंत्र को पुनः शक्तिशाली बनाया जाएगा और 
लागू किया जाएगा; 

. पुलिस सुधार किए जाएँगे तथा पुलिस बल की क्षमता के स्तर को बढ़ाया 
जाएगा; और, 

. आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियों के खिलाफ कठोर निरोधकारी 
कानून बनाए जाएँगे (ध्यान रहे कि 'टाडा' को वोट बैंक की राजनीति के 
कारण रदद किया गया था); परंतु साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों की 
रक्षा भी की जाएगी। 


un 


०5 


जम्मू और कश्मीर 

राजनीतिक दूरदर्शिता और राष्ट्रीय उद्देश्यों की स्पष्टता के अभाव के कारण 
ही हमारे देश को जम्मू और कश्मीर के गणतंत्र का भाग बन जाने के 50 वर्ष 
बाद भी निरंतर कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि जितनी भी कांग्रेस सरकारें सत्ता 
में रहीं, उनमें से किसी ने भी देश की आंतरिक समस्याओं को ध्यान में रखकर 
जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई नीति नहीं बनाई, जिसके फलस्वरूप सामरिक 
महत्त्व के इस सीमावर्ती राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारतीय 
राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भाजपा इस बड़ी चुनौती को 
समझती है और वह न केवल राज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 
कटिबद्ध है, बल्कि अपने देश के क्षेत्र के उस हिस्से को फिर से वापस लेने का 
दावा रखती है, जिसे पाकिस्तान ने लगभग पाँच दशकों से अवैध रूप से कब्जे 
में रखा हुआ है। भाजपा बीते वर्षों की गलतियों को दोहराए बिना और पाकिस्तान 
की चालों का केबल जवाब देकर ही संतुष्ट नहीं रह जाएगी, वरन्‌ इससे भी आगे 
बढ़कर प्रयास करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-- 

।. योग्य और ईमानदार प्रशासकों को लाकर नागरिक प्रशासन को तुरंत 
सुदृढ़ करेगी; 

2. आतंकवाद के खतरे और पाकिस्तान के राज्य में आ रहे आतंकियों व 
हथियारों की समस्या से निपटने के लिए अपने सुरक्षा बलों को पूरी 
स्वतंत्रता दी जाएगी और साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकतांत्रिक 
अधिकारों का उल्लंघन न हो; 

3. स्थानीय पुलिस और प्रशासन में घुसे उन अवांछित तत्त्वों को हटा देगी, 
स क तथा पाकिस्तान-समर्थक तत्त्व के साथ साँठ-गॉठ 

हुई है; 
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` डोडा को अशांत क्षेत्र घोषित करेगी और इस जिले को भाड़े के सैनिकों 
तथा आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनने देगी, इसके लिए सशस्त्र बल 
(विशेष शक्ति) अधिनियम का उपयोग करेगी; 

. राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक स्तर पर कल्याण-कार्यक्रम शुरू 
करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इस कार्य के लिए दिया गया धन गलत 
लोगों के हाथों में न जाए; 

6. राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएँगे; परंतु यह तभी कराए 

जाएँगे जब राज्य में आतंकवाद पर नियंत्रण पा लिया जाए तथा घाटी में 

से निकल जाने को विवश प्रत्येक व्यक्त को मतदान में भाग लेने का 
अवसर मिल पाए, जिनमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं; 

जम्मू और कश्मीर के सभी आतंकग्रस्त क्षेत्रों के विस्थापितों का पुनर्वास 

करेगी; और, 

8. कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लिए क्षेत्रीय परिषदे स्थापित करेगी। 


ww 


व 


उत्तर-पूर्व 

हमारे देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अभी तक विद्रोह तथा जातीय संघर्ष के 
कारण निरंतर हिंसा जारी है। कुशासन, संवेदनहीन प्रशासन, विकास धनराशि का 
रिसाव और कांग्रेस की जोड़-तोड़ की राजनीति इन सभी के कारण लोग अलग 
होते चले गए तथा विद्रोही गतिविधियाँ बढ़ती चली गईं। असम में उल्फा और 
बोडो उग्रवादियों ने लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, नागालैंड और मणिपुर में एन. 
एस.सी.एन. लूटमार और हत्या के काम करती जा रही है; त्रिपुरा में उग्रवादी 
आदिवासी संगठनों ने फिर से अपना सिर उठा लिया है। बांग्लादेश से अवैध 
घुसपैठ की बाढ़ के कारण स्थिति बिगड़ी ही है। भाजपा के समाधान के लिए एक 
तंत्र स्थापित करेगी, जिस पर दिल्ली से निगरानी रखी जाएगी। भाजपा अशांत 
राज्यों में कानून का शासन पुनः स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी 
करेगी 
_ सीमा पार से प्रशिक्षण शिविरों से आतंकवादियों तथा विदेशी हथियारों को 

अंदर आने से रोका जाएगा; 

. सुरक्षा तंत्र तथा खुफिया नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा; 
प्राथमिकता के आधार पर सभी नागरिकों को पहचान-पत्र दिए जाएँगे; 
इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों के व्यापार और संबद्ध बुराइयों को रोका 
जाएगा; और 
आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना तैयार की जाएगी, उसका कार्यान्वयन 
एवं समन्वयन तथा इस कार्यक्रम को तेजी से संचालित किया जाएगा। 
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हिमालय क्षेत्र 

पिछले पाँच दशकों से हमारा हिमालय क्षेत्र सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से 
विखंडित होता रहा है। इस पर भी अभी तक सत्ता में रहीं सभी कांग्रेसी सरकारों 
के रबैए में कोई परिवर्तन नहीं आया, इस मामले में पहल करने को बात तो 
दूर की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय क्षेत्र का हमारा एक बड़ा हिस्सा चीन जनवादी 
गणराज्य के हाथों में चला गया, जिससे पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के बारे 
में सामरिक रूप से विचार करने का कितना अभाव हे। भाजपा हिमालय क्षेत्र 
के लिए एक सुरक्षा नीति तैयार करेगी, ताकि भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरी 
रक्षा हो। 


बाह्य सुरक्षा 
हम मानते हैं कि सक्रिय कूटनीति, विशेष रक्षा संबंधी कूटनीति और साथ 
ही हमारे सशस्त्र बलों की पर्याप्त तैयारी-ये ऐसे तत्त्व हैं जो हमारी सीमाओं पर 
आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके लिए रणनीति 
और कौशल दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय 
करेगी- 
।. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ स्थापित करेगी; 
2. देश की परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन तथा परमाणु अस्त्रों को अपनी 
सेना को उपलब्ध कराने के विकल्प का प्रयोग करेगी; 
3. यद्यपि भाजपा परमाणु-मुक्त विश्व के प्रति वचनबद्ध है, परंतु हम विश्व 
में परमाणु अस्त्रों के मामले में भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकते- 
( अतः भाजपा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि अर्थात्‌ सी.टी.बी.टी. के 
लिए तब तक सहमत नहीं होगी जब तक विश्व में एक समयबद्ध 
कार्यक्रम के अनुसार परमाणु अस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त करने 
का साथ-ही-साथ समझौता नहीं हो जाता है। 
( भाजपा एफ.एम.सी.आर. अर्थात्‌ विखंडन सामग्री नियंत्रण व्यवस्था 
को स्वीकार नहीं करेगी। 
(४) भाजपा एम.टी.सी.आर. अर्थात्‌ प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था 
को स्वीकार नहीं करेगी। 
4. 'पृथ्वी' शृंखला के प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन को तेज करेगी तथा 'अग्नि-ए” 
का निर्माण कर इन प्रक्षेपास्त्रों को सेना के उपयोग के लिए सौंप देगी। 
इसके अलावा 'अग्नि-ग? के विकास को तेज करेगी। 


5. सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक परंपरागत अस्त्रों और अस्त्र प्रणालियों 
के स्तर को तुरंत उन्नत बनाएगी; 
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6. खुफिया सूचनाएँ इकट्ठा करने की प्रणाली को सुदृढ़ करेगी, जिसके 
अंतर्गत सभी खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करना भी शामिल है; सूचना 
इकट्ठी करने में केंद्र-राज्य तंत्र स्थापित करने में पहल करेगी और 
आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगी, अपने क्षेत्र में हवाई 
निगरानी के कार्य को बढ़ाएगी तथा आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
प्राप्त करेगी; 

. वायु सेना बेड़े को आधुनिकतम प्रकार के नए विमान उपलब्ध कराके 
सुदृढ़ करेगी; 

, हमारी नौसेना क्षमताओं में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार करेगी; 

. रक्षा और प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के 
लिए धन की व्यवस्था करेगी, ताकि हम और अधिक आत्मनिर्भर होते 
रहें; 

0. रक्षा-व्यय संबंधी व्यय को वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ेगी; 

और, 

।।. विभिन्न अर्धसैन्य बलों की भूमिका, ढाँचे और इनके संयोजन को पुनः 

जाँच करेगी तथा उनका पुनर्गठन करेगी एवं इनमें सुधार करेगी। 
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जय जवान 
भाजपा का अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व करना ठीक है, जिन्होंने बाह्य 


आक्रमण तथा आंतरिक विघटनकारी गतिविधियों से अपने देश की रक्षा के लिए 
अपने प्राण समर्पित लिए हैं। हम जानते हैं कि सेवारत जवानों की देखभाल करना 
और जो सैनिक सेवा से निवृत्त हो गए हैं, उनकी तथा उनके परिवारों को देखभाल 
करना हमारा कर्तव्य है। अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए भाजपा 
अग्रलिखित कार्यक्रम और नीतियाँ अपनाएगीः 

।. सेना में कार्य कर रहे सभी रैंकों के वेतन तथा भत्ते, आवास, बच्चों की 
शिक्षा तथा पेंशन सहित सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा ताकि उच्च 
योग्यता के पुरुष और महिलाएँ इस तरफ आकर्षित हो सकें एवं इस 
प्रकार सेना में प्रवेश के लिए स्तर को कम किए बिना जवानों और 
अधिकारियों की वर्तमान कमी को पूरा किया जा सके; 
युद्ध में वीरगति को प्राप्त जवानों की विधवाओं तथा आश्रितां को बेहतर 
लाभ और मुआवजा दिया जाएगा; 
पेंशन की वर्तमान असमानताओं को सुधारकर उनमें समानता लाई 
जाएगी और इस संबंध में विसंगतियों को तेजी से दूर किया जाएगा; 
देश भर में वयोवृद्ध सैनिकों के लिए अस्पताल स्थापित किए जाएँगे, 
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ताकि किसी भी रैंक के भूतपूर्व सैनिक को चिकित्सा सुविधा से वंचित 
न होना पड़े; 

5. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया 
जाएगा; 

. हम अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का यथासंभव अधिक-से-अधिक 
उपयोग करेंगे, विशेष रूप से ये सेवाएँ विद्रोही गतिविधियोंबाले क्षेत्रों में 
उपयोग में लाई जाएँगी। जहाँ कहीं भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने का 
प्रतिशत निर्धारित है, उसे पूरा किया जाएगा; 

7. सैनिकों के लिए स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए कृषि तथा 
नगरीय किराएदारी कानून में आवश्यक परिवर्तन किए जाएँगे; और 

. जिला सैनिक बोडों को सुदृढ़ किया जाएगा। 


अवैध घुसपैठ : 

जनसांख्यिकौय आक्रमण-हमारी सुरक्षा को खतरा 

हमारा विश्वास है कि पड़ोसी देशों से, विशेष रूप से बांग्लादेश से अवैध 
घुसपैठ का सीधा प्रभाव हमारे देश की सुरक्षा पर पड़ रहा है तथा इससे हमारी 
जनसंख्या के स्वरूप में अनिश्चितता पैदा हो रही है। यदि घुसपैठ की विशाल 
संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में ।.7 करोड़ 
घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें अधिकाशतः बांग्लादेशी हैं; अवैध 
घुसपैठ से न केवल भौगोलिक स्थिति बदल रही है, बल्कि देश की सामाजिक, 
आर्थिक और वस्तुतः तो राजनीति तक में परिवर्तन हो गया है। भारत के सामने 
एक विस्फोटक स्थिति है। यदि इन गलत नीतियों और राजनीतिक दूष्टिकोणों के 
कारण हमारे जनसाख्मिकीय संतुलन को गड़बड़ाने दिया गया तो विभिन्न जनसांख्सिकीय 
तत्त्वों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, जिससे हमारे सुरक्षा वातावरण पर बुरा 
प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, 
पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों तथा दिल्‍ली में जनसंख्या के एक वर्ग विशेष 


में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में तो जनसंख्या के एक वर्ग की वृद्धि 
लगभग शत प्रतिशत हुई है। 


o 
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भाजपा का विचार है कि-- 


।. इस घुसपैठ को रोकने के लिए मैदानी क्षेत्रों से शुरू कर भारत-बांग्लादेश 
को सीमा के साथ-साथ काँटेदार तारों की बाड़ 


लगाने का काम पूरा 
किया जाएगा; 


2. अवैध घुसपैठियों का पता लगाया जाएगा; मतदाता सूची से उनके नाम 
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काटे जाएँगे और उन्हें अपने देश वापस भेजने का काम अविलंब किया 


जाएगा; 

3. भारतीयों और घुसपैठियों के बीच हुए संपत्ति संबंधी सौदों को शून्य और 
अकृत घोषित कर देगी; 

4. आप्रवासी नियमों तथा अन्य कानूनों में संशोधन किया जाएगा, ताकि 
भारत में अवैध रूप से प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाए; और 

5. देश के सभी नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने के काम को तेज 


किया जाएगा। 
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Fe 


हमारे गाँव, हमारे किसान, 
हमारे गरीब 


ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनः सुदृढ़ करने कौ ओर 

हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है, जिनमें उर्वर भूमि, पानी से 
भरी नदियाँ, खनिजों के बड़े-बड़े भंडार और हरे-भरे वनों की भरमार है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में किसान बड़ी संख्या में हैं, जिनके ऊपर देश 
की जनता को अन्न देकर पेट भरने देने की जिम्मेदारी है। किंतु पिछले 50 वर्षों 
में कांग्रेस के कुशासन की गलत प्राथमिकताओं और नीति-निर्धारकों द्वारा अपनाए 
गए विकास के एकांगी मॉडल के फलस्वरूप हमारे अधिकांश किसान गरीब रह 
गए और कृषि से पर्याप्त जीविका अजित करना कठिन होता चला गया। इससे भी 
अधिक खराब बात यह हुई कि देश की अधिकांश जनसंख्या के गाँवों में रहने के 
बावजूद बुनियादी सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं 
के लिए निर्धारित धन में से अधिकांश धन शहरी इलाकों में खर्च किया गया। 

देश की कुल जनसंख्या के एक-चौथाई भाग से भी कम अर्थात्‌ 23.3! 
प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि 76.79 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों 
में रहती है। हमारे देश की 7.4 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से कृषि पर 
निर्भर है। अतः हमारी अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध 
कराता है और साथ ही यह सबसे बड़ा बाजार भी है। इसके बावजूद कांग्रेस के 
नीति-निर्माता सदा इस क्षेत्र की उपेक्षा करते रहे। 

भारतीय जनता पार्टी का मत है कि भारत तब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र 
नहीं बन सकता जब तक हमारे किसानों की हालत नहीं सुधरती, कृषि क्षेत्र की 
ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, गरीबी समाप्त करने हेतु पूरी कोशिश नहीं की 
जाती और हमारे गाँवों की जरूरतें पूरी करनेवाले कृषि आधारित उद्योगों और छोटे 
एवं क्छुटीर उद्योगों में पूँजी-निवेश नहीं किया जाता। हमारे देश की प्रगति हमारे 
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गाँवों, हमारे किसानों और गरीबों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। 


कांग्रेस की नीति : कृषि के संबंध में नीति का अभाव 

ग्रामीण विकास और पुनर्निर्माण पर ध्यान देनेवाली सुविचारित कृषि नीति न 
होने के कारण कृषि हमारे किसानों के लिए घाटे का धंधा बनती जा रही है। अब 
तक सत्ता में रहीं सभी कांग्रेस सरकारों ने कृषि उपजों की कीमतें निर्धारित करते 
समय उन खर्चों को ध्यान में नहीं रखा जो किसान बीजों, उर्वरकों, बिजली, सिंचाई, 
कीटनाशकों, मशीनों और श्रम पर लगाता है। औद्योगिकी उत्पादन की वस्तुओं 
और कृषि उपज की वस्तुओं की कीमतों के बीच समानता लाने की कभी कोई 
कोशिश नहीं की गई। 

नतीजा यह है कि किसानों को अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को कम 
कीमत पर बेचना पड़ता है, जबकि उसे कृषि के लिए जरूरी सामग्री निरंतर बढ़ती 
कीमतों पर खरीदनी पड़ती है। ऐसी हालत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है 
कि हमारा किसान गरीब होता गया और कर्ज के बोझ में दबता गया तथा उनमें 
से बहुत सारे किसान गरीबी की रेखा के नजदीक या उसके नीचे पहुँच गए। योजना 
आयोग के अपने आकलन के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में से लगभग 42 प्रतिशत 
जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। 

यह बात भी कम चिंताजनक नहीं है कि सारे देश में एक एकड़ भूमि पर 
निर्भर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई है, जबकि अन्य देशों में उनकी 
निर्भरता के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं क्योंकि उन देशों की सरकारों ने कृषि 
पर आधारित उद्योगों में पूँजी निवेश किया है जिसमें उन्हें रोजगार का बैकल्पिक 
अवसर मिलता है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को काम देने 
के लिए पर्याप्त संख्या में छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करने का कोई 
प्रयत्न नहीँ किया गया है। इस वजह से भी हमारे किसानों की गरीबी बढ़ी है। 
950-57 में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रं में प्रति व्यक्ति आय के बीच विषमता 
का अनुपात ।:2 था और ।995-96 में यह अनुपात ।:4 हो गया। इसी प्रकार जहाँ 
शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार आय में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों 
में यह वृद्धि केवल 7.8 प्रतिशत हुई। 

यह एक विडंबना ही है कि ये उपेक्षित गाँव एक बहुत बड़ा बाजार हैं और 
इस बाजार से हर साल 48,000 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों में जाता है। किसानों को 
मारकर हम इस बाजार को नष्ट कर देंगे। इसके विपरीत यदि इन गाँवों को 
तरक्की करके हम इस बाजार को मजबूत करेंगे तो शहरी क्षेत्रों को लाभ होगा। 
दूसरे शब्दों में इसी बात को यूँ कह सकते हैं कि शहरी भारत ग्रामीण भारत के 
बिना जीवित नहीं रह सकता। 
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लेकिन पिछले 50 सालों के दौरान इस सीधी सी सच्चाई की उपेक्षा की गई 
है। आज हर चार भारतीयों में से तीन गाँवों में रहते हैं, जहाँ उनका शोषण होता 
है और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से वह हाशिए पर पहुँच गए हैं। 


“हमारे किसानों, हमारे गरीबों' के लिए भाजपा का एजेंडा 

हम वायदा करते हैं कि हमारी ग्रामीण जनसंख्या को सामाजिक, राजनीतिक 
और आर्थिक हाशिए पर पहुँचाने की इस प्रवृत्ति को हम उलटेंगे और अपने 
किसानों को शकित-संपन्न बनाएँगे। हम कृषि को उसका उचित स्थान दिलाने के 
लिए और इस प्रकार नई शताब्दी की प्रथम दशाब्दी में ग्रामीण जनता को समृद्धि 
और सामाजिक समानता के नए युग में ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं। 

कोई भी देश तब तक महान्‌ नहीं हो सकता जब तक उसकी जनता गरीब 
हो। हमारे लिए पहला काम गरीबी के कारणों को खत्म करना होगा। हम गरीबी 
दूर करने के कारगर कार्यक्रमों के लिए अधिक संसाधनों का प्रावधान करेंगे; हम 
कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों में पूँजी निवेश करेंगे। हम निर्माण का काम नीचे 
से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यही विकास की स्थायी नींव डालने का एकमात्र उपाय 


है। 


भाजपा ग्रामीण भारत के विकास के लिए 


।. योजना राशि का 60 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित 
करेगी 
2. गाँव को विकास की मूल इकाई मानेगी और प्रत्येक गाँव में सड़कों 
सिंचाई, पीने के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी 
सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी: 
3. गाँवों में बेघर लोगों को घर देगी; 
4. निम्नलिखित उपायों से कृषि का विकास करेगी, उत्पादन बढ़ाएगी और 
रहन-सहन का स्तर ऊँचा करेगी 
(क) किसानों द्वारा किए गए सब खरचों को ध्यान में रखकर कृषि उपज 
को कीमतें निर्धारित करना; 
(ख) प्रति एकड़ उत्पादन लागत घटाना; 
(ग) प्रति एकड़ औसत उत्पादन बढ़ाना; 
(घ) कृषि पर पूर्ण निर्भरता कम करना; 
(ङ) विस्थापित किसानों को वैकल्पिक रोजगार देना; 
- कृषि को बही लाभ देगी, जो उद्योग को प्राप्त हैं; 
6. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गठित करेगी जिसमें कुल मिलाकर 
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वाव जकात 


दो-तिहाई सदस्य किसान और कृषि विशेषज्ञ होंगे। आयोग स्वायत्तशासी 
होगा और उसकी सिफारिंशें सरकार को माननी होगी; 

7. खेती में उपयोग आदानों पर कुल खर्च, किसानों द्वारा किए. गए कुल व्यय 
को शामिल करने के बाद समर्थन मूल्यों का निर्णय करना; 

8. समर्थन मूल्य को मूल्य सूचकांक से जोड़ेगी; 

9. कीमतों के संबंध में कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों के बीच समानता 
सुनिश्चित करेगी; 

।0. शुष्कभूमि में कृषि के लिए गहन अनुसंधान कराएगी; 

।।. कृषि उपजों के बारे में आयात-निर्यात नीति निर्धारित करते समय 
किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी; 

।2. कृषि उपजों के लिए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करेगी। भुगतान में दो 
सप्ताह से अधिक विलंब होने पर ब्याज स्वतः जुड़ जाएगा; 

।3. सभी कृषि उपजों के लिए फसल बीमा और पशु बीमा लागू करेगी। नीमा 
योजना के अधीन प्राकृतिक आपदाएँ भी शामिल होंगी; 

4. भंडार ग्रहों की शृंखला स्थापित करेगी, जिनमें जमा की गई कृषि उपज 
की कीमत के 80 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान देने की सुविधा होगी; 

।5. पेय पदार्थो के उत्पादन में फलों का रस इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन 
देगी; 

।6. देश भर में खाद्यान्नों के निर्बाध आवागमन को अनुमति देगी; 

7. चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुकत कर देगी और शीरे के उत्पादन एवं 
आवागमन पर से सभी प्रतिबंध समाप्त कर देगी तथा यह सुनिश्चित 
करेगी कि किसानों को कुल कीमत का पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो; 

8. उर्वरकों पर सबसिडी जारी रखेगी; 

9. सार्बजनिक वितरण प्रणाली को सुधारेगी; 

20. किसान सेवा केंद्र स्थापित. करेगी; 

2।. किसान को विस्तृत दस्तावेज देगी, जिसमें भूमि रेकॉर्ड, भूमि का स्वामित्व 
और अन्य संबंधित कागजात होंगे; 

22. भूमि अर्जन कानूनों में संशोधन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी 
भी प्रयोजन के लिए अर्जित की गई कृषि भूमि के लिए शीघ्र बाजार दर 
पर मुआवजे का भुगतान हो जाए; 

. बैंधुआ मजदूरों को मुक्त कराएगी और उनका पुनर्वास करेगी; और 

` ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी जिसके अधीन 
अधिकाधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। 


2. 
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भाजपा 


करेगी-- 


l. 


ग्रामोद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए निम्नलिखित उपाय 


अति छोटे और लघु औद्योगिक इकाइयों की व्यापक शृंखला स्थापित 
करेगी; 


. इस क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देगी। कृषि को स्वपोषक बनाने के लिए 


भाजपा कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों 


. को मजबूत बनाएगी; 


w 


> 


. ग्रामीण कारीगरों ओर दस्तकारों को आसान शर्तों पप ऋण व विपणन 


सहित सभी सुविधाएँ प्रदान कराएगी; 
. हम राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक स्थापित करेंगे; 


5. कौशल की कोटि को बढ़ाने के लिए विशेष संस्थान खोले जाएँगे; और 


[o 


भाजपा 


« बंजरभूमि विकास, सामाजिक वानिकी और फलोद्यानों को बढ़ावा दिया 
जाएगा। 


। सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय 


करेगी 


l. 


समयबद्ध सिंचाई परियोजनाएँ प्रारंभ करेगी और जारी परियोजनाओं को 
पूरा करेगी; 


2. छोटी और लघुतम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी; 
3. राज्यों के अंदर विभिन्न जिलों के बीच विषमताएँ समाप्त करेगी; 
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- प्रोत्साहन के माध्यम से सिंचाई के बैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा 
देगी और जल की बेहतर व्यवस्था को प्रोत्साहन देगी; 

- यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उसी पानी के लिए भुगतान करना 
पड़े, जो वे इस्तेमाल करें; और 

- बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के 


लिए एक मास्टर प्लान बनाएगी। बाढ़ों से नष्ट फसलों के लिए शीघ्र 
मुआवजा देगी। 


भाजपा किसानों को बिजली देने के लिए निम्नलिखित उपाय 
करेगी 


।- गाँवों का तेजी से विद्युतीकरण करने को प्रोत्साहन देगी, ताकि शताब्दी 
के अंत तक कोई भी गाँव बिना बिजली के न रह जाए; 

2. कृषि कार्यो के लिए बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करेगी; 

3. गाँवों को बिजली सप्लाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बिजलीघर 
और सब-स्टेशन बनाएगी; और 
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4. यदि बिजली बोर्ड बिजली की सुनिश्चित सप्लाई नहीं कर पाएँगे तो उन्हें 
किसानों को मुआवजा देना होगा। 


भाजपा सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय 
करेगी-- 
।. सहकारी संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगी; 
2. निहित स्वाथों को सहकारी संस्थाओं में घुसने से रोकेगी; 
3. सहकारी समितियों के कार्य-संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों 
को सरल बनाएगी; 
4. जमा किए गए धन की प्रविष्टि पासबुक में कराना अनिवार्य बना देगी; 
5. केवल वहीं लोग किसानों की सहकारी समितियों के सदस्य बन सकेंगे, 
जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं; और 
6. सहकारी समितियों के निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करेगी। 


भाजपा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय 
करेगी : 

।. सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को लागू 
करवाएगी; 

2. सिर्फ भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित सभी विवादों पर जल्दी 
सुनवाई के लिए और फसलों को लागू करने पर नजर रखने के लिए 
विशेष अदालतें नियत करेगी; 

3. अधिकतम सीमा से फालतू पाई गई भूमि को भूमिहीन किसानों को बाँटने 
का काम जल्दी से करेगी; 

4. वितरित की गई के भूमि इस्तेमाल पर नजर रखेगी और ऐसी भूमि 
जिनको दी जाएगी उनके पास से दूसरों के हाथों में जाने पर रोक 
लगाएगी; 

5. बिना जोते-बोए पड़ी कृषि योग्य भूमि को सुधारेगी; 

| 6. सभी भूमियों को समयबद्ध पंजीकरण करेगी; और 
| 7. ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि के स्वामित्व का अविलंब निर्णय करेगी। 


| भाजपा गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी- 
i ।. गरीबी कम करने के लिए सरकारी परिव्यय और सामाजिक बुनियादी 
सुविधाओं के लिए प्रावधान बढ़ा देगी; 
2. सरकारी वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन करके उसे केवल गरीबों और 
जरूरतमंदों तक सीमित करेगी। खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भंडार और उनकी 
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घटती हुई निकासी और सरकारी वितरण व्यवस्था से खाद्यान्नों की प्रति 
व्यक्ति खपत में गिरावट गरीबी में वृद्धि के जोरदार संकेतक हैं और इस 
बारे में मुद्रास्फोति के सूचकांकों को गुमराह करना है। सरकारी वितरण 
व्यवस्था में कीमतों और नियमित अंतराल में खाद्यान्नों की निकासी में 
समुचित तालमेल बैठाया जाएगा ताकि यह योजना भुखमरी और कुपोषण 
का सार्थक ढंग से सामना कर सके। गरीबी निवारण से जुड़े रोजगार 
कार्यक्रमों में काम के बदले अनाज देने की व्यवस्था भी सरकारी वितरण 
व्यवस्था से की जाएगी; 

: गरीबी की पहचान केवल कैलोरी के उपभोग को बतानेवाले सूचकांकों 
के माध्यम से ही नहीं की जाएगी बल्कि शिक्षा, आवास, पीने का पानी, 
स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे न्यूनतम सामाजिक बुनियादी सुविधा के स्तर 
के आधार पर भी की जाएगी; 

- हम अंत्योदय योजना को सारे देश में लागू करेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता 
है कि गुजारे लायक रोजगार गरीबी निवारण का मूलाधार है। अंत्योदय 
योजना सबसे गरीब लोगों के लिए होगी। तत्काल सहायता के लिए 5 
करोड़ परिवारों को चुना जाएगा; 

- हम काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के लिए अधिक धन का प्रावधान 
करेंगे, ताकि इन कार्यक्रमों को पूरे साल चलाया जा सके। साथ ही हम 
इनकी क्रियान्तिति पर भी नजर रखेंगे; और 


हम लंगर योजना और अन्नदान योजना भी शुरू करेंगे, ताकि कोई भी 
पुरुष, महिला या बच्चा भूखा न रहने पाए। 
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भाजपा गो-रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करेगी : 

।. संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन कर गोध और गोवंश के किसी 
भी पशु के वध पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाएगी, जिसमें बैल और बछड़े 
शामिल होंगे; गौ एवं गोबंश के पशुवध संबंधी हर प्रकार के व्यापार 
(सरकारी तथा निजी दोनों स्तरों) पर रोक लगा देगी; 

- उन्नत पशु प्रजनन की नीति को कार्यान्वित करेगी; और 
- गोशालाओं और पिंजरापोलों की आय को कर से मुक्त रखने का 
प्राबधान करेगी। 
भाजपा चिरकाल से इस तथ्य को स्वीकार करती है कि भारतीय 
संस्कृति और भारतीय कृषि की पूरी व्यवस्था गौ तथा गोवंश पर टिकी 
हुई है। भारत के गाँवों में 7 करोड़ से अधिक पशु खेती के काम में लगे 
हैं। गाँवों में आने-जाने के साधनों के रूप में 80 प्रतिशत से अधिक 
बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने 
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में भी पशुधन एक उपयोगी माध्यम है। कम 
भाजपा को यह देखकर दुःख होता है कि प्रतिवर्ष गौ और गोदंश 
के लाखों पशुओं की हत्या की जाती है, जिनमें से अधिकांश नियात 


प्रयोजन के लिए होता है। 
छवि 
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हमारी मानव संपदा 


सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है, जिसके 
नागरिकों को निरक्षरता तथा कुपोषण की दोहरी पीड़ा नहीं झेलनी होगी। हम मानते 
हैं कि सरकार को प्रत्येक नागरिक की क्षमता का विकास करने के लिए धन 
लगाना चाहिए जिससे वह नागरिक अपने देश के पुनरुत्थान में अपना योगदान दे 
सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल देंगे; यह 
दोनों ही ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर 2।वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक विजय प्राप्त 
करनी है। भारत को एक शक्तिशाली, स्वावलंबी और गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में 
उभारना है। सचमुच विकास तभी संभव होगा जब हमें अपने नागरिकों का पूर्ण 
समर्थन मिले; बे ही हमारी वास्तविक संपदा हैं। 


शिक्षा 


पिछले पाँच वर्षो में हमने देखा है कि मानव संसाधन विकास के इस प्रमुख 
क्षेत्र को सरकारी सहायता से निरंतर बंचित किया जाता रहा है। इसका परिणाम 
यह है कि अच्छी शिक्षा तेजी से देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न 
बर्ग की धरोहर बनती जा रही है। असमानता के शिकार हुए देश के असंख्य लोग 
साक्षरता के पावन आदर्श से बहुत दूर हैं। भाजपा शिक्षा, साक्षरता और ज्ञान के 
समान अवसर प्रदान करने पर बल देगी। इस उद्देश्य के लिए वह निम्नलिखित 
प्रयास करेगी 
।. शिक्षा पर उत्तरोत्तर सरकारी व्यय को बढ़ाएगी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद 
का कम-से-कम 6 प्रतिशत हो; 
2. प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करेगी और इस क्षेत्र में गैर-सरकारी 
संगठनों की सहायता लेगी; 


3. सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक शिक्षा 
निःशुल्क प्रदान करेगी; 
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4. निःशुल्क पाठय पुस्तकों, पोषक आहार कार्यक्रमों तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान 
कर प्रोत्साहन देगी जिससे बीच में ही शिक्षा प्राप्त करने से हट जानेवाले 
विद्यार्थियों कौ दर को रोका जा सके और स्कूलों में अपना नाम दर्ज 
करानेवाले बच्चों में से कम-से-कम 80 प्रतिशत लड़के और लड़कियाँ 
अपनी प्राथमिक शिक्षा अवश्य पूरी कर सकें; 

5. स्कूलों में पढ़ने की अवधि को कम किया जाए और हाई स्कूल स्तर पर 
स्वरोजगार वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ; 

6. परीक्षा में नकल करने संबंधी कानून बनाया जाए, जो सभी राज्यों में लागू 
होगा तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखे जाएँगे; 

7. समुदाय-स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे, ताकि हमारे गाँवों 
और शहरों दोनों में प्रौढ़ अशिक्षितों में से कम-से-कम 90 प्रतिशत काम 
चलाने योग्य लिखना-पढ़ना सीख लें; 

8. शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करने तथा लिंग भेदभाव हटाने के लिए 
एक विशेष निगरानी प्राधिकरण बनाया जाएगा; 

9. विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाएगी, उन्हें अनुसंधान और उच्च शिक्षा 
के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अपने 
विद्वानों को, विशेष रूप से समाजशास्त्र के क्षेत्र में, अकादमिक स्वतंत्रता 
दी जाएगी; 

0. सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतन और परिलब्धियों में सुधार किया 
जाएगा तथा कॉलेज/विश्वविद्यालय के पदोन्नति नियमों की विसंगतियों 
को हटाया जाएगा; 

॥.. और अधिक तकनीकी तथा कृषि-औद्योगिक संस्थान शुरू करने के लिए 
उद्योगों से मदद ली जाएगी, जो लोगों के लिए समुचित व्यय पर शिक्षा 
की व्यवस्था करें; 

।2. केपिटेशन फीस प्रणाली को समाप्त किया जाएगा तथा निजी इंजीनियरिंग 
और मेडिकल संस्थाओं के कामकाज पर नजर रखी जाएगी; 

।3. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, 
कम ब्याज पर बैंक ऋण की योजना शुरू की जाएगी; 

4. संदिग्ध प्रतिष्ठाबाले विदेशी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों को 
भारत में अपनी शाखाएँ खोलने के प्रयासों को विफल किया जाएगा और 
जब तक कोई पाठ्यक्रम हमारी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के लिए 
सुसंगत न हो तब तक विदेशों में अध्ययन पर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा 
को बाहर जाने से रोका जाएगा। 


स्वास्थ्य 


हमारी मान्यता है कि स्वास्थ्य और आहार कार्यक्रम में सरकारी धन की राशि 
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बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जिससे अगली शताब्दी के आरंभ तक 
उत्पादन में सक्षम लोगों को तैयार किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य होगा 'सभी 
के लिए स्वास्थ्य'। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे-- 


l. 
2 


ww 


कुपोषण के अभिशाप को समाप्त करना; 
जन्म-पूर्व ओर जन्म-पश्चात्‌ स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अधिक व्यय कर 


शिशु मृत्यु दर तथा 6 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर को अत्यधिक कम 
करना; 


. घातक बीमारियों से प्रत्येक बच्चे को रोगमुक्त करना; 


4. प्रत्येक पंचायत में एक निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र स्थापित करना 


००] 3 5 पा 


Ne) 


जिसमें माँ और बच्चे के देखभाल की सुविधाएँ होंगी तथा ये केंद्र सभी 
के लिए सुलभ होंगे; 


. स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित राशि के पर्याप्त भाग को इलाज करने 


के साधनों पर व्यय करने की बजाय रोगों को रोकने के उपायों पर खर्च 
किया जाएगा; 


- स्वच्छता और बीमारी रोकने के संबंध में जागृति पैदा की जाएगी; 
- सेक्स के माध्यम से संक्रमित बीमारियों से, विशेष रूप से एड्स रोग से 


निपटने के लिए वर्तमान कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा; 


. रक्त बैंकों के लिए रक्त की जाँच करना अनिवार्य किया जाएगा और 


इस संबंध में किसी भी उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाएगा; 


- सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल 


तथा चिकित्सा से इतर जुड़े स्टाफ को जवाबदेह बनाया जाएगा और 
शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए एक तंत्र बनाए जाएगा; 


- सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं 


को आकर्षित करने के लिए स्टाफ के वेतन और परिलब्धियों में संशोधन 
किया जाएगा; 


- आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों पर विशेष बल देते हुए वैकल्पिक 


चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा; 


- परंपरागत औषधोय पेड़-पौधों तथा उपचार पद्धतियों को संरक्षण दिया 


जाएगा; 


- औषधियों की कीमतों को इस हद तक नहीं बढ़ने दिया जाएगा कि वे 


आम लोगों की पहुँच के बाहर हो जाएँ; 


- स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू की जाएँगी, जिनके अंतर्गत इसके सदस्यों से 


बहुत मामूली सी बीमा किस्त ली जाएगी; और, 


- स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर निगरानी और जाँच के लिए एक तंत्र तैयार 


किया जाएगा। 


O 
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हमारा महिला कार्यक्रम 


नारी शक्ति : महिलाओं को अधिकार देने की दिशा में 

हम मानते हैं कि 'नारी शक्ति! मात्र उक्ति नहीं अपितु हमारे चिंतन का 
उद्घोष है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाजपा नारी को समर्थ बनाएगी एवं 
सुनिश्चित करेगी कि उसकी गरिमा और अधिकारों को कुचला न जाए, उनके पूर्ण 
सामर्थ्य का विकास करने में सहायता की जाए। हम लड़कियों के अधिकारों की 
रक्षा के प्रति भी वचनबद्ध हैं। भाजपा इस दिशा में निम्नलिखित उपाय करेगी : 

]. महिलाओं के प्रति किसी भी रूप में भेदभाव को समाप्त करना तथा 
लड़का-लड़की को समान मानने के भाव को प्रोत्साहित करना। सभी 
राष्ट्रीय नीतियों और व्यवहार में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लड़का-लड़की 
का भेदभाव तो नहीं है; 

2, राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद सहित सभी निर्वाचित निकायों में 
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जिससे 2।वीं शताब्दी के 
उदीयमान भारत में महिलाएँ वास्तव में भागीदार बन सकें; 

3. महिलाओं के आर्थिक और कानूनी अधिकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा 
देना जो पुरुषों के अधिकारों के बराबर हों; दोनों के अधिकार समान होने 
चाहिए, न कि पर्सनल लॉ के अधीन महिलाओं को छोटा दर्जा दिया जाए; 

. एक समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी जिसमें 

6) महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा; 

() महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा; 

(४) महिलाओं को समान अभिभावक बनने के समान अधिकार की 
गारंटी होगी; 

(४) तलाक संबंधी कानूनों में भेदभावपूर्ण धाराओं को हटाया जाएगा; 
ओर, 

(९) बहुविवाह को समाप्त कर दिया जाएगा। 


> 
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5. समाज में और काम-धंधों की जगहों में ऐसी स्थिति पैदा करना, जिससे 
रोजगार, पदोन्नति में बराबर के अवसर सुनिश्चित हों तथा लिंग के 
आधार पर उन्हें परेशान न किया जाए; 

6. समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा; 

7. महिलाओं के लिए अंशकालिक नौकरियों की योजना बनाई जाएगी; 

8. स्वास्थ्य सेवा की कारगर योजना तैयार की जाएगी जिसमें महिलाओं की, 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जच्चा-बच्चा चिकित्सा के अलावा 
स्वास्थ्य की अन्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; 

9. अकेली महिला और कामकाजी माताओं की आवास समस्याओं को 
ध्यान में रखते हुए कारगर योजना तैयार की जाएगी और इसके लिए 
आर्थिक सहायता दी जाएगी; 

।0. सामुदायिक परिसंपत्तियों और संपत्ति के प्रबंधन में महिलाओं को भागीदार 
बनाया जाएगा; 

]।. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए स्थानीय 
स्वायत्त शासन की मदद ली जाएगी; 

।2. एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में सूक्ष्म-ऋण प्रणाली (माइक्रो-क्रेडिट 
सिस्टम) तैयार की जाएगी, जिसमें बैंकों के अलावा केंद्र तथा राज्य 
सरकारें दोनों अपना अंशदान देंगी; 

3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सहकारी समितियाँ स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा, जिसका प्रबंधन स्वयं महिलाएँ करेंगी और जिनसे महिला उद्यमियों 
को लाभ होगा; 

।4. कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रोजगार योजनाएँ चलाई जाएँगी, 
जिन पर अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार वहाँ की विशिष्टता का ध्यान 
रखा जाएगा; 

।5. जिन महिलाओं के पास न शिक्षा है और न कामचलाऊ साक्षरता, उन्हें 
शिक्षित करने के लिए काम करने लायक लिखने-पढ़ने का एक विशेष 
कार्यक्रम तैयार किया जाएगा; 

।6. महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और दहेज संबंधी कानूनों में 
संशोधन किया जाएगा जिससे इन अपराधों की सुनवाई बंद कमरे में हो, 

शीघ्र न्याय और कठोर दंड की व्यवस्था के साथ-साथ इन अपराधों की 

शिकार महिलाओं के पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाएगा; 

- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में संशोधन कर पुरुष ग्राहकों को 


भी उतना ही दोषी बनाया जाएगा जितना कि देह व्यापार में लिप्त महिलाएँ 
अपराधी मानी गई हैं; 
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` देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना तथा 


उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष 
कोष की स्थापना करना; 


. एक कानून बनाकर विदेशियों के साथ विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य 


बनाया जाएगा; 

बच्चे के जन्म के प्रमाणपत्र से लेकर उसके मृत्यु प्रमाणपत्र तक सभी 
सरकारी और गैर-सरकारी रिकार्डो में माँ के नाम का भी अनिवार्य रूप 
से उल्लेख करना; 

महिलाओं से संबंधित सिविल और आपराधिक शिकायतों के मुकदमों में 
तेजी से सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में विशिष्ट न्यायालय 
स्थापित करना; 

पुलिस बल में और अधिक महिलाओं को तेजी से भर्ती करना तथा उन्हें 
बरिष्ठ पदों पर नियुक्त करने के साथ-साथ प्रत्येक पुलिस थाने में 
“महिला अपराध प्रकोष्ठ' स्थापित करना; 

महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक उत्पीड़न से निपटने के लिए विशेष 
कानून बनाना; 

इस उद्देश्य से एक सामाजिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा कि किसी 
भी रूप में लड़कियों के खिलाफ उपेक्षापूर्ण रवैया न अपनाया जाए तथा 
उनके प्रति कोई भेदभाव न रह जाए; 

बच्चे के जन्म से पूर्व सेक्स परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या और शिशु 
हत्या जैसी अनैतिक पद्धतियों में लिप्त दोषी लोगों को कड़ी सजा देना; 
शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषक 
आहार और शिक्षा के लिए धनराशि की व्यवस्था करना; 
लड़का-लड़की संबंध में भेदभाव को कम करने के लिए सभी को 
प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा उपलब्ध कराना तथा लड़कियों को शिक्षा 
देने के लिए प्रोत्साहन रूप में निःशुल्क यूनीफार्म और पुस्तकें उपलब्ध 
कराना; 

सहमति के लिए परिपक्व आयु के कानून का कड़ाई से पालन तथा 
बच्चों के साथ दुष्कर्म को समाप्त करना; और, 

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 
(सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) पर यह सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से विचार 
करना कि भारत सरकार ने जो असहमतियाँ रखी थीं, बह कहाँ तक 


उचित हैं। 
| 
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हमारी जनसंख्या नीति 


निर्वाह-योग्य और संतुलित वृद्धि की दिशा में 

हमारे लिए हमारे लोग सर्वप्रधान हैं-उनकी रोजगार जैसी आवश्यकताओं 
का स्थान अन्य किसी बात से पहले है। हमारे संसाधनों का समान रूप से वितरण 
हो जिससे विकास की नीतियों से अधिक-से-अधिक लोगों को लाभ पहुँचे, इसके 
लिए हमें देश की बेतहाशा बढ़ती जा रही जनसंख्या पर अंकुश लगाना आवश्यक 
है। अभी तक सत्ता में आई सभी कांग्रेसी सरकारों ने प्रायः क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्य 
से विकास की इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना की उपेक्षा की है। इसके कारण 
जनसंख्या में अत्यधिक बृद्धि हुई और बहुत अधिक जनसांख्यिकीय असंतुलन भी 
पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बच्चों का जन्म एक स्वाभाविक 
बात है और उन्हें मात्र जिंदा रहने का नहीं अपितु सुखी रहने का अधिकार है। 
अतः हम जनसंख्या संबंधी विषयों को, विशेष रूप से परिवार नियोजन को, पुनः 
राष्ट्रीय कार्यसूची में दूढ़ता से कार्यान्वयन के लिए शामिल करेंगे और लोगों को 


समझाने-बुझाने की नीति अपनाते हुए जनसंख्या के विस्फोट के खतरे के विरुद्ध 
जनांदोलन चलाएँगे। 


भाजपा का विचार है कि-- 


।. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद और 
स्वामीनाथन समिति की रिपोटों पर अमल किया जाए जिससे नई सदी के 
प्रथम दशक तक जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाएगी; 

2. एक कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के दो से अधिक 
बच्चे होंगे, उसे किसी निर्वाचित पद पर रहने के अधिकार से वंचित कर 
दिया जाए; इसके लिए 996 को विभेदक वर्ष माना जाए; 

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग दो बच्चों के मानदंड को 

अपनाते हैं उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषक आहार और रोजगार अवसरों 
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जैसी विशेष सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। साथ ही 
भाजपा हतोत्साहित करनेवाले उपाय भी शुरू करेगी जैसे सब्सिडी;युक्त 
राशन की सुविधा सीमित करना तथा प्रसूति संबंधी लाभ दो बच्चों तक 
ही प्रदान करना; इसके लिए विभेदक वर्ष 996 होगा। यह हतोत्साहकारी 
उपाय समाज के सभी वर्गों पर लागू होंगे, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक 
या धार्मिक दर्जा कुछ भी हो, ताकि इतने बड़े परिवारों की अथाह वृद्धि 
को रोका जा सके, जिन्हें सँभालना कठिन हो; 

4. सुनिश्चित किया जाए कि परिवार नियोजन की सूचना घर-घर तक सभी 
के पास पहुँचे और उन्हें अच्छी सुख-सुबिधाएँ उपलब्ध हों; इस कार्य में 
गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा तथा परामर्शी एवं शैक्षिक 
कार्यक्रमों के जरिए लोगों में, विशेष रूप से महिलाओं में, जागृति पैदा 
को जाएगी; 

. परिवार नियोजन के ऐसे तरीके और सुविधाएँ शुरू की जाएँगी जिनमें 

महिलाओं को अपना स्वास्थ्य खतरे में डाले बिना अपनी पसंद से इन 

तरीकों को चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी; 

स्थानीय समुदायों को समझाने-बुझाने के लिए विशेष अभियान चलाया 

जाए कि नकारात्मक पद्धतियाँ न अपनाएँ और महिलाओं को प्रोत्साहित 

किया जाए कि वे जच्चा-बच्चा संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएँ; 

2। वर्षों में परिपक्व होनेवाली मियादी जमा राशि के रूप में उन दंपतियों 

को बिशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसकी केवल एक पुत्री है अथवा वे 

दंपती जो दत्तक पुत्री योजना' के अंतर्गत कन्या को गोद लेते हैं; और 

. परिवार नियोजन को अपनी विकास नीतियों का अंतरंग भाग बनाया जाए 
ताकि इन प्रोत्साहन और हतोत्साहकारी उपायों पर व्यापक रूप से अमल 
सुनिश्चित किया जा सके। 
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हमारा पर्यावरण 


एक ही पृथ्वी 

भाजपा की यह निश्चित धारणा है कि पृथ्वी ही संपूर्ण संपदा और प्राकृतिक 
साधन प्रदान करती है। किंतु ऐसा नहीं है कि इससे प्राप्त साधनों का उपयोग अनंत 
काल तक किया जा सकता है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी यह 
केवल 'पृथ्वी' की स्वच्छता को दूषित होने से बचाने के लिए ही आवश्यक नहीं 
है, बल्कि हमारे वनों, नदियों तथा हमारे आकाश मंडल में रहनेबाले असंख्य 
प्राणियों के हित में भी पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा में भी पर्यावरण की निर्णायक भूमिका किसी तरह कम नहीं है। पोषणीय 
बिकास की अवधारणा को स्वीकार करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना नितांत 
अनिवार्य है। यह अवधारणा एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जो हमारी सभ्यता और 
सांस्कृतिक चेतना का अंतरंग भाग है। इसके लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय 
करेगी- 

।. एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति शुरू करेगी जिसके अंतर्गत विकास की 
आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के बीच स्वस्थ 
संतुलन रखा जाएगा। राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनसे 
परामर्श किया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण और 
वन मंत्रालय का नाम बदलकर “पारिस्थितिकी सुरक्षा मंत्रालय' रखा 
जाएगा; 

2. नदियों के जल एवं भूतल के जल का ठीक प्रबंध और बेहतर इस्तेमाल 
किया जाएगा; 

3. उद्योगों तथा शहरी केंद्रों से होनेबाले जल-थल-नभ प्रदूषण को नियंत्रित 
किया जाएगा; 

4. आत्मनिर्भर नगरों के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, 


जिसमें मल प्रबंधन तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की 
व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा। 
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5. पर्यावरण को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में 
अध्ययन का एक भाग बनाया जाएगा तथा पर्यावरण के विषय विजुअल 
मीडिया का अंतरंग भाग होंगे जिससे जीवन की रक्षा करनेवाली पारिस्थितिकी 
प्रणाली के प्रति ध्यान देना और उसकी रक्षा करना हमारे बच्चों की 
आदत बन जाए; 

` बन संसाधनों तथा उपज पर वनवासियों एवं गिरिजनों के पारंपरिक तथा 
अन्य अधिकारों की रक्षा की जाएगी; 

7. राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के मामले में गाँवों तथा शहरों दोनों में सभी 
स्तरों पर स्थानीय स्वायत्त शासन को शामिल किया जाएगा; 

8. प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा उनके निर्वाह योग्य प्रयोग के बारे में 
सहज रूप से सभी को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी; 

9. किसी भी उद्योग को अवशिष्ट सामग्री के पुनः उपयोग करने या ढेर 
लगाने के लिए खतरनाक रासायनिक अवशिष्ट का आयात नहीं करने 
दिया जाएगा; 

।0. ऐसे उपभोक्ता उद्योगों को जिनके उत्पादन बहुत समय तक टिकनेवाले 
नहीं होते हैं, उनकी पैकिंग के लिए नॉन-बायोडिग्रेडेबल' सामग्री का 
कम-से-कम उपयोग होने दिया जाएगा; 

।. वनों अथवा चरागाहों को अन्य प्रयोजन के इस्तेमाल करने पर नियंत्रण 
लगाया जाएगा; 

।2. पौधारोपण की नीतियों को एक निश्चित समय में पूरा किया जाएगा तथा 
प्राकृतिक अथवा मानवजनित अन्य कारणों से वनों को नष्ट नहीं होने 
दिया जाएगा। भूमि प्रबंधन का संपूर्ण ढाँचा तैयार करना, उत्पादनशील 
वानिकी के प्रतिशील कार्यक्रम को अपनाना एवं वनों के संपूर्ण सरकारी 
प्रबंधन से हटकर वानिकी क्षेत्र में निजी निवेश की ओर बढ़ना भाजपा 
की चन नीति की आधारशिला होगी। भ्रष्ट वनों, बंजर भूमि और कृषि 
सीमांत भूमि को उत्कृष्ट वनों का रूप देने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। 

. समुद्री संसाधनों का, विशेष रूप से मछलियाँ आदि पकड़ने के लिए, 
बड़े-बड़े ट्रालरों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा; 

।4. पर्यावरण संबंधी अध्ययन और कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में लागू करने 
के लिए 'इको-टेक्नोलॉजी' के अनुसंधान और विकास के कार्य को 
बढ़ावा दिया जाएगा; 

5. पारिस्थितिकी शुद्ध करनेवाले उत्पादन के निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा; और, 

, ऐसी पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी जिनसे 
पर्यावरण दूषित और भ्रष्ट हो। 
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हमारा सामाजिक दर्शन 


एकात्म मानववाद के माध्यम से समरसता और समानता 
भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक दर्शन का मूलाधार उसका सामाजिक 
कार्यक्रम है, जिसकी जड़ें एकात्म मानववाद में जमी हैं। इस दर्शन में समाज और 
इसके विभिन्न घटकों के बीच समाज और व्यक्ति के बीच या हमारे सामाजिक 
ढाँचे की नांव की इंट अर्थात्‌ परिवार तथा व्यक्ति के बीच कोई विरोधाभास नहीं 
है। इसी से सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को उखाड़ फेंकने को भाजपा की 
प्रतिबद्धता तैयार होती है। क्योंकि इन विषमताओं के कारण ही भारत एक 
आधुनिक गतिशील राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सका; भाजपा एक ऐसे सामाजिक 
एकीकृत भारतीय समाज के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है, जो सगर्व नई शताब्दी 
में प्रवेश करे। भाजपा विशेष कल्याणकारी तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से 
सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी कमजोर और समाज के सभी पिछड़े वर्गों 
की सहायता करेगी, ताकि चे पूरी तरह अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। 
हमारे लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्प 


न्याय और समानता 

।. भाजपा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के संविधान में 
स्थापित न्याय और समानता के आदर्शों, सिद्धांतों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। 

2. भाजपा एक जातिविहीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देगी, 
जिसके द्वारा सभी नागरिकों को चाहे वे किसी जाति, मत, धर्म या लिंग 
के हों, प्रभावकारी ढंग से समान अवसर प्रदान होंगे। 

3. भाजपा सुनिश्चित करेगी कि समाज में किसी व्यक्ति का स्थान उसके 
जन्म के आधार पर निश्चित न हो। 


292 / पार्टी दस्तावेज खंड 7 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4. भाजपा ऐसी सभी पद्धतियों, रीति-रिवाजों, विश्वासों, परिपाटियों तथा 
संस्थानों को समाप्त करेगी, जो विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण हैं। अथवा 
जिनसे किसी भी तरह से व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचती है। 


अस्पृश्यता 

।. भाजपा स्पष्ट शब्दों में अस्पृश्यता की पद्धति की निंदा करती है, जो न 
केवल देश के कानून के खिलाफ है, बल्कि एकात्म मानववाद की 
संकल्पना के भी विरूद्ध है। अतः आश्चर्य नहीं कि अयोध्या में राम 
मंदिर की पहली इंट रखने का काम अनुसूचित जाति के सदस्य कामेश्वर 
चौपाल ने किया था। 

2. भाजपा सामाजिक तथा लोगों के आपसी वैयक्तिक संबंधों में समानता के 
आचार-व्यवहार अपनाने के लिए जागृति पैदा करने का प्रयास करेगी। 


कमजोर वर्ग 

।. भाजपा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान 
संस्थानों एवं संवैधानिक रक्षा उपायों को और अधिक कारगर बनाएगी। 

2. भाजपा मानती है कि संविधान में आरक्षण सुविधाओं सहित विशेष 
सुविधाओं और विशेष अवसरों संबंधी जो प्रावधान हैं वे समाज के गरीब 
और पिछड़े वर्गो को उन्नति के लिए व्याबहारिक उपाय हैं। भाजपा 
आरक्षण की वर्तमान नीति को तब तक जारी रखेगी जब तक सामाजिक 
तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाता। 


अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ 

भाजपा का लक्ष्य है कि सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
को राजनीतिक तथा आर्थिक शकितयाँ प्रदान कर सामाजिक समानता के धरातल 
पर लाया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय करेगी- 

।. अस्पृश्यता के विरुद्ध कानूनों को कठोरता से लागू करना; 

2. इनके विरुद्ध अत्याचारों के सभी मामलों को जाँच करना, जाँच निष्कर्षों 
को प्रकाशित करना, दोषियों को दंड देना तथा उत्पीड़ितों के लिए 
यथाशीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करना; 

3. शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उनकी निपुणता को बढ़ाने पर विशेष 

बल देना; 
. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नौकरियों 
में अभी तक न भरे गए पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना; 
. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों और संस्थाओं को 


> 
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ऋण आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए 'नाबार्ड' के समान एक 
वित्तीय एजेंसी स्थापित करना; 

6. लघु, कुटीर और ग्राम्य उद्योगों तथा व्यापार और वाणिज्य में भी 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक भागीदारी के 
लिए और अधिक सुविधाएँ जुटाना; 

: सिर पर गंदा ढोने की कुत्सित पद्धति को समाप्त करना तथा सफाई के 
काम में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने के काम में तेजी 
लाना; 

- बँधुआ और बालश्रम की बुराइयों को समाप्त करना तथा उत्पीड़ितों के 
पुनर्वास की व्यवस्था करना; 

9. गाँवों में बेघर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम शुरू करना; 

।0. पत्नियों/विधवाओं/पुत्रियों के नाम भूमि, आवास-स्थल और घरों के पट्टे 
देना; 

।।. आदिवासियों को शोषण से विशेष रूप से ठेकेदारों और ऋण-भार के 
शोषण से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करना; 

।2. वनवासियों को वन संपदा तथा उपज में उनके समुचित हिस्से को दिलाने 
तथा बाजार में इस बेचने की सुविधा के लिए वर्तमान बन नीति में 
संशोधन करना; 

3. बन और पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टों के मामले में बनवासियों तथा गिरिजनों 
के दावों पर तेजी से कार्रवाई करना; 

।4. वनवासियों और गिरिजनों के कल्याण व विकास के लिए बनाई गई 
योजना तथा आदिवासी उप-योजना में रखे गए धन को अन्य किसी कार्य 
के लिए खर्च न होने देना; 

।5. आदिवासियों की भूमि को औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के कार्यों के 
लिए परिवर्तित करके उसे दूसरों के हाथों में जाने से रोकना; 

6. विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए 
राष्ट्रीय नीति तैयार करना तथा उसे लागू करना। यह पुनर्वास नीति 
बहुआयामी होगी तथा मात्र इतना नहीं होगा कि बस वित्तीय मुआवजा या 
जीविका कमाने के साधन उपलब्ध करा दिए जाएँ; 

।7. पड़ोसी राज्यों के साथ लगे क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के एक समान 
कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए अंतर राज्य क्षेत्रीय 
समन्वय परिषदें स्थापित करने को प्रोत्साहन देना; और 


78. देश की राजधानी में महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर के 
सम्मान में समुचित स्मारक स्थापित करना। 
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हमारे सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग 
भाजपा आरक्षण के माध्यम से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े 
बर्गो--दोनों को ही सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्ध है। 
साथ ही, हमारी मान्यता है कि हमारे सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रगति का रास्ता 
जातिवादी राजनीति के जरिए सामाजिक विभाजन पैदा करके नहीं अपितु सामाजिक 
समरसता पैदा करके ही तैयार किया जा सकता है। भाजपा निम्नलिखित के पक्ष 
में हे- 
।. अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण तब तक जारी रखना जब तक 
सामाजिक और शैक्षिक रूप से वे शेष समाज के साथ मिल नहीं जाते; 

. “समृद्ध वर्गः (क्रमी लेयर) के सीमांकन के लिए एक समान मानक तैयार 

करना; 

3. आरक्षण के लाभ नीचे से ऊपर को ओर के क्रम में मिले, जिससे अन्य 
पिछड़े वर्गों में से अत्यंत पिछड़े वों को पहले लाभ प्राप्त हो; 

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा समाज के 
आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लिए आर्थिक सिद्धांत के आधार 
पर ।0 प्रतिशत आरक्षण करना; और, 

5. शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं इन बगों में जागृति अभियान के 
लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना। 


> 


हमारे विकलांगों को समर्थ बनाना 
शारीरिक तथा अन्य अशक्तताओं के कारण हमरे 5 करोड़ लोग सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित पड़े हैं। अभी तक सत्तासीन सभी 
कांग्रेस सरकारों ने हमारे इन अभागे नागरिकों के प्रति केवल उपेक्षा भाव ही नहीं 
दिखाया, बल्कि उन्हें समर्थ बनाने का भी प्रतिरोध किया और इस प्रकार उन्हें 
राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल नहीं होने दिया। सरकार की उपेक्षा की हद इसी 
तथ्य से मापी जा सकती है कि अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में सरकार ने 
विकलांगों के कल्याण के लिए 42 करोड़ रुपए रखे, जो हिसाब से प्रति व्यक्ति 
8 रुपए बनते हैं। 
भाजपा की मान्यता है कि जिन लोगों को "विकलांग? होने का दाग लगाकर 
राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया गया है, उन्हें समर्थ बनाया जाना 
चाहिए, ताकि वे हमारे देश के लाभकारी एवं गौरवपूर्ण नागरिक बन सकें। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे प्रस्ताव {= 
।. देश में कितने लोग शारीरिक या अन्य अशकतताओं के कारण विकलांग 
हें तथा उनकी अशक्तता किस प्रकार की है-इस बारे में आंकड़े इकट्ठे 
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करने के लिए विशेष सर्वेक्षण का आदेश देना; 

2. इन आँकड़ों का उपयोग मात्र उनके कल्याण को लेकर नहीं, अपितु उन्हें 

समर्थ बनाने के उद्देश्य से नीति बनाने के लिए करना-- 

3. सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए सक्रिय अभियान चलाना; 

4. विकलांगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति नौकरशाहों को 
संवेदनशील बनाना; 

- समान अवसर की नीति के माध्यम से सरकारी सेवा की सभी समुचित 

श्रेणियों में नौकरी देना; 

विकलांगों को नौकरियाँ देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना; 

: बजट में अधिक राशि का प्रावधान कर तथा राज्य सरकारों से भी उतनी 
ही राशि का योगदान करने को प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में 
चिकित्सा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएँ तैयार करना; और 

- सुनिश्चित करना कि विकलांगों को जनोपयोगी सेवाओं और अन्य 
सेवाओं से लाभ प्राप्त हो सकें। 
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हमारे अल्पसंख्यक वर्ग 


जब कभी और जहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, वहाँ उसने 
बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समाज के सभी वर्गों में शांति और सुरक्षा 
सुनिश्चित को है। भाजपा इस स्थिति को आगे और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध 
है। इसके विपरीत कांग्रेस शासन के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों को असुरक्षा का 
सामना करना पड़ा है। हमने सदैव दृढ़ता से तुष्टीकरण का विरोध किया है, 
क्योंकि इससे केबल उन वर्गों को लाभ पहुँचता है जो अपनी धार्मिक आस्था की 
रक्षा की आड़ में प्रतिगामी और प्रगति;विरोधी सामाजिक सिद्धांतों की वकालत 
करते हैं। भाजपा सभी के लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं' की अपनी 
विचारधारा के साथ एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति का संकल्प लेकर फिर 
से नया मजबूत भारत 2]वीं शताब्दी में प्रवेश करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
हमारी निम्नलिखित प्रतिबद्धता होगी-- 
।. सभी अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक निकास के लिए समान अवसर 
प्रदान करने की गारंटी; 
2. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देना; 
3. उनको प्रोत्साहन देना जिनका अपना रोजगार है, विशेष रूप से जो 
कामगार हैं और जो स्वयं अपने काम-धंधे लगाना चाहते हैं; 


4. अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में जागृति लाने के लिए सामुदायिक 
कार्यक्रम शुरू करना; 


5. अनुच्छेद 30 में संशोधन करके शिक्षा के मामले में धर्म के आधार पर 
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किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न कर सभी के लिए समानता 
सुनिश्चित करना; 

6. अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करना तथा इसके कार्यों को राष्ट्रीय 

मानवाधिकार आयोग को सौंपना; 

` सांप्रदायिक दंगों में भाग लेनेवाले अभियुक्तों पर तेजी से मुकदमा चलाने 

के लिए विशेष अदालतें गठित करना; 

. बेईमान लोगों तथा संगठनों द्वारा वक्फ की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा 

करने और उसके दुरुपयोग को रोकने से बचाना तथा वक्फ बोडों को 

स्वावलंबी बनाना ताकि उन्हें सरकार की खैरात पर निर्भर न रहना पड़े; 
दरगाहों के इंतजाम के लिए तिरुपति मंदिर न्यास की तरह का ट्रस्ट 
बनाना, जिसमें सरकारी नामिती भी होंगे; 

70. सभी बिदेशी धन प्राप्तियों पर प्रतिबंध, चाहे उसका प्राप्तकर्ता संगठन कोई 
भी हो; 

।. कपटपूर्वक धमांतरण को, जिसमें आर्थिक या सामाजिक लाभ का वायदा 
भी शामि है, संज्ञेय अपराध करार देना और सभी धर्मातरण के मामलों 
में पंजीकरण को व्यवस्था शुरू करना; 

2. नौकरियों के लिए ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना, जिनमें 
धार्मिक पहचान को एक कसौटी मानने का उल्लेख हो; और 

3. विदेशी मिशनरियों तथा विदेशों में धन प्राप्त करनेवाले अन्य संगठनों की 
गतिविधियों की जाँच के लिए (नियोगी आयोग के समान) एक जाँच 
आयोग स्थापित करना। 


_ 


0०0० 


© 


मानवाधिकार 

भाजपा इस विचारधारा को मानती है हिंदुत्व के आधारभूत सिद्धांतों में मानव 
की गरिमा, सभी के लिए न्याय और शासन के उत्पीड़न से व्यक्ति की रक्षा निहित 
है। हम प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय, लोकतांत्रिक तथ सिविल अधिकारों की सुरक्षा 
के लिए वचनबद्ध हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी जाति, मत, धर्म या लिंग का हो। 
परंतु हमारी यह प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए कवच नहीं बन सकती जो 
अमानवीय अत्याचार करते हैं और इस प्रकार मानवाधिकार के दावे पर उनका 
कोई अधिकार नहीं रह जाता है। भाजपा का विश्वास है कि शासन को सभी 
नागरिकों के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए, परंतु उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए 
जो सभ्य समाज के विरोधी होते हैं। भाजपा मानवाधिकारों के उल्लंघन की 
निगरानी के बहाने देश के आंतरिक मामलों में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने 


देगी। हम-- 
।. वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और अधिक शक्ति, अतिरिक्त 
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संसाधन तथा बेहतर बुनियादी सुविधाएँ देकर उसे सुदृढ़ करेंगे; 

2. अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करेंगे, जिसने केबल अलगाववादी 
भावनाओं को ही बढ़ाया है और कपोलकल्पित शिकायतें खड़ी की हैं 
तथा इसके कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपेंगे; 

. आयोग के जाँच निष्कर्षों के आधार पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और 
दोषियों को सजा दी जाएगी; और 

4. स्कूलों के पाठ्यक्रमों में मानवीय, लोकतांत्रिक तथा सिविल अधिकारों के 

अध्ययन को शामिल करेंगे। 


ww 


विस्थापित समुदाय 
वरिस्थापितों के अधिकारों की रक्षा 
जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों की हिंसा तथा इसलामी कट्टरपंथी 
आतंकवाद के कारण 3,00,000 से अधिक लोगों को अपना घर-बार छोड़कर 
भागना पड़ा है, जिनमें 2,50,000 पंडित तथा पंजाबी और डोगरा हिंदू शामिल हैं 
एवं इनके अलावा हजारों सिख तथा कुछ मुसलमान भी हें। ये सभी लोग कुल 
मिलाकर विश्व में अपने देश में सबसे बड़ा विस्थापित समुदाय हैं, जिन्हें अपनी 
ही मातृभूमि में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है और जो केंद्र की लापरवाह एवं 
निष्ठुर कांग्रेस सरकार तथा जम्मू और कश्मीर की कठपुतली सरकार के रहमो-करम 
पर पड़े कष्ट भोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की उपेक्षा और 
आतंकवादी हिंसा के मारे इन अभागे उत्पीड़ितों से कुछ सहायता देने के लिए 
अपनी तरफ से जन और धन के रूप में कुछ संसाधन जुटाए हैं। परंतु और बहुत 
कुछ करने की आवश्यकता है। 
इसी प्रकार बांग्लादेश में वहाँ मैदानों से आकर बसे मुसलमानों तथा 
बांग्लादेश राइफल के उत्पीडन के कारण चटगाँब, पर्वतीय क्षेत्रों में हजारों बौद्ध 
चकमा शरणार्थी भागकर आए हैं। इस समय इनमें से अधिकांश त्रिपुरा के शिविरों 
में रह रहे हैं। उनके स्वदेश लौटने पर उनका भविष्य खतरे में है-इस बात की 
परवाह किए बिना भारत सरकार ने उन्हें वापस भेजने की अनावश्यक जल्दबाजी 
दिखाई; सरकार का यह कार्य कांग्रेस की क्षुद्र राजनीति से अधिक प्रभावित होकर 
.किया गया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी के बिना 
भाजपा इन लोगों को जबरदस्ती वापस भेजने के खिलाफ है। 
श्रीलंका में सिंहल और तमिल भाषियों के बीच संघर्ष तेज हो जाने के कारण 
दक्षिण भारत में जनसाख्यिकीय संकट पैदा हो रहा है और बड़ी संख्या में तमिल 
शरणाथी इस क्षेत्र में आने शुरू हो गए हैं। इसके कारण यहाँ लिट्टे का प्रभाव 
पड़ना अवश्यंभावी है, जिससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। 
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हमें प्रवासी भारतीयों के हितों पर भी विचार करना होगा, विशेष रूप से जो 
हांगकांग में बस गए हैं। अप्रैल ।997 में ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र को चीन को सौंप 
दिए जाने पर अब उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। 


भाजपा का प्रस्ताव है 


कश्मीरी पंडितों के लिए 


il 


सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए पंडितों द्वारा किए गए 
आग्रह के अनुसार जिन पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने पर विवश होना 
पड़ा है, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित समुदाय मान लिया जाए। 


2. सभी विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त वित्तीय 


सहायता, समुचित स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएँ 
प्रदान की जाएँ। 


3. जब तक वे अपने घर वापस नहीं लौट पाते तब तक कश्मीर घाटी में 


उनकी जमीन-जायदाद और संपत्ति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय 
किए जाएँ। 


5. विस्थापित पंडितों और उनकी संपत्तियों का समुचित रिकॉर्ड रखा जाए। 


चकमा शरणार्थियों के लिए 


. अधिकांश चकमा शरणार्थी इस समय त्रिपुरा में बसे हैं; इनका पुनर्वास 
निकटवर्ती राज्यों में किया जाए तथा उनकी सरकारों को पर्याप्त वित्तीय 
सहायता दी जाए ताकि उन्हें आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। 


2. इन चकमा शरणार्थियों को पूर्ण नागरिकता दी जाए जो बांग्लादेश नहीं 


लौटना चाहते और जिनके बच्चे भारत में पैदा हुए हैं। 


3. बांग्लादेश से बातचीत कर इन चकमा शरणार्थियों को चरणबद्ध रूप में 


वापस स्वदेश भेजा जाए जो वापस जाना चाहते हैं, बशर्ते कि ढाका उनको 
सुरक्षा और कल्याण की गारंटी दे। 


4. शरणार्थी शिविरों में रहनेवाले चकमाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए, ताकि 


उन्हें कोई तंग न करे और न ही वे खतरे में पड़ें। 


5. चकमा शरणार्थियों और उनके अते-पते का एक सरकारी रजिस्टर रखा 


जाए। 


श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के लिए 


।. उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा जाए तथा उनके आने-जाने पर निगरानी 
रखी जाए। 
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2. स्थानीय संगठनों से उनके मेल-जोल या श्रीलंकाई संगठनों की स्थानीय 
शाखाएँ खोलने को रोका जाए। 

3. तमिल शरणार्थियों के पूर्ववृत्त की जाँच की जाए तथा उन्हें देश में शरण 
न दी जाए जिनके तमिल आतंकवादियों से संबंध हें या थे। 

4. ऐसे सभी शरणार्थियों का रजिस्टर रखा जाए। 

5. जैसे ही सुरक्षा के मामले में स्थिति अनुकूल होती है, तमिल शरणार्थियों 
को वापस स्वदेश भेज दिया जाए। 


प्रबासी भारतीयों के लिए 


।. जो हांगकांग निवासी भारतीय अपनी मातृभूमि में वापस लौटना चाहते हैं, 
उन्हें नागरिकता दी जाए; 

2. वापस आनेवाले हांगकांग के भारतीयों के पुनर्वास में सहायता की जाए; 
और 


3. विश्व भर में सभी प्रबासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने में आनेवाली 
नई कठिनाइयों पर विचार किया जाए। 


O 
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हमारी पहचान, हमारी संस्कृति 


भारतीयता का मूलाधार 
भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आधुनिकीकरण का अर्थ किसी जीवन 
शैली की यंत्रवत्‌ नकल करना नहीं है। पार्टी विकास की अवधारणा की पुनः 
परिभाषा करेगी, जिसमें भारतीय रहन-सहन की शैली, भारतीय विश्वास और 
मूल्यों को शामिल किया जाएगा जिससे अंततः भारतीयता के लक्ष्य तक पहुँचा 
जा सके। हम मानते हैं कि विकास के तत्त्वों को सांस्कृतिक तत्त्वों से जोड़ना 
आवश्यक है, जिनमें स्थानीय भौगोलिक तथा पर्यावरण संबंधों, ऐतिहासिक परंपराओं, 
पारंपरिक ज्ञान और कौशल जैसे तत्त्वों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमारा 
विश्वास है कि राष्ट्र में ऊर्जा भरने के लिए सांस्कृतिक तत्त्वों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रहती है। भारत के नवोदय के लिए जिसमें देशवासी अपनी भारतीयता पर 
गर्व से सिर ऊँचा कर सकें, भाजपा निम्नलिखित पर आचरण करेगी- 
. अपने सांस्कृतिक संस्थानों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाएगी; 
2. अपनी सकारात्मक सांस्कृतिक परंपराओं तथा मूल्यों को पुनरुज्जीवित 
करेगी तथा उनमें फिर से प्राण फूँकेगी; 
3. स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन और 'नैतिक शिक्षा' 
को शामिल करेगी; 
. प्रत्येक जिले में भारतीय संस्कृति केंद्र स्थापित करेगी; 
. सभी तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय विरासत केंद्र घोषित करेगी; 
, संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देगी तथा स्कूलों में कठोरता से त्रिसूत्रीय 
फॉर्मूला लागू करेगी; 
_ राज्य का समर्थन देकर भारतीय शास्त्रीय संगीत और कलाओं को आगे 
बढ़ाएगी; और 
, विज्ञापनों तथा प्रकाशनों में नारी को अश्लील रूप से प्रदर्शित करने को 


हतोत्साहित करेगी। 


~ ou > 
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मीडिया तथा प्रकाशन 

भाजपा का विश्वास है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है। साथ 
ही हम यह भी मानते हैं कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, संगठन या 
संस्था को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। 

स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय मीडिया के लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय 
करेगी- 

।. पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिए स्थापित वेतन बोर्ड की सिफारिशों 
और उनके कार्यान्वयन पर तेजी से अमल करेगी तथा इस तरह का तंत्र 
भी बनाएगी जिससे प्रत्येक पाँच वर्षो में पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड की 
स्थापना स्वतः हो सके; 

. आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुकत करेगी तथा 
प्रसार भारती अधिनियम को लागू करेगी; 

- सुनिश्चित करेगी कि बिना समुचित छानबीन के किसी पुस्तक या 
प्रकाशन पर प्रतिबंध न लग सके; 

- विदेशी प्रिंट मीडिया को भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति नहीं 
देगी; 

- अपने सेटेलाइट ट्रांसपोंडरों के माध्यम से जोड़ने की सुविधाओं और 
प्रसारण करने के लिए व्यापक दृश्य माध्यम नीति तैयार करेगी; 

6. छोटे और मझोले समाचार-पत्रों की कठिनाइयों की समीक्षा करेगी; 

7. समाचार-पत्रों में अनुबंध पर सोंपे कार्यों (अनुबंधित नौकरियों) की 
पद्धति की समीक्षा करेगी; 

- प्रेस परिषद को सुदृढ़ करेगी, जिससे शिकायतों को तेजी से और निष्पक्ष 
ढंग से निपटाया जा सके; और 

- उत्तर देने के अधिकार' के संबंध में कानून बनाने पर विचार करेगी 
जिससे ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे अनुचित रूप से बदनाम किया गया 
हो, अपनी बात प्रकाशित करवा सके। 


सिनेमा 


लोकप्रिय सिनेमा ने सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके अलावा इससे आम लोगों को सस्ती 
कीमत पर मनोरंजन भी मिलता है। परंतु हाल के वर्षों में, इस लोकप्रिय सिनेमा 
के क्षेत्र में अपराध जगत्‌ के लोगों ने अधिकाधिक धन लगाना शुरू कर दिया है, 
जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से युवा वर्ग के दिमाग पर 
दुष्प्रभाव पड़ा है। सिनेमा के पर्दे पर सेक्स तथा हिंसा ने हमारे सांस्कृतिक आचारों 


>> 
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RRS है 


के स्वच्छ धरातल को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया है। लोकप्रिय सिनेमा के इस 
दुरुपयोग को रोकने के लिए भाजपा- 


l. 


ww 


oo 3 


फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देगी, जिससे निर्माताओं को अपने 
संसाधनों तथा व्यय का हिसाब देना आवश्यक हो सके; 


. अपराध जगत्‌ के धन-निवेशकों और माफिया सरगनों के प्रभाव को 


रोकने के लिए समुचित कानूनी प्रावधान तैयार करेगी जिससे फिल्म 
निर्माता इनके माध्यम से वित्तीय संस्थानों से संसाधन जुटा सकें; 


. सीमा शुल्क की 'ग्रीन चैनल' के समान ही ऐसी फिल्मों के स्वतः प्रमाण 


की व्यवस्था करेगी, जिनमें हिंसा तथा सेक्स के स्पष्ट दृश्य और संवाद 
न हों और इस प्रकार ऐसी फिल्मों के निर्माताओं तथा प्रदर्शकों को अपनी 
फिल्म की प्रदर्शन-स्वीकृति के लिए सेंसर बोर्ड से प्रमाण-पत्र लेने की 
प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे किसी भी निर्माता को कड़ी 
सजा दी जाएगी जो इस सुविधा का दुरुपयोग करेगा। इसी प्रकार जो सिने 
मालिक ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे, उन्हें दंड मिलेगा; 


. उन फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त रखेगी, जिन्हें 'क्यू' प्रमाण पत्र 


दिया जाएगा। 


` उपभोक्त संगठनों की तरह ही आपने क्षेत्र में दिखाई जानेवाली फिल्मों की 


गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए स्थानीय दर्शक संघ बनाएगी ताकि 
दर्शकों को प्रोत्साहन मिल सके। 


` कलात्मक तथा अच्छी किस्म की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए जिला 


मुख्यालयों तथा महानगरों में विशेष थिएटर स्थापित करेगी; 


, सेंसर बोर्ड के पैनलों में 50 प्रतिशत महिलाएँ नियुक्त करेगी; 
क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष तैयार करेगी; और 


9. फिल्मों के 'एकस्ट्रा' कलाकारों तथा सिने कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 


और सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए कानून बनाएगी। 
O 
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हमारे युवक, हमारा भविष्य 


परिवर्तन के अग्रदूत 
हमारे युवा हमारे जीवंत राष्ट्र की रीढ़ हैं और केबल वे ही इस देश की 
नियति को सँवार सकते हैं। भाजपा का भविष्य भारत के युवकों के साथ जुड़ा 
है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए वह उनकी 
सृजनात्मक ऊर्जा का उपयोग करेगी। हमारा लक्ष्य युवा संकल्प को युवा शक्ति 
में बदल देने का है और यह युवा शक्ति भारत को फिर से शक्तिशाली बनाने 
में उत्प्रेरक सिद्ध होगी। हम देश के युवाओं में अपनी प्राचीन परंपराओं और 
विरासत के प्रति गौरव का भाव भरेंगे। हम उनमें बह आत्मविश्वास पैदा करेंगे 
जिससे वे परिवर्तन के मोर्चे पर अपना उचित स्थान पाएँ। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों के माध्यम से 
भाजपा निम्नलिखित उपाय करेगी 
।. युवाओं में यह भाव भरा जाएगा कि वे समाज के ऋणी हैं, इसलिए उन्हें 
विकास कार्यक्रमों और सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों 
में अपने को समपिंत कर इस ऋण को उतारना चाहिए; 
2. युवा प्रतिभा के समग्र विकास के लिए सरकारी और गैरसरकारी दोनों 
स्तरों पर योजनाएँ शुरू की जाएँगी; | 
3. ऐसी सामाजिक पद्धतियों और रीति-रिवाजों के विरुद्ध संघर्ष करने के 
लिए युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा जो समाज को पीछे ले जाती हैँ 
और प्रगति में बाधक होती हैं। इसके लिए युवाओं के लिए समुदाय सेवा 


को काँलेज तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य और अंतरंग 
भाग बनाया जाएगा; 


4. व्यापक रोजगारोन्मुखी नीतियों को तैयार करने एवं अमल में लाने तथा 
युबा शक्ति को राष्ट्रनिर्माण के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक राष्ट्रीय 
युवा आयोग और एक युवां विकास बैंक स्थापित किया जाएगा; 
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स्वैच्छिक समुदाय सेवा के लिए युवा सेना' तथा “धरती रक्षा वाहिनी' 
बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका अंततः 
उद्देश्य रोजगार पैदा करना होगा; 


. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशाल 


चैमाने पर अपना उद्यम स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा; 


. दूरदर्शन पर युवा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय निश्चित किया जाएगा; 


8. प्रशिक्षण पर अधिक राशि का प्रावधान कर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा 


तथा खिलाड़ियों के खेल से विदा लेने के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था 
की जाएगी; 


, देश भर में युवा होस्टलों का जाल बिछाया जाएगा तथा उन्हें यात्रा 


रियायतें उपलब्ध कराई जाएँगी; और 


योग के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम में इसे 


शामिल कर सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
OD 
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हमारी उपलब्धियाँ 


शांति, प्रगति और समृद्धि 

जहाँ कहीं और जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य में सरकार 
बनाई है, उसने वहाँ लोगों को न्यायपूर्ण, स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन दिया है, जिसमें 
जनता की आवश्यकताएँ पूरी करने पर ध्यान रखा हे हमारी सभी राज्य सरकारों 
ने चाहे बह राजस्थान, दिल्‍ली या महाराष्ट्र (जहाँ शिवसेना के साथ मिलकर हमने 
सरकार बनाई) की सरकारें हों या इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य 
प्रदेश में हमारी सरकारें थीं, शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने पर बल 
दिया है। 

हमारी राज्य सरकारों की अद्भुत उपलब्धि की खासियत ही यह रही है कि 
इन राज्यों में सांप्रदायिक और जातिगत झगड़े नहीं होने दिए गए। यह स्थिति कांग्रेस 
या जनता शासित राज्यों की स्थिति से एकदम भिन्न है, जहाँ कानून और व्यवस्था 
की स्थिति लगभग ध्वस्त हो गई है। इसका एक प्रज्ज्चलित उदाहरण महाराष्ट्र में 
सांप्रदायिक शांति को देखकर मिल सकता है, जहाँ अभी हाल तक यह प्रदेश 
उपद्रबों और सामाजिक संघषों से अभिशप्त था। इसी प्रकार गुजरात की भाजपा 
सरकार ने शांति कायम रखी है। 

हम समाज-विरोधी और राष्ट्र-वरिरोधी गतिविधियों के विरुद्ध जोरदार कार्रवाई 
करके इस कार्य में सफल हुए हैं। कांग्रेस शासन में फल-फूल रहे अपराध जत 
के लोगों को शिकजे में कसकर रखा है। अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच 
की सौंठ-गाँठ को तोड़ा गया है। काला बाजारियों और कांग्रेस के संरक्षण में 
पलनेवाले अन्य अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है या उन 
पर मुकदमा चल रहा है। 

कानून और व्यवस्था पर अकारण ही जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि जब 
तक शांति नहीं होगी तब तक प्रगति और समृद्धि नहीं आ सकती। 

विकास के क्षेत्र में हमारी राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ध्यान 
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विशेष रूप से दिया है, क्योंकि हमारे अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं। हमने न 
केवल अपने किसानों को समस्याओं को सुलझाने के लिए कारगर कदम उठाए 
हैं, बल्कि रोजगार पैदा करने तथा गरीबी के अभिशाप से लड़ने के लिए नई-नई 
योजनाएँ शुरू की हैं। 

उदाहरण के लिए, राजस्थान में भाजपा सरकार ने योजना की कुल आवंटित 
राशि की 60 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखी है। राज्य सरकार द्वारा 300 
करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ करने से ।2-86 लाख किसानों और 
कारीगरों को लाभ पहुँचा है। राज्य सरकार ने 24 करोड़ रुपए के सिंचाई ऋणों 
को भी माफ किया है तथा सिंचाई के और प्रभावी साधनों को शुरू किया गया 
है। बीजों, विभिन्न प्रकार की कृषि उपज तथा उपकरणों पर करों में राहत देकर 
किसानों की और मदद की गई है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने उर्वरकों पर बिक्री 
कर कम किया तथा कृषि ऋणों में पाँच गुना वृद्धि की। 

सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने गोपाल ग्राम योजना और सरस्वती योजना जैसी 
अपने किस्म की नई योजनाएँ शुरू की हैं। प्रथम योजना का उद्देश्य न केवल 
पशुधन की नस्ल को बेहतर बनाना है, बल्कि यह व्यवस्था करना भी है कि लोगों 
को सतत आय मिलती रहे। इसी प्रकार सरस्वती योजना के दो प्रयोजन हैं- सभी 
के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और गाँवों के शिक्षित युवकों को रोजगार 
प्रदान करना। “शिक्षा कर्मी परियोजना' तथा 'गुरु मित्र योजना' जैसी योजनाओं ने 
साक्षरता का स्तर बढ़ाने में अत्यधिक योगदान दिया है। 'विकल्प' एक परिवार 
नियोजन की विशेष योजना है, जिसे लोगों को प्रोत्साहन करने के आधार पर' 
तैयार किया गया है और जिसमें 'बाल-कन्या' को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था 
भी है; यह योजना अत्यंत सफल रही है। 

राजस्थान सरकार ने भारतीय तथा विदेशी दोनों निवेशकों को आकृष्ट करने 
के लिए एक नई औद्योगिक नीति शुरू की है। इस नीति के अच्छे परिणाम आने 
शुरू हो चुके हैं। सरकार ने नए बिजली संयंत्र लगाने के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर 
किए हैं। जल्दी ही राज्य में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लग जाएगा। 

गुजरात में भाजपा सरकार ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सांप्रदायिक सौहारद्र बनाए 
रखा है। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करनेवाले तथा समाज-विरोधी गतिविधियों 
से जुड़े कुख्यात अपराधी लतीफ को सलाखों के पीछे डाल दिया है। कच्छ और 
सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध जगत्‌ की उसकी गुप्त गतिविधियों को 
एकदम समाप्त कर दिया गया है। जो व्यापारी पैट्रोल के साथ अन्य साल्वेंट्स का 
अपमिश्रण करते थे, जिन्हें कांग्रेस शासन में इससे अत्यधिक लाभ कमाने का 
अवसर मिला था, उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया गया है। 

औद्योगिक मोर्चे पर राज्य सरकार ने निवेशक-हितकारी नीति अपनाई है, 
जिससे उनकी तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गुजरात में चुँजी लगाने 
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के लिए उत्सुक प्रवासी भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही कृषि 
क्षेत्र के हितों की उपेक्षा भी नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, राज्य में कुल 
बिजली के उत्पादन का 42 प्रतिशत कृषि उपयोग के लिए किया जा रहा है, जब 
कि उद्योगों के लिए यह 34 प्रतिशत है। आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए नए बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस शासन के पिछले तीन वर्षों 
में स्थापित क्षमता में एक मेगावाट की भी वृद्धि नहीं हुई थी। 
सामाजिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने बसों के किराए में 20 प्रतिशत की कमी 
की है, जिससे लाखों लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। गरीब परिवारों को 2 रुपए 
प्रति किलो की दर पर गेहूँ दिया जा रहा है। अब गरीबी कम करने की इस योजना 
के अंतर्गत 40 लाख से अधिक परिवार लाभ उठा रहे हैं। 
गुजरात सरकार की सबसे बड़ी सफलता गोकुल ग्राम योजना है; यह गाँवों 
के विकास की योजना है और इससे ग्रामवासी पहले से अच्छा जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। लक्ष्य है कि राज्य के ।8090 गाँवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा सड़कों 
से लेकर पेयजल की व्यवस्था तक और स्कूलों से लेकर समुचित स्वच्छता-प्रबंधों 
तक सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। क्योंकि यह विकास योजना 
एक भागीदारी मॉडल है, इसलिए सरकार ने लोगों से इस योजना में सहभागी होने 
की अपील की है। लोगों ने इस योजना में शामिल होकर जबरदस्त समर्थन व्यक्त 
किया हे। यहाँ तक कि इस योजना में अपना योगदान देने के लिए प्रबासी भारतीय 
भी आगे आए है। 
महिलाओं को और अधिक अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने 
'कबरबाई-नु-मामेरू और घर-दिवड़ा' योजनाएँ शुरू की हैं। गरीब परिवार की 
लड़कियों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। आदिवासी 
कन्याओं को साइकिलें दी जाती हैं, ताकि वे स्कूल जा सकें। दरिद्रनारायण योजना 
से गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने को प्रोत्साहन मिला है। इस योजना 
के अंतर्गत बच्चों को नकद रूप में प्रोत्साहन के अलावा निःशुल्क यूनीफॉर्म और 
पुस्तकें भी दी जाती हैं। 
कृषिक्षेत्र में, अब किसान राज्य के किसी भी भाग में भूमि खरीद सकता है। 
इसे व्यापक रूप से कार्यान्वित करने के लिए नई बीमा नीतियाँ शुरू की गई हैं। 
बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की गुणवत्ता को सुधारा गया है और ड्रिप सिंचाई 
के लिए तीन गुना राशि का प्राबधान किया गया है। आज किसानों को बिजली 
की पर्याप्त आपूर्ति होती है। 
महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना सरकार ने प्रशासन माफिया द्वारा स्थापित 
पकड़ के कुचक्र को तोड़ने के लिए कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी। कानून और 
व्यबस्था के तंत्र को मजबूत किया गया है और जवानदेह ES 
र पुलिस को जवाबदेह बनाया गया 


हे। 
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गरीबों को तेजी से बढ़ती चली जा रही मुद्रास्फीति से बचाने के लिए राज्य 
सरकार ने पाँच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने पर रोक लगा दी है। 
झुंका-भाखड़ योजना के अंतर्गत गरीबों में सबसे गरीन लोगों को लिया गया है। 
ऐसे व्यक्ति को एक रुपए में भोजन मिलता है। जो लोग अपनी चिकित्सा के लिए 
पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ देने की व्यवस्था को 
है। गरीब परिवारों के प्रतिभावान्‌ विद्यार्थियों को हर तरह से प्रोत्साहन प्रदान किए 
जा रहे हैं कि वे बीच में ही स्कूल न छोड़ दें। मुंबई में 40 लाख झुग्गी-झोंपड़ी 
में रहनेवालों के लिए एक योजना अपनाई गई है। 
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं कि 
महिलाओं के खिलाफ अपराध करनेवालों को तुरंत दंड मिले। कामधेनु योजना 
के अंतर्गत महिलाओं को निर्वाह-योग्य रोजगार प्रदान किया जाता है। बाल-कन्या 
के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है जिससे उस बच्ची की शिक्षा और 
स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने बहुविवाह प्रथा को 
तोड़ने के लिए साहसी कदम उठाए हैं। 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी 
को पुनः स्थापित किया है। सरकार ने लोगों को एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन 
दिया है। एनरॉन सौदे को इसलिए रद्द किया था, क्योंकि उसकी लागत बढ़ा-चढ़ाकर 
रखी गई थी। एक समिति ने इस सौदे के बारे में फिर से बातचीत की और नए 
समझौते से 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बिजली की प्रति यूनिट दर में 
भी 54 पैसे की कमी हुई है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि परियोजना की 
लागत कम हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने देश में अन्यत्र भी बिजली परियोजनाओं 
के लिए नए मानदंड स्थापित कर दिए हैं। 
दिल्ली की भाजपा सरकार ने दो वर्षों में ही लोगों के साथ किए ।00 वायदों 
में से 94 बायदे पूरे कर अद्भुत कार्य किया है। यह सब कुछ ऐसी स्थिति में पूरा 
हुआ जब कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर अनेक प्रतिबंध थोपने के कारण 
बह पंगु रही है। आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया 
गया है। 
भाजपा ने वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो वह नवंबर ।984 
के दोषियों पर मुकदमे चलाएगी। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार फिर 
से जाँच के काम को शुरू कराने में सफल हुई जबकि कांग्रेस ने इस मामले को 
दबा दिया था। कुछ दोषियों पर मुकदमे चलाए गए हैं। अन्य लोगों को भी कठघरे 
में खड़ा किया जाएगा। 
भाजपा सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन दिया है। इंस्पेक्टर 
राज' समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और नियमों-विनियमों को 
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सरल बनाया गया है। रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्यमियों को प्रोत्साहित 
करने के लिए योजनाएँ शुरू की गई हैं। 

ये हैं हमारी कुछ उपलब्धियाँ-हमारी सरकारों के सफल कार्यों के कुछ 
उदाहरण! बहुत कुछ करना बाकी है और हमने जो भी काम करने के लिए वायदा 
किया, उसे पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। 


D 


3।0/ पार्टी दस्तावेज खंड ] 
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आइए, एक नया अध्याय शुरू करें 


यह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जिसे वह सत्ता में आने पर 
कार्यान्वित करेगी। यह कार्य पूरा करने का बीड़ा उठाएँगे पार्टी के वे प्रेरक 
नेतागण, जिनमें से प्रत्येक का जीवन राष्ट्र के प्रति अनन्य निस्स्वार्थ सेवा ओर 
समर्पण की एक यशोगाथा है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा देश की 
राजव्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाएगी। यही कार्यक्रम 
उस नए भारत की आधारशिला है, जिसमें प्रत्येक नागरिक भय-मुक्त होगा, उसे 
भूख से छुटकारा मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम 
की यह रूपरेखा भारत को अगली शताब्दी और एक नए युग में ले जाने का मार्ग 
प्रशस्त करेगी। 

परंतु अपने वचन पूरे करने के लिए हमें आपके संबल की आवश्यकता है। 
आज राष्ट्र को बचाने के लिए जो आमूलचूल परिवर्तन अनिवार्य हो गया है, बह 
केवल आपकी सहायता से ही लाया जा सकता है। सबसे पहला काम यह है कि 
इस समय देश का सूत्र संचालन कर रहे नेतृत्व को बदलना होगा और कांग्रेस को 
सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। देश में राष्ट्रबादी सरकार बनाने का समय आ गया 
है जो भारत को गरीबी के अंधियारे अभिशाप से मुक्त कर समृद्धि की ओर ले 
जाएगी, जो प्रशासन को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाएगी और सार्वजनिक जीवन 
में ईमानदारी पुनः स्थापित करेगी, जो शासन की प्रभुता को पुनः स्थापित करेगी 
और अपने सुरक्षा बलों को शक्तिशाली बनाएगी तथा अपने देश की सीमाओं की 
सुरक्षा करेगी, ताकि हमें फिर से इस युग के अपमान न सहने पड़ें। भाजपा ही ऐसी 
सरकार बना सकती है। 

पिछले पाँच दशक अबसर गँवाने और स्वार्थ साधने की अवसरवादी राजनीति 
की दुःखद गाथा प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस लाखों भारतीयों के हितों को नुकसान 
पहुँचाकर कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग 
करती रही है। जनता दल के नेताओं के बारे में यह बात साफ है कि वे अपने 
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को छोड़कर उससे आगे कुछ और सोच ही नहीं सकते। वामपंथी दल विश्व भर 
में साम्यवाद के समाप्त हो जाने के बाद असहाय स्थिति में पड़कर वैचारिक 
शून्यता को भरने के प्रयास में हाथ-पाँब मार रहे हें। इनमें से कोई भी पार्टी 
वैचारिक प्रतिबद्धता, नैतिक साहस और राजनीतिक संकल्प का दावा नहीं कर 
सकती। दूसरी तरफ भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में 
उभरकर आई है जिसकी अपनी विचारधारा, प्रतिबद्धता और साहस सबसे अलग 
साफ दिखाई पड़ता है। 

आज हम अपने राष्ट्र के इतिहास के महत्त्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं। भाजपा 
सभी देशभक्त भारतीयों से राष्ट्रीय पुननिर्माण के पवित्र संकल्प और एक 
शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत के निर्माण कार्य में जुट जाने की अपील करती है। 


आइए, हम सब समानता, शांति और प्रगति के एक नए युग को लाने में सहभागी 
बनें। 


वंदेमातरम्‌ ! 
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३2 


समृद्ध और शक्तिशाली 
भारत के लिए 
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मई 99| के लोकसभा मध्यावधि चुनाव : 
हमारी प्रतिबद्धताएँ 


रामराज्य को ओर 
।. स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था 


2. सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास 
3. गतिशील सामाजिक प्रावधान 


4. विश्व बंधुत्व 
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हमारा विश्वास है कि- 
आज देश इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ से वह सही राह 
मिलने पर विकास की ओर उन्मुख हो सकता है और यदि गलत दिशा की ओर 
मुड़ गया तो गंभीर संकटों में फैंस सकता हे। 
अब तक के सभी चुनावों में भिन्न-भिन्न छवियों वाले कांग्रेस संस्कृति के 
प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला होता रहा है। इस चुनाव में पहली बार स्वाधीन 
भारत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान राजनीतिक किकर्तव्यविमूढ़ता के 
वातावरण में एक स्वतंत्र, स्वच्छ एवं संपूर्ण विकल्प देने के लिए अपने आपको 
प्रस्तुत करती है। 
देश का आज पूरी तरह से पतन नहीं हुआ, लेकिन उसके विकास की गति 
कछुए जैसी ही रही है। मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और रोजगार कम होते 
जा रहे हैं। विदेशी ऋण के शिकजे में हम फँसते जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में 
जनजीवन को सांप्रदायिक हिंसा ने बुरी तरह झकझोरा है। इतिहास में पहली बार 
भारत के होनहार युवा को आत्मदाह का कुंठित रास्ता अपनाने के लिए विवश 
होना पड़ा है। केंद्र-राज्य संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण रहे हैं। अवसरवादी गठजोड़ों 
ने लोकतंत्र की छवि को ठेस पहुँचाई और अपनी ही दृष्टि में इसको हास्यास्पद 
बना दिया। पंजाब, कश्मीर एवं असम में अलगाववादी शक्तियाँ बहुत ही भयानक 
ढंग से उभरीं और अफसोसजनक बात यह है कि इन अलगाववादी शक्तियों के 
आंध्र प्रदेश के “पीपुल्स वार ग्रुप' एवं तमिलनाडु के 'एल.टी.टी.ई.' के साथ 
अनर्थकारी संबंध भी है। स्वाभाविक रूप से इन सब गतिविधियों को हवा देने तथा 
उत्तेजित करने का कार्य विदेशी शक्तियाँ ही कर रही हैं। चुनौती के इन क्षणों में 
अन्य सभी दल या तो जातिबादी हो गए हैं या संप्रदायवादी और या फिर दोनों ही। 
इस किंकर्तव्यविमूढ़ परिस्थिति में हठ, मतांधता, तानाशाही और असफलता 
के प्रतिरूप वामपंथी केंद्र में सत्ता प्राप्ति का स्वप्न देख रहे हैं। इन दलों ने यहाँ 
तक कि दुःखद खाड़ी युद्ध का दुरुपयोग भी अपने सांप्रदायिक वोट बैंक बनाने में 
किया। इन सभी दलों के नेताओं ने अपने को नेतृत्व गुणों से हीन सिद्ध किया 
और यही नहीं, इन दलों के कर्णधार तो देश के लिए एक भदूदा मजाक बनकर 
रह गए हैं। 
राष्ट्रवाद, संपूर्णता और एकात्म मानववाद में आस्था रखनेवाली भारतीय 
जनता पार्टी इस निराशाजनक स्थिति में एक नया, संपूर्ण और उच्च विकल्प देने 
का वायदा करती है। स्वदेश' और 'स्वधर्म' का यह दल पूरी तरह से इस देश और 
देशवासियों तथा इसकी संस्कृति के प्रति समर्पित दल है। यह सहयोग और सहमति 
में विश्वास रखता है, न कि वैषम्य और विद्वेष में। यह दल युद्ध के भड़काए बिना 
दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रत्येक भारतीय स्त्री में 
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मातृ-शक्ति तथा प्रत्येक बालक में बाल-गोपाल की छवि देखना चाहता है। 

कानून, व्यवस्था और न्याय में विश्वास रखनेवाला यह दल भारतवर्ष के 
प्रत्येक नागरिक के जीवन ओर सम्मान की सुरक्षा का आश्वासन देता है। अयोध्या 
में राम जन्म भूमि की पुनःस्थापना इतिहास को गलतियों को प्रतीक रूप में सुधारने 
का प्रयास है जिससे कि कटुता का यह पुराना अध्याय यहीं समाप्त हो जाए और 
बृहद्‌ राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो सके। हिंदू-मुसलिम सगे भाइयों की भाँति हैं 
किंतु देश विभाजन के कारण वे आज मित्र भी नहीं रह गए हैं। ऐसे में भारतीय 
जनता पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि हिंदू और मुसलमानों में फिर से भ्रातृत्व और 
मित्रता स्थापित हो सके। 

भाजपा किसी हठधर्मिता से बँधी हुई नहीं है। हम अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि 
के लिए अर्थव्यवस्था को उदार बनाएँगे। हम सरकारी क्षेत्र में जनता की भागीदारी 
द्वारा उसे भी अधिकाधिक उत्पादनशील तथा लाभदायक बनाएँगे। राष्ट्रीय जीवन 
की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए ही भाजपा विज्ञान एवं तकनीक के 
आधार पर देश को आधुनिक बनाएगी। हम और भी सहस्रों तरीकों से देश को 
उत्थान के मार्ग पर ले जाते हुए नागरिकों की उन्नति का प्रयास करेंगे और इस 


लक्ष्य की सफलतम पूर्ति के लिए हमारे पास स्पष्ट सिद्धांत, ठोस नीतियाँ, योग्य 
नेतृत्व और समर्पित कार्यकर्ताओं का बल है। 


OD 
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स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था की ओर 


कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह देश सदैव एक रहा है। बहुत सारे राज्य होने 
के बावजूद भी हम हमेशा एक रहे हैं। हमने अपने देश को हमेशा मातृभूमि और 
पुण्यभूमि के रूप में ही देखा है। अथर्ववेद के अनुसार- 


जन्म विभृति बहुदा विवेचासम्‌। 
नाना धर्मानां पृथ्वीयाथौ कसम्‌ ! ! 


अर्थात्‌ हमारी यह मातृभूमि अलग-अलग भाषा-भाषियों और अलग-अलग मतों 
में आस्था रखनेवाले सभी मनुष्यों को समान सुरक्षा प्रदान करती है। 

भारतवर्ष के किसी भी धर्मतंत्र ने कभी भी राज्य-धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया। 
वास्तव में यहाँ की उदार सांस्कृतिक विरासत के कारण यह संभव ही नहीं है। हमारी 
परंपरा ही ऐसी रही है कि यहाँ पर जाति, पंथ, भाषा अथवा क्षेत्र के आधार पर 
भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक 
नागरिक और समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय मुहैया कराए। भारतीय जनता पार्टी 
राष्ट्रीय एकता और एकात्मता तथा सभी क्षेत्र एवं वर्गों के संतुलित विकास के लिए 
पूरी तरह समर्पित है। इन सबके लिए राजनीतिक रूप से एक सशक्त केंद्र के साथ 
ही पर्याप्त स्वायत्त राज्यों का होना आवश्यक है। ऐसी राज्य-व्यवस्था का निर्माण 
निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है- 


कानून और संविधान 
।. शीघ्र आर्थिक विकास और विकेंद्रीकरण की महत्ता को ध्यान में रखते 
हुए भाजपा केंद्र-राज्य संबंधों की पुनसंरचना के पक्ष में है और भाजपा 
केंद्र-राज्य संबंधों की सरकारिया रिपोर्ट को लागू करेगी। 
2. अनुच्छेद 356, जिसके अनुसार केंद्र द्वारा राज्य सरकार को भंग तभी 
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किया जाएगा जबकि वस्तुतः संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा, इस अनुच्छेद 
का दुरुपयोग दल के हित में नहीं किया जाएगा। 

3. भाजपा स्वीकार करती है कि कुछ राज्यों के विस्तृत आकार के कारण क्षेत्रीय 
असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी आर्थिक तथा प्रशासनिक आधार 
पर छोटे राज्यों के निर्माण के लिए रिपोर्ट देने हेतु एक आयोग का गठन 
करेगी। फिलहाल भाजपा उत्तरांचल (कुमायँँ एवं गढ़वाल का पहाड़ी इलाका), 
बनांचल (दक्षिणी बिहार का आदिवासी इलाका) और केंद्र-शासित दिल्ली 
को राज्य का दर्जा-इन तीन नए राज्यों की पक्षधर हे। 

4. कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्र निश्चित रूप से उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। 
जम्मू और कश्मीर राज्य में-जम्मू एवं लददाख, महाराष्ट्र में-मराठवाड़ा 
और विदर्भ-एऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्षेत्रीय विकास परिषदें स्थापित की 
जाएँगी। 

5. केद्र के राजस्व का न्यायोचित भाग राज्यों को दिया जाएगा। 

6. हम अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सभी अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य विवादों 
के निपटारे के लिए अंतरराज्यीय परिषद्‌ की स्थापना करेंगे। 

7. हम सदन की सदस्य संख्या का ।0 प्रतिशत या सत्ताधारी दल के सदस्यों 
के ।5 प्रतिशत तक मंत्रिमंडल को सीमित रखने के लिए संविधान हेतु 
राष्ट्रीय आम सहमति का प्रयास करेंगे। 

8. हम संविधान की 'अस्थायी' धारा 370 को समाप्त कर देंगे, जो जम्मू और 
कश्मीर राज्य को शेष भारत से अलग मानने की मानसिकता से अधिक 
कुछ भी नहीं है। 

9. धारा 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान संचालित करने की 
अनुमति प्रदान करती है। इसे इस प्रकार से संतुलित एवं संशोधित किया 
जाएगा कि किसी धर्म विशेष के स्थान पर सभी को न्याय और समता 
सुलभ हो सके। 


।0. हम सभी धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को शांति, सुरक्षा और 
विकास के अवसरों की गारंटी देते हैं। 

॥।. हम एक आयोग का गठन करेंगे जो इस बात का अध्ययन करेगा कि 
बर्तमान संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली अपेक्षाकृत 
स्थायी सरकार प्रदान करने में सक्षम है कि नहीं। 

।2. ब्रिटेन से आयातित हमारी चुनावी प्रणाली की यह खामी है कि 40 
प्रतिशत वोट लेकर के 70 प्रतिशत सीटों पर कब्जा किया जा सकता है 
और सत्ता पर एकाधिकार जमाया जा सकता है। हम अन्य मुख्य दलों 
से विचार-विमर्श करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। 


इस प्रकार प्रत्येक दल प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में सदन में 
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प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेगा। 

।3. हम एक विधि-आयोग की स्थापना करेंगे जो प्राचीन, मध्यकालीन और 
आधुनिक नागरिक कानूनों का अध्ययन करेगा और पूरे देश के लिए एक 
समान नागरिक कानून का निर्माण करेगा ताकि सभी नागरिक एकता और 
भाईचारे का अनुभव कर सके। 

।4. हम नागरिकों के एक राष्ट्रीय-रजिस्टर' की शुरुआत करेंगे। 

।5. हम अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर, जो केवल अल्पसंख्यकों की 
शिकायतों पर ही ध्यान देता है, कैनेडियन प्रणाली जैसे मानव अधिकार 
आयोग की स्थापना करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग की शिकायत पर 
ध्यान देकर न्याय प्रदान करेगा। 


निष्पक्ष चुनाव 

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव ही लोकतंत्र की आत्मा है। समय-समय पर 
मतदाता सूचियों में धाँधली, मतदान केंद्रों पर कब्जा तथा हिंसा आदि की सूचनाएँ 
आती रहती हैं। धन-बल और शारीरिक बल के अनर्थकारी परिणामों को देखते 
हुए वर्तमान चुनाव-प्रणाली को स्वस्थ बनाने के लिए हम- 

।. चुनावों के लिए सार्वजनिक खर्च की व्यवस्था करेंगे। 

2. सभी मतदाताओं को पफोओ लगे हुए पहचान पत्र जारी करेंगे। 

3. मतपेटियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीनों की व्यवस्था करेंगे, 
ताकि मतदान केंद्रों पर कब्जा और धाँधली न हो सके। 

4. विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को डाक द्वारा मतदान को सुविधा 
प्रदान करेंगे। 

5. जब तक राजनीतिक प्रणाली से काले धन को खत्म करने के लिए राज्य 
द्वारा चुनाव फंड की स्थापना नहीं हो जाती तब तक विभिन्न दलों को 
कंपनियों द्वारा धन-अनुदान की अनुमति देंगे। 

6. चुनाव आयोग का समूचा खर्चा-मुख्य महालेखा परीक्षक, उच्चतम 
न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाँति 'कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया' 
से किया जाएगा, ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बढ़ाया जा सके। 

7. जहाँ तक संभव हो, मध्यावधि चुनावों की संभावनाओं को निरस्त करते 

हुए लोक सभा और विधान सभा चुनावों को हर पाँच वर्ष में एक साथ 
कराएँगे। 

चुनाव आयोग की आचार-संहिता को कानूनी वैधता प्रदान करेंगे, ताकि 
उसका उल्लंघन न हो सके। 

चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार देंगे कि बह “-आकाशवाणी' और 
दूरदर्शन का किसी भी दल द्वारा दुरुपयोग करने से रोक सके। 
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।0. उम्मीदवार अपने मित्रों एवं दल द्वारा चुनाव में खर्च की गई धनराशि की 
सीमा यथार्थपूर्वक बनाएँगे। 

।।. सभी राजनीतिक दलों के सार्वजनिक लेखा परीक्षण' हेतु आम सहमति 
तैयार करेंगे। 


जन्मस्थान पर श्रीराम मंदिर का निर्माण 

भाजपा का यह दूढ़ विश्वास है कि जन्म स्थान पर श्रीराम मंदिर का निर्माण 
हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। भाजपा के लिए 
यह पूर्णतः एक राष्ट्रीय मुद्दा है और वह किसी भी प्रकार के निहित स्वाथों को 
यह अनुमति नहीं देगी कि वे इसे धार्मिक रंग दें। दल मौजूदा ढाँचे को ससम्मान 


अन्यत्र स्थानांतरित करने के साथ जन्म स्थान पर श्रीराम मंदिर बनवाने के लिए 
प्रतिबद्ध है। 


स्वच्छ सार्वजनिक जीवन 
भाजपा सार्वजनिक जीवन की पवित्रता को सर्वाधिक महत्त्व देगी। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए हम-- 
।. उच्च स्थानों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जाँच कराएँगे। 
2. लोक आयुक्त कानून के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 
पद भी सम्मिलित किए जाएँगे। 
3. सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों तथा उनपर निर्भर पारिवारिक 
सदस्यों को संपत्ति की वार्षिक घोषणा को अनिवार्य करेंगे। 
4. सार्वजनिक जीवन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए साधारण जीवन 
जीने का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 


उत्तर पूर्व 

जागा समस्या के समय से ही उत्तर-पूर्व में हमारे सामने गंभीर समस्याएँ रही 
हैं और अब हमारे समक्ष असम में 'बोडो' और 'उल्फा' समस्याएँ मुँह बाए खड़ी 
हैं। भाजपा सभी तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए लंबे समय से चली 
आ रही क्षेत्रीय समस्याओं की समीक्षा करेगी और दूढ़ता से कानून-व्यवस्था 
स्थापित करेगी। इसके लिए हम-- 


I. है 2 कम सीमा पर घुसपैठियों की रोक के लिए बिजली के तार 
लगाएँगे। 


2. मतदाता सूचियों से घुसपैठियों को निकालकर वापस बांग्लादेश भेजने का 
प्रबंध करेंगे। 
3. घुसपैठियों और स्थानीय नागरिकों के मध्य हुए संपत्ति संबंधी आदान-प्रदान 


320 / पार्टी दस्तावेज खंड ॥ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


को समाप्त समझेंगे। 

4. उत्तर-पूर्व के सभी वयस्क नागरिकों को पहचान पत्र देने का कार्य 

प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। 
. विदेशों से आने वाले धन पर नजर रखेंगे, ताकि इसका दुरुपयोग धार्मिक 

गतिविधियों में न हो सके। 
6. सभी सातों उत्तर-पूर्व के राज्यों में नर लाइन परमिट सिस्टम' को खत्म 

कर देंगे। 
. बांग्लादेश के धार्मिक और राजनीतिक घटनाचक्रों की वजह से हुए 

वास्तविक शरणार्थियों के हितों की रक्षा करेंगे। 
. बांग्लादेश के चित्तगाँव' में चकमा शरणार्थियों की सम्मानजनक वापसी 
का प्रबंध करेंगे। 
उत्तर-पूर्व के समेकित और गतिशील आर्थिक विकास की योजना 
बनाएँगे। 

।0- पंजाबी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान के आठवें अनुच्छेद 
में स्थान दिया जाएगा। 
भाजपा पंजाब समस्या के लिए पूरी तरह से कांग्रेस को उत्तरदायी मानती है। 

क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस ने वैधानिक रूप से चुनी हुई प्रकाश सिंह बादल 
सरकार को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गिराया, अन्यथा वहाँ पर न कोई 
'भिंडरावाला' होता, न “ब्लू स्टार' की आवश्यकता पड़ती और न ही ब्लैक थंडर' 
की। दिल्‍ली और अन्य स्थानों पर सन्‌ ।984 में निर्दोष सिखों के कत्लेआम ने 
पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया। फिर भी 
सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की इन सब कारगुजारियों ने भी हिंदू-सिख संबंधों 
में दरार नहीं आने दी और यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि पंजाब अभी भी 
स्थिर-हदय है। पंजाब की इन समस्याओं के समधान के लिए हम-- 

।. पाकिस्तान ने अपने क्षेत्रों में जिस सुरक्षा-पट्टी का पहले ही निर्माण कर 
लिया है, हम भी भारत-पाक सीमा पर एक किलोमीटर गहरी सुरक्षा-पट्टी 
का निर्माण करेंगे जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों, तस्करों तथा उनकी 
प्राण-घातक योजनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। 

` बास्तविक रूप में आशांत क्षेत्रों में कानून-व्यबस्था तथा विश्वास प्राप्ति 
के लिए सैनिक-चौकियों की स्थापना करेंगे। 
सन 984 के दंगा-पीड़ितों की विधवाओं के पुनर्वास का प्रबंध करेंगे। 
सन 984 के दंगों के लिए दोषी पाए जानेवालों को सजा देंगे। 
पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देंगे। 
पंजाब के लोगों की विभिन्न शिकायतों की गंभीर जाँच विभिन्न समाज-शास्त्रियों 
द्वारा कराते हुए उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेगे। 
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जम्मू, कश्मीर और लद॒दाख 

कश्मीर घाटी में विगत दिवसों में हुई घटनाओं से भाजपा दुखित है। राज्य 
में हुई व्यापक हिंसा ने एक अराजकतावादी स्थिति को जन्म दिया है। इस हिंसा 
ने वहाँ के उस पर्यटन उद्योग को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है जो कश्मीर 
की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता हे। 

कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं के खिलाफ भड़काई गई हिंसा के कारण 
कश्मीरियों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर विवश होना पड़ा। भाजपा इस 
समस्या के निवारण के लिए- 

।. घाटी से पाकिस्तानी तत्त्वों को निकाल बाहर करेगी। 

2. स्थिति के अनुकूल होते ही शीघ्रातिशीघ्र राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र 

चुनाव कराएगी। 


3. जम्मू और लद्दाख के लिए अलग से क्षेत्रीय विकास परिषद्‌ की स्थापना 
करेगी। 


4. कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बिशेष रूप से पीर-पंजाल क्षेत्र में पुनर्वास 
की व्यवस्था करेगी। 


5. धारा 370 समाप्त कर राज्य के भविष्य से संबंधित सभी अनिश्‍्चितताओं 
को समाप्त कर देगी। 


तेलंगाना 


सन्‌ ।947-48 में रजाकर ज्यादतियों और ।948-50 के वामपंथी विद्रोह के 
समय से ही आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र कमोबेश अशांत ही रहा है। पिछले कुछ 
वर्षों में नक्सलवादियों के एक गुट 'पीपुल्स वार ग्रुप' ने राज्य में समानांतर सरकार 
चला रखी है। कांग्रेस(ई) एवं तेलगूदेशम उस 'पीपुल्स बार ग्रुप' का समर्थन लेने 
के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं, जो भाजपा और मार्क्स॑बादियों या फिर हर 
उस व्यक्ति को जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है, उसकी निर्मम हत्या करने से 
जरा भी नहीं हिचकते। भाजपा तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं की जड़ में जाकर 


इसके निवारण का प्रयास करेगी और कानून विरोधी तत्त्वों का खात्मा कर कानून 
एवं व्यवस्था को पुनःस्थापित करेगी। 


उल्फा 


असम जैसे शांत प्रदेश में भी कांग्रेस(ई) की गलत नीतियों के कारण उल्फा 


की आतंकवादी गतिविधियों की पुनः शुरुआत हो गई है। यहाँ 

: हाँ भी भाजपा तमाम 
ह और अवांछित तत्त्वों को दूर करके कानून व्यबस्था की फिर से स्थापना 
करेगी। 
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कानून व्यवस्था 

भाजपा विभिन्‍न जातियों और समुदायों में बढ़ती सामाजिक हिंसा के प्रति 
चिंतित है। इस समूची हिंसा का कारण कई दलों द्वारा अपने वोट बैंक को 
सुनिश्चित करने की कुत्सित प्रवृत्ति है। इसके लिए वह स्थानीय प्रशासन से भी 
अपेक्षा रखती है कि वह कानून और व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाए। अगर 
कहीं भी हिंसा की गंभीर घटनाएँ होती हैं तो भाजपा-- 

।. इनकी जाँच कराएगी। 

2. जाँच से प्राप्त सभी तथ्यों को प्रकाशित करेगी। 

3. दोषी व्यक्तियों को सजा देगी। 

4. पीड़ितों को राहत देगी। 


न्याय एवं न्यायिक सुझाव 
सामाजिक परिवर्तन में न्याय व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यह 
त्वरित, कम खर्चीला और निष्पक्ष न्याय देकर सामाजिक तनावों को दूर कर 
सकती है। हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समूची न्याय व्यवस्था की 
स्थिति अनुकरणीय नहीँ रही, विशेष रूप से तब से जब से कांग्रेस ने न्याय व्यवस्था 
का अपनी पार्टी के हितों के लिए दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। न्याय व्यवस्था के 
और पतन को रोकने के लिए तथा इसकी पूर्व प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने 
के लिए भाजपा- 
।. लंबित पड़े हुए सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कदम उठाएगी। 
2. ऐसे कदम उठाएगी कि सभी मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर हो 
सके। 
. वर्षों के लिए मामलों को स्थगित करने की पद्धति को हतोत्साहित करेगी। 
. उच्च प्रतिभा के लोगों को आकर्षित करने के लिए न्यायाधीशों के 
वेतनमान को सम्मानजनक बनाएगी। 
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाशप्राप्त आयु को 65 वर्ष 
तक तथा निचली अदालतों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष तक करेगी। 
. न्यायाधीशों को आकर्षक पेंशन देगी। 
, न्याय पंचायतों के कानूनी अधिकारों में बृद्धि करेगी, ताकि लोगों को 
त्वरित न्याय मिल सके। 
' ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल-न्यायालय की व्यवस्था करेगी। 
. अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए निःशुल्क न्याय सहायता प्रदान 
'करेगी। 
0. न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका को संविधान के 
अनुरूप अधिकार प्रदान करेगी। 
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पंचायती राज और जन-शकित 
वैदिक काल से ही पंचायत व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक संरचना की आधारशिला रही है। यह लोकतांत्रिक व्यबस्था ही थी 
जिसके कारण विदेशी आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण के बावजूद भारतीय जीवन 
की एकात्मता बनी रही। आधुनिक काल में गांधीजी ने असंख्य गाँवों में व्याप्त 
“जनता को सत्ता' देने की बात कही। जीवन एक पिरामिड की भाँति नहीं हो सकता 
बल्कि यह तो महासागरीय वर्तुल की तरह है जिसके केंद्र में व्यक्ति होता है। 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी पंचायती राज हेतु कार्य किया और 
दीन दयालजी उपाध्याय ने ग्राम पंचायत और नगर-प्रशासन को संविधान के 
अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही। भाजपा इस संबंध में- 
।. सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगी। 
2. ग्राम पंचायत से लेकर महानगर परिषद्‌ तक को संवैधानिक दर्जा प्रदान 
करेगी। 
3. ग्रामीण विकास के कार्य में पंचायतों को पूरी तरह सम्मिलित करेगी और 
विकास बजट का ।0 प्रतिशत भाग सीधे उन्हें उपलब्ध कराएगी। 
O 
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सामाजिक ज्याय के साथ 
आर्थिक विकास 


आज तक की कांग्रेस एवं कांग्रेस से निकले नेताओं द्वारा चलाई गई सरकारों 
की अपव्ययी और गैर-जिम्मेदाराना नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी 
तरह से चरमरा गई। इन सरकारों ने देश को वास्तव में लूटा है और अभागे 
नागरिकों को रोते-चिल्लाते छोड़ा है। लड़खड़ाते हुए आर्थिक संकट से दूसरे 
आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है और बढ़ते जानलेवा करों एवं भारी कर्ज 
के बोझ से देश की जनता निरंतर दबती चली गई। 
राष्ट्र इस वक्त दिवालिएपन के कगार पर खड़ा है। परिणामस्वरूप देश की 
हालत एक भिखारी मात्र की हो गई। भारतीय राजदूत विदेश ऋण माँगने के लिए 
जाते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष घुटने टेकने 
के लिए विवश हो जाते हैं। भारत की अंतराष्ट्रीय साख काफी नीचे गिर चुकी है। 
भारत विश्व के उन कतिपय देशों में से एक है जहाँ न समुचित सरकार है, न 
समुचित बजट और न समुचित अर्थ-नीति। 
परिणाम यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर के बल उलटी खड़ी है। जहाँ 
कपास पैदा करने वाला किसान स्वयं कपड़ा नहीं खरीद पाता और पंचतारा होटल 
बनानेवाले राजमिस्त्रियों को सिर छुपाने के लिए छत नसीब नहीं हो पाती। 
िलासिता की वस्तुओं का कुछ लोगों के पास कोई अभाव नहीं है। आंकड़े बताते 
हैं कि इस तरह के उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा 40 प्रतिशत से भी कम जनता 
द्वारा खरीदा जाता है। अर्थात्‌ पिछले 40 वर्षों के विकास संबंधी प्रयास का परिणाम 
इस रूप में सामने आया है कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में साफ तौर पर दो स्तर 
बन गए हैं। 
इन सभी प्रक्रियाओं को दिशा बदलने की आवश्यकता है और निश्चित रूप 
से भारतीय जनता पार्टी इन्हें बदल देगी। भाजपा सत्ता में आते ही अर्थव्यवस्था पर 


निश्चित एक श्वेत-पत्र जारी करेगी। 
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हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति होगा। राज्य को तो व्यापारिक 
गतिविधियों से बाहर हो जाना चाहिए। उसे विधि, व्यवस्था, न्याय, कल्याणकारी 
कार्यक्रम, आधारभूत ढाँचे आदि पर ही अपना ध्यान संकेंद्रित करना चाहिए। हम 
अर्थव्यवस्था को पूरी तरह स्वदेशी बनाएँगे, उसके लिए स्वदेशी उपकरणों को 
प्रोत्साहन देंगे। भाजपा के विकास का नारा है-जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता 
का विकास। 
हम अपनी व्यावहारिक आर्थिक नीति के अधीन वायदा करते हैं कि हम-- 
।. मूल्यों पर नियंत्रण रखेंगे। 
2. नौकरशाही नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करेंगे। 
3. आगामी पाँच वर्षो तक आम आदमी की उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 
नहीं बढ़ाएँगे एवं संपूर्ण कर-ढाँचे को सुव्यवस्थीकरण करेंगे। 
4. अनियोजित खर्च को अत्यधिक कम करेंगे, राजस्व बजट को संतुलित 
करेंगे, बजट घाटे को शून्य स्तर तक ले आएँगे तथा कुल कर्ज-भार को 
कम कर देंगे। 

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित करेंगे, किसानों को लाभकारी 

कोमतें देंगे, कृषि-आधारित औद्योगिक ढाँचा खड़ा करेंगे। 

सार्वजनिक क्षेत्र को उत्पादनशील और लाभकारी बनाएँगे। कुछ सार्वजनिक 

क्षेत्रों में इक्विटी' आधारित भागीदारी को समुचित सुरक्षा प्रावधानों के 

साथ आमंत्रित करेंगे। 

- विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्वदेशी जानकारी का उपयोग करके वार्षिक 
आर्थिक विकास दर को वर्तमान 5 प्रतिशत के स्तर से 7.5 प्रतिशत तक 
पहुँचाएँगे। 

- दस्तकारी और ग्रामीण उद्योगों के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाएँगे। 

9. अंत्योदय योजना को पूरे देश में लागू करेंगे। 

।0. राष्ट्र व्यापी रोजगार गारंटी योजना आरंभ करेंगे। 
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कृषि एवं समेकित ग्राम विकास 

कृषि हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की 
हड्डी है। उनकी उन्नति में भारत की उन्नति है। हमने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 
और राजस्थान में गरीब किसानों का ऋण माफ कर दिया है। पर जब तक खेती 
पर निर्भर लोगों का भार कम नहीं होता, किसान गरीब बना रहेगा। क्षेत्रों में देश 
व्यापी कृषि-आधारित उद्योगों के जाल में ही किसान की गरीबी दूर की जा सकती 


ख भाजपा का आदर्श ऐसी ग्रामीण विकास प्रणाली होगी जहाँ किसान ऋषणमुक्त 
रहे। 


भाजपा किसानों को उनके अधिकार में 
नके अधिकार पत्र के रूप में एक नया कार्यक्रम देने 
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का प्रस्ताव करती है। भाजपा-- 

।. किसानों को उनके उत्पादनों के आकर्षित दाम देगी। 

2. खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले, इसका ध्यान रखेगी। 

3. पानी ऊर्जा के लगातार और पर्याप्त प्रदाय (सप्लाई) का प्रबंध करेगी। 
सच तो यह है कि किसानों का इन आवश्यक वस्तुओं पर एक मूलभूत 
अधिकार है। 

4. देश भर में कृषि उत्पादों की आवा-जाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटा देगी। 

5. कृषि और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में समता रखेगी। 

. भूमि सुधार कानूनों को कार्यान्वित करेगी और किसानों के लिए पासबुक 

जारी करेगी। 

, योजना राशि का 60 प्रतिशत (केंद्र और राज्य दोनों में) ग्रामीण विकास 

पर खर्च करेगी। 

, दालों, तिलहनों, अनाज, फलों, मेवों जैसी लाभकारी फसलों को प्रोत्साहन 

देगी। 

9. जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें शीघ्र पूरा करेगी 
और बाढ़ प्रबंधन एवं राहत-व्यवस्था को कुशल तथा सफल बनाएगी। 

0. दस लाख छोटे श्रम आधारित उद्योग शुरू करेगी। कृषि केंद्रोंबाले खंड 
(क्लेस्टर) बनाएगी। ये खंड कृषि से सीधे जुड़े कामों को अपने हाथ में 
लेंगे। गाँवों की अन्य आवश्यकताओं को भी ये खंड पूरा करेंगे। इससे 
उन ग्रामीण नोजवानों को रोजगार मिलेगा जो खेती से सीधे जुड़े हुए नहीं 
हैं। उदाहरण के तौर पर, वे वैज्ञानिक सामग्रियों के भंडार, खाद्य-प्रसंस्करण 
इकाइयाँ और कुटीर उद्योग आदि शुरू कर सकते हैं। गाँवों में उद्योगों ककी 
स्थापना हो, इसके लिए समुचित वित्तीय प्रोत्साहन देगी। 

।।. खेती और पशुओं के लिए बीमा-योजना शुरू करेगी तथा पुराने अकाल-संहिता 
को नया रूप देगी। 

2. सड़कों एबं संचार के अन्य साधनों को सुधारेगी, ताकि खेती और 
बागबानी से मिलनेवाली उपज को शीधघ्रतापूर्वक शहरों, मंडियों तक 
पहुँचाया जा सके। 

3. भूमि अधिग्रहण और इस कारण विस्थापितों के पुनर्वास के लिए मुआवजा 
बाजार मूल्य के स्तर पर और एक ही किश्त में देगी। विस्थापितों को 
नौकरी दी जाएगी। 

4. गोचर-भूमि और निस्तार-भूमि पर ग्रामीणों के परंपरागत अधिकारों की 
रक्षा करेगी। 

।5. पानी, ऊर्जा, एक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र हर गाँव में उपलब्ध 
कराएगी। 


o 


| 


0० 


चुनाव घोषणा-पत्र / 327 


G50: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


।6. कृषि लागत और मूल्य आयोग को नए सिरे से और अधिक व्यापक 
बनाएगी ताकि कृषि कार्यों में लगे लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल 
सके। 


गोरक्षा एवं पशु धन 

भाजपा की मान्यता है कि अनादि काल से ही गोरक्षा हमारी भारतीय संस्कृति 
और भारतीय कृषि विकास की प्रमुख अवधारणा रही है। गाय और गोवंश पर ही 
संपूर्ण भारतीय कृषि व्यबस्था टिकी हुई है। भारत के गाँवों में सात करोड़ से भी 
ज्यादा पशु कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ग्रामीण यातायात की 80 प्रतिशत से भी 
अधिक आवश्यकताएँ बैलगाड़ियाँ पूरी करती हैं। ऊर्जा, खाद और बायो गेस सहित 
तमाम इंधन के लिए गाय और गोवंश की मुख्य श्रोत है। पर्यावरण की विकृतियों 
की रोकथाम के लिए भी गाय एक उपयोगी माध्यम है। 

भाजपा इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानती है कि लगभग तीस लाख गायों की अधिकांशतः 

निर्यात के लिए प्रतिवर्ष हत्या कर दी जाती है। भाजपा गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध 

लगाएगी। इसके लिए- 

।. भाजपा संविधान की धारा 48 को संशोधित कर बछड़ों और बैलों को भी 
उसमें शामिल करेगी। गो हत्या के संदर्भ में राज्य एवं निजी संस्थाओं द्वारा 
किए जा रहे व्यापार को रोकेगी। 

. गो-संवर्धन की नीति को क्रियान्ित किया जाएगा अर्थात्‌ देश में श्वेत 
क्रांति लाने के लिए गो-विकास के कार्यक्रम लागू किए जाएँगे तथा भेड़ 
और बकरी सहित सभी प्रकार के पशु-प्रजनन का विकास किया जाएगा। 

3. गोशाला और पिंजरापोल की आय को करमुक्त कर दिया जाएगा। 


औद्योगिक नीति 


भारत में उद्योगों को केवल ज्यादा उत्पादन ही नहीं करना चाहिए अपितु 
अधिक कल्पनाशील भी होना चाहिए, ताकि बह अधिकाधिक रोजगार दिलाने और 
कृषि सहित दूसरे क्षेत्रों को सहायता करने की अपनी प्रमुख भूमिका निभा सके। 
इन्हें विश्व के दूसरे देशों से प्रतियोगिता में विदेशी मुद्रा कमानी है और सर्वागीण 
आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को खड़ा करना है भाजपा का वायदा है कि 
बह निवेश के लिए ऐसा स्वस्थ वायुमंडल बनाएगी कि उद्यमियों को भरोसा हो कि 


बाजार न केवल आकर्षक है बल्कि चुनौती भरा भी है। भाजपा की औद्योगिक 
नौति का बल निम्नलिखित चार मुख्य सिद्धांतों पर रहेगा-- 
(क) आत्मनिर्भरता 


पार्टी विदेशी आर्थिक संबंधों के अंतर्गत पूँजीनिवेश और तकनीकी के 
आयात में आत्मनिर्भरता को एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानती है। हम 
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। 


उपभोक्ता उद्योगों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दूर रखेंगे। 

(ख) आधुनिकीकरण 
भाजपा की आधुनिक एवं प्रगतिशील भारत में आस्था है। हमारी आवश्यकताओं 
और मान्यताओं के अनुरूप नए सुझावों का चाहे वे कहीं से भी आएँ, 
स्वागत है। हम प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य का पतन नहीं होने देंगे। संपूर्ण 
बुद्धिमत्ता, कर्मठता एवं चरित्र से संपन्न हमारे नागरिक भारत का सच्चा 
एवं स्थायी ओस है। 

(ग) बिकेद्रीकरण 
सरकार में अत्यधिक शक्ति केंद्रित है। इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 
पार्टी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक लोकतंत्र की भी पक्षधर 
है। और एक ऐसे खुले समाज की कल्पना करती है जहाँ सरकार की 
भूमिका दिशा-निर्देशक मात्र की हो, न कि नियंता की। अतः लाइसेंस एवं 
अन्य औपचारिकताओं के लिए दिल्‍ली आकर अपनी शक्ति और पैसे 
का अपव्यय करना बिलकुल भी आवश्यक नहीं होगा। 

(घ) दरिद्रनारायण सेवा 

उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों में आस्था रखते हुए पार्टी का लक्ष्य है कि वह 
प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
उपलब्ध करा कर एक विशिष्ट स्तर का सुखी सांसारिक जीवन सुरक्षित 
कर सके। भाजपा प्रतिज्ञा करती है कि 

।. वर्षों से उद्योगों पर छाई हुई भ्रष्टाचार की कारक नौकरशाही और 
अत्यधिक नियंत्रणों से उद्योगों को मुक्त कराएँगे। हम परियोजनाओं 
को अविलंब स्वीकृति देंगे। औद्योगिक विकास एवं नियमन कानून 
(आई.डी.आर.ए.) के स्थान पर औद्योगिक विकास कानून (आई. 
डी.ए.) लागू किया जाएगा। 

2. सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकास एवं समाज के प्रति योगदान को ध्यान 
में रखते हुए इसकी भूमिका पर पुनर्विचार करेंगे और इसके 
पुनर्गठन हेतु ऐसी नीतियाँ बनाएँगे जिससे अधिकाधिक कार्यक्षमता 
उत्पादक, लाभदायक एवं जनोन्मुखी हो सके। 

3. सुयोग्य प्रबंधन के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण इकाइयो-रेलवे, 
लेल एवं गैस उत्पादन, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा, रक्षा आदि को 
कार्यक्षम एवं लाभप्रद बनाया जाएगा। 

4. होटल, पर्यटन एवं उपभोक्ता वस्तुओं इत्यादि को सार्वजनिक क्षेत्र - 
की इकाइयों में जनता के पूँजी-निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

5. विदेशों और विदेशी एजेंसियों पर भारत की निर्भरता को कम करते 
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हुए प्रत्येक आर्थिक और औद्योगिक क्रियाकलाप में स्वदेशी की 
भावना को निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशी पूँजी-निवेश को 
केवल उच्च प्रौद्योगिकी, आयात विकल्प और केवल 

क्षेत्रों में ही छूट दी जाएगी। पूर्ण निर्धारित नीतियों के अंतर्गत 
न्यूनतम कागजी काररवाई के साथ स्वीकृति दी जाएगी। 

6. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

7. एक हजार करोड़ रुपए या उससे अधिक की पूँजी के उद्योगों पर 
अथवा एक तिहाई मार्कट शेयर पर एम.आर. टी.पी. लागू होगा। 

8. औद्योगिक विकास और संपूर्ण आधुनिकीकरण के अंग के रूप में 
शोध और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

9. व्यापारियों को जनहित के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा। 

।0. खतरनाक उद्योगों को सुरक्षित दूरी पर ही कार्य करने की अनुमति 
दी जाएगी और कोशिश यह रहेगी कि ऐसे उद्योगों के लिए अलग 
से औद्योगिक उपक्षेत्र बना दिए जाएँ। 

।. अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा की जाएगी और इस बात का 
ध्यान रखा जाएगा कि पेटेंट विधि समूह, जो कि राष्ट्रीय हित को 
सुरक्षित रख रहे हैं, बाह्य दबाव के बाबजूद भी सुरक्षित रहें। 

।2. लघु कुटीर उद्योगों को समुचित महत्त्व एवं प्रोत्साहन प्रदान किया 
जाएगा। हम ऐसी एजेंसियों की स्थापना करेंगे जो लघु कुटीर उद्योगों 
को कच्चा माल खरीदने और तैयार माल बेचने में मदद करें; 
इंस्पेक्टर राज एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पीड़नों की समाप्ति कर 
संपूर्ण प्रक्रिया को सरल बनाएँगे। 

।3. भाजपा सरकार राष्ट्रीय प्रबंध संवर्ग! की स्थापना करेगी। सार्वजनिक 
एवं निजी क्षेत्र दोनों को उक्त कैडर में से ही नियुक्तियाँ करनी 
होंगी। 

4. पूँजी बाजार को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार 
करते हुए, पूँजी निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित 


कदम उठाएँ जाएँगे, जिससे कि अधिकाधिक पूँजीनिबेश का वातावरण 
तैयार हो। 


दस्तकारी और ग्रामीण उद्योगों की केंद्रीभूत भूमिका 


भाजपा का मानना है कि रोजगार सूजन और निर्यात से कमाई' जैसे राष्ट्रीय 
लक्ष्य पाने के लिए हथकरघा के तौर पर आगर ग्रामीण उद्योगों में एक करोड़ रुपए 
का निवेश किया जाए तो 202 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, 
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जबकि संगठित उद्योग क्षेत्र में इतने ही निवेश से केवल अड़तालीस व्यक्तियों को 
रोजगार प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि निर्यात होने वाली आय 
का 40 प्रतिशत इन तथाकथित छोटे उद्योगों से ही होता है। अतः भाजपा राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में इनके महत्त्व को मान्यता प्रदान करेगी तथा इनसे और भी अधिक 
अपेक्षाएँ रखेगी। 
।. हथकरघा एवं दस्तकारी के हितों की देखभाल के लिए एक अलग 
मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। 

. देशी दस्तकारी के संरक्षण और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय कारीगर विकास 
बैंक की स्थापना की जाएगी। सरकार इसके लिए आवश्यक प्राथमिक 
पुँजी उपलब्ध कराएगी। 

3. समाज में मान्यता मिलने तक ये देशी कारीगर स्वयं पर गर्व करने योग्य 

बनाए जाएँगे। गाँवों को समूह के आधार पर इन्हें एक साथ लाने के 

प्रयास किए जाएँगे। 

बुनकर, स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, कुम्हार आदि देशी कारीगरों 

को आवास जैसी आधारभूत सुविधाएँ दी जाएँगी। 

. प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाइयों, बाजार की सुविधा, बाजार के बारे में 

सलाह आदि के जरिए देशी कारीगरों को उनके उत्पादनों पर उनकी 

मेहनत और कुशलता के अनुरूप आकर्षक कीमतें दिलवाई जाएँगी। 
अभी तो बिचौलिए इनका शोषण कर रहे हैं। 

जनजातीय लोगों की कारीगरी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

दूरदर्शन जैसे सरकारी माध्यमों से इन कारीगरों के उत्पादनों को निःशुल्क 

प्रचारित किया जाएगा। 
वर्तमान आर्थिक गड़बड़ी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का ही परिणाम है। 
सरकार ही प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक बस्तु पर नियंत्रण रखती है। सरकार पर 
नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं है। भाजपा की मान्यता है कि सरकार को भी 
निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कड़े आर्थिक अनुशासन की सीमाओं में ही 
रहकर काम करना चाहिए 
(अ) सरकार को अपने साधनों की सीमा में ही रहना चाहिए। राजस्व घाटे को 
शून्य स्तर तक लाया जाएगा। और कुल घरेलू उत्पादन के वित्तीय घाटे 
को 9 प्रतिशत तक पहुँचा दिया जाएगा। भाजपा की मान्यता है कि बजट 
घाटे की संवैधानिक सीमा तय की जानी चाहिए, ताकि सरकार अपने 
खचाँ का नियमन कर सके। 
(ब) इस समय रिजर्व बैंक संरचनात्मक रूप से स्वायत्त है भाजपा रिजर्व बैंक 
को कार्यगत स्वायत्तता भी प्रदान करेगी। 
]. भाजपा काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए दृढ़ एवं साहसी कदम 
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उठाएगी। हम 'कर जाँच आयोग' की स्थापना भी करेंगे, जो लंबे समय 


के लिए भविष्यगत विकास को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण की 
रूपरेखा तैयार करेगा। 


- वर्तमान कर ढाँचे को सरल एवं तर्कसंगत बनाया जाएगा। आयकर की 


अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत तय की जाएगी और आयकर छूट की सीमा 
को 48000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 


- कमाऊ व्यक्ति पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए कर में 


समुचित छूट दी जाएगी। 


- स्वीकृत संस्थानों में (सार्वजनिक अथवा निजी) पूँजी निवेश को संपत्ति 


कर को लेवी से मुकत किया जाएगा। 


. नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर रोजगारोन्मुखी उद्योगों को आयकर से मुक्त 


रखा जाएगा। 


. चुंगी कर को समाप्त किया जाएगा और इससे नगरपालिकों को होनेवाली 


हानि को पूर्ति के लिए राज्य सरकारों से कहा जाएगा। 


. पूरे देश में बिक्री कर की एक जैसी दर निर्धारित की जाएगी। इससे 


होनेवाली राजस्व की कमी की पूर्ति केंद्र करेगा। 


. एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर कर लगाया जाएगा। 
. निगम कर की राज्य के साथ भागीदारी होगी। 


. लेखकों, कलाकारों, शिक्षा-शास्त्रियों, बुद्धिजीबियों एवं संस्कृतिकर्मियों को 


विशेष छूट दी जाएगी। 


. गैरविकासीय व्यय को कठोरता से कम किया जाएगा। 
. तस्करों एवं आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएँगे 


तथा तस्करी को गैर-जमानती अपराध करार दिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों 
के निबटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। 


कीमतों को स्थिरता एवं उपभोक्ता संरक्षण 

हमें पूर्ण विश्वास है कि बेहतर तकनीक द्वारा उत्पादन को अधिकतम और 
उत्पादन-व्यय को न्यूनतम करके ही कीमतों को स्थिर किया जा सकता है। 
राजस्व घाटे को कम करने एवं पूँजी लेखा घाटे को आधा करने के साथ ही 
भाजपा मुद्रास्फीति को समाप्त कर कीमतों को स्थिर करेगी। इसके साथ ही हम 
यह भी करेंगे-- 


।. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाएँगे, जिससे समाज 


के जरूरतमंद वर्ग को कम कीमतों में आवश्यक कस्तुएँ उपलब्ध हो 
सकें। आज की व्यवस्था में दरिद्र लोगों को भी खुले बाजार में जाकर 
रोजमर्रा की चीजों को खरीदना पड़ता है। दिहाड़ी कमाई करनेवाले मजदूर 
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रोज शाम को चीजें खरीदते हैं। वे पखवाड़े में एक बार खरीदारी करने 
में असमर्थ हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उनकी आवश्यकताओं के 
अनुरूप नया रूप प्रदान किया जाएगा। 

2. उचित दर की दुकानों में अनाज, चीनी और मिट्टी के तेल के अतिरिक्त 
दालें, खाद्य तेल और साबुन भी उपलब्ध कराए जाएँगे। 

3. उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को शक्ति प्रदान करेंगे ओर उद्योगों द्वारा 
उत्पादित माल के लिए एक मूल्य और लाभ नीति तैयार करेंगे। 

4. 986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून को दूढ़ता से लागू किया जाएगा। सभी 
जिलों में उपभोक्ता अदालतों का गठन किया जाएगा। 


रोजगार नीति 

भाजपा सिद्धांततः नागरिकों के काम के अधिकार को मान्यता देती है। हम 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास करेंगे। हमारी विकास की नीतियाँ विकास 
दर को दुगुना तो करेंगी ही, बेरोजगारी को दूर करने में भी सहायक होंगी। 

।. पूरे देश में चरणबद्ध रूप से रोजगार गारंटी योजना को लागू किया 

जाएगा। 
2. विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों के 'कंट्रीब्यूटरी पेंशन' आरंभ की जाएगी। 
3. निर्धनतम लोगों के लिए अंत्योदय योजना लागू की जाएगी। 


श्रम 

भाजपा की स्वस्थ मजदूर संघों में आस्था है। यह- 

।. श्रम कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाएगी। 

2. गुप्त मतदान के आधार पर मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करेगी। 

3. भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों से लेकर पब्लिक लिमिटेड 
कंपनी और सभी सार्बजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में उत्पादन से लेकर 
निर्णय लेने तक की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। 

. मुद्रास्फीति से श्रमिकों को संरक्षित करेगी। 

, ऐसे नियमों और प्रभावी तंत्र का निर्माण करेगी जिससे एस्बेस्टस, सीमेंट, 
स्लेट, माइका, रासायनिक एवं कपड़ा उद्योग में श्रमिकों को होनेवाली 
खतरनाक रोगों की आशंका से बचाया जा सके। 


n,n > 


सरकारी कर्मचारी Rss 
सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित पड़ी हुई निम्नांकित समस्याओं 


के संदर्भ में भाजपा एक स्थायी 'कर्मचारी कल्याण बोर्ड' को स्थापना करेगी 


।. समयबद्ध पदोन्नति। 
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. आयोगों की अनुशंसाओं को लागू करना। 
. भर्ती के नए रास्ते खोलना। 

- आवास सुविधा 

. वेतनमानों में वृद्धि एवं बोनस। 

. समाज कल्याण के कदम। 


७. ७ + (४ (> 


ऊर्जा नीति 
भारत में ऊर्जा का तीब्र संकट है। विशेष रूप से गाँवों में, जहाँ स्वतंत्रता के 
चौवालीस वर्षों बाद भी ऊर्जा का कोई स्रोत ईजाद नहीं हो पाया है। इस स्थिति 
का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जाएगा। भाजपा द्वारा- 
।. तेल, कोयला और प्राकृतिक गैसों की और प्राप्ति के उपाय किए जाएँगे 
और साथ ही इनको अपव्यय से बचाया जाएगा। 
2. उन ऊर्जा संयंत्रों को सुधारा जाएगा जो अभी तक अपनी 50 प्रतिशत 
क्षमता तक ही कार्य कर रहे हैं। 
3. विद्युत्‌ ऊर्जा की अत्यधिक चोरी को रोका जाएगा। 
4. घरों और कारखानों में ऊर्जा की बचत करने वाले यंत्रों को बढ़ावा दिया 
जाएगा। 


5. बन भूमि को ।9 प्रतिशत से बढ़ाकर इच्छित 33 प्रतिशत तक किया 
जाएगा। 

6. ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

7. ऊर्जा के बैकल्पिक स्रोतों तथा वायु, जल, बायो-गैस, सौर ऊर्जा एवं 
महासागरीय ऊर्जा इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


परिवहन नीति 
।. माल और सवारियों के तीब्र आवागमन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 
इस दृष्टि से सारा देश एक ही क्षेत्र माना जाएगा। 
2. दिल्‍ली जैसे महानगरों को बेहतर परिवहन व्यवस्था दी जाएगी। 
3. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारा जाएगा, ताकि व्यक्तिगत वाहनों 


को आवश्यकता कम हो। इससे तेल की माँग में कमी आएगी और 
पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। 


4. देश के अंदर हर तरह की परिवहन प्रणाली पर 
इसका अर्थ यह होगा कि परिवहन की हर प्रणाली एक-दूसरे से जुड़ी 
रहेगी। जैसे सड़क परिवहन, रेलवे, गोदी, बंदरगाह आदि। 

5. देश के भीतर जलीय परिवहन प्रणाली का पूरा लाभ उठाया जाएगा। 

6. उड़ानों की दृष्टि से ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी वायु परिवहन की 
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पूरा ध्यान दिया जाएगा। 


शक्ल बदली जाएगी। वायु परिवहन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया 
जाएगा। 


स्वदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन 

भुगतान संतुलन के वर्तमान संकट को देखते हुए विदेशी व्यापार की भूमिका 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निर्यात में वृद्धि एवं आयात सुव्यवस्थीकरण भाजपा सरकार 
के ध्यान के प्रमुख मुद्दे होंगे। 


l. 


निर्यात के संवर्धन को विशेष महत्त्व दिया जाएगा और वैकल्पिक बाजारों 
और वस्तुओं की पहचान की जोरदार कोशिश की जाएगी। 


. निर्यातोन्मुखी इकाइयों को आधारभूत ढाँचे की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान 


की जाएँगी। 


- साथ ही आयात को इस तरह सुव्यवस्थित किया जाएगा कि विदेशों से वे 


ही सस्तुएँ खरीदी जाएँ जो अति अनिवार्य हों। 


- अगर व्यावसायिक क्षेत्र का उत्पादन आयातोन्मुखी है तो उसे अतिरिक्त 


दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। 


. व्यापार संतुलन प्रति इकाई के आधार पर बनाना होगा। अभी हालत यह 


है कि व्यावसायिक क्षेत्र के परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। 


- निर्यात में श्रेष्ठता को विशेष मान्यता प्रदान की जाएगी। 


7. ऐसा अनुमान है कि भारत से बाहर सौ देशों में बसे एक करोड़ बीस 


00 


9. 
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लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग एक खरब (सौ बिलियन) अमेरिकी डॉलर 
की बचत करते हैं। आकर्षक योजनाओं द्वारा इस राशि का ।0 प्रतिशत 
देश में लाने की गंभीर कोशिशें की जाएँगी। 


. इसके अतिरिक्त अनिवासीय भारतीयों (एन.आर. आई.) द्वारा औद्योगिक 


इकाइयाँ स्थापित करने का स्वागत होगा। विज्ञान आधारित औद्योगिक 
पार्क बनाए जाएँगे जो अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताएँ पूरी करेंगे। 
इन पार्को में न केवल इन उद्योगों के लिए आधारभूत ढाँचे की आवश्यकताएँ 
पूरी की जाएँगी अपितु शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी मूलभूत 
सुविधाएँ भी वहाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इससे संसाधन तो जुटेंगे ही, 
प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया भी रुकेगी। 

भारतीय रुपए को 'बास्केट ऑफ करेंसीज' के साथ जोड़ने के वर्तमान 
सिद्धांत को पुनः परीक्षित किया जाएगा। 

पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 
भाजपा का विश्वास है कि भारत को समृद्ध, आधुनिक एवं जाग्रत्‌ समाज 
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बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम है। भाजपा निस्संकोच होकर 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस तरह से प्रयोग करेगी, जिससे उत्पादकता बढ़े, 
दरिद्रता, भूख और रोग का उन्मूलन हो, सोद्देश्य रोजगार का सृजन हो और 
निर्धनता रेखा से नीचे रहनेवाले जन समुदाय के विशाल हिस्से को जीवन की 
मूलभूत सुविधाएँ मिलें। पार्टी का मत है कि विज्ञान का प्रयोजन भौतिक समृद्ध 
के लिए प्रकृति का दोहन नहीं है, बल्कि विचारों की मुक्ति, समृद्धि और मानवीय 
भावना का विस्तार भी है। भाजपा विज्ञान का उपयोग निर्धनों की सेवा के लिए 
करेगी और प्रौद्योगिकी का विकास उसे मानवीय रूप देकर करेगी- 

।. भाजपा लोगों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करेगी। 

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन 
में करेगी। 

3. जीवन-स्तर सुधारने के लिए विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान का जीवंत 
कार्यक्रम अपनाएगी। 

4. ग्रामीण क्षेत्रों में बिज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए केंद्रों का जाल 
बिछाएगी। प्रयोगशाला को भूमि कार्यक्रमों से जोड़ने के सिद्धांत को लागू 
करेगी और सशक्त कृषि औद्योगिक आधार खड़ा करेगी। 

5. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को नया जीवन देगी और उनका विकास प्रौद्योगिक 
अनुसंधान के श्रेष्ठ केंद्रों के रूप में करेगी। 

6. इन प्रयोगशालाओं को भारत की आवश्यकता के अनुरूप प्रौद्योगिकी 
विकास का निर्देश देगी। 

7. क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के सृजन को गति प्रदान करेगी तथा 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मानक शब्दावली को विकसित करेगी। 


8. ऐसा वातावरण बनाएगी कि हमारी श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को यहीं काम 
करने का अवसर मिले। 


9. प्रौद्योगिकी पार्क बनाकर देश की प्रयोगशालाओं और उद्योगों को आपस 
में जोड़ने का व्यवस्थित प्रयास किया जाएगा। ये पार्क प्रतिभा और 
वाणिज्यिक आवश्यकताओं के बीच की दूरी को घटाएँगे और उद्योगों के 
A और प्रयोगशाला के परिणामों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित 

\ 


छा 


336 / पार्टी दस्तावेज खंड ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जीवंत सामाजिक व्यवस्था, की ओर 


भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को देश की सच्ची संपदा तथा सच्ची 
शक्ति मानती है। भारत के अधिकांश लोग क्योंकि ग्राम समूहों में रहते हैं, अतः 
भारतीय जनता पार्टी उनके कल्याण तथा उन्नति पर विशेष ध्यान देगी। इस 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम- 

।. प्रत्येक ग्राम में पानी और बिजली पहुँचाएँगे। 

2. सड़क परिवहन के माध्यम से सभी गाँवों को गतिविधि के राष्ट्रीय केंद्रों 

से जोड़ेंगे। 
3. ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा केंद्रों को उन्नत करेंगे। 
4. ग्रामीण कारीगरों (शिल्पियों) का प्रशिक्षण करेंगे तथा उन्हें औजार-उपकरण 
उपलब्ध कराएँगे। 

- गोचर भूमि में पशु चराने, स्थानीय वनों (जंगलों) तथा बन-उत्पादों में 
एवं स्थानीय जल संसाधनों में लोगों के परंपरागत अधिकारों को मान्य 
करेंगे। 

- ग्रामीणों के बड़ी संख्या में नगरों की ओर गमन को रोकने के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रों में जीवन-यापन की स्थिति को अधिक आकर्षक और सम्मानजनक 
बनाएँगे। 


ww 
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वेतनभोगी लोग 
बैंधी आय तथा बढ़ती हुई कीमतों के कारण वेतनभोगियों की स्थिति बहुत 
कठिन रहती है। अतः हम-- 
।. सभी नियोजकों-निजी तथा सार्वजनिक--को अपने-अपने कर्मचारियों 
के लिए आवास उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करेंगे। 
2. वेतन से होनेवाली 4000 रुपए मासिक तक की आय को आयकर से 
मुक्त करेंगे। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 309र्व्वद्रण ह प्री पर ण्राउप्रत्त ८३४ 


3. जीवन बीमा निगम के प्रीमियमों को कम करके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक 
लाएँगे। 

4. सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों पर होनेवाले प्रतिलाभ में वृद्धि करेंगे। 

5. महँँगाई भत्ते को आयकर से मुक्त करेंगे। 


वयोवृद्ध नागरिक 
ऐसे वयोवृद्ध नागरिकों, जिन्होंने अपने तमाम जीवन में देश की सेवा की है, 
की हिफाजत को जाएगी। हम-- 
।. निजी क्षेत्र को भी पेंशन योजनाएँ प्रारंभ करने को कहेंगे। 
2. सेवारत कर्मचारियों के समान पेंशनों को भी वैसे ही महँगाई भत्ता रियायतें देंगे। 
3. वयोवृद्ध लोगों के लिए वृद्ध-गृहों की स्थापना करेंगे। 


जय जवान 
जवानों के लिए 58 वर्ष की आयु तक सेवा निश्चित की जानी चाहिए। इस 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम-- 
।. 5-7 वर्ष की सेवा के उपरांत जवानों को रिटायर (सेवानिवृत्त) कर देंगे 
तथा उन्हें रिजर्व में रख देंगे। 
2. तब उन्हें विभिन्न पुलिस बलों, विशेषतया रेलवे सुरक्षा बल तथा औद्योगिक 
सुरक्षा बल में भर्ती करेंगे। 

. एक रैंक के लिए एक समान पेंशन देंगे। 

4. सुरक्षा सेवाकर्मियों (सैनिकों) सांपत्तिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के 
लिए कृषि तथा नगरीय अभिधृति (अभिधारणा) कानूनों में आवश्यक 
परिवर्तन करेंगे। 

5. पूर्व-सैनिकों के कल्याण को समवर्ती सूची में शामिल करेंगे। 

6. जिला सैनिक बोडो को सशक्त करेंगे। 

7. और अधिक सैनिक स्कूल प्रारंभ करेंगे (खोलेंगे)। 


५ 


पुलिस 

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने की 
सोची भी नहीं जा सकती। अतः उनके मनोबल को बढ़ाना परम आवश्यक है। 
भाजपा सच्चे मन से पुलिस बल का सामान्य कल्याण चाहती है तथा चाहती है 
कि उन्हें अपने पेशे में गर्व अनुभव हो। इस संदर्भ में हम-- 


i उ बल के वेतन ढाँचे को समुचित (काफी अच्छे) स्तर तक उन्नत 
| 
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2. उनके आवास, मनोरंजन सुविधाओं आदि तथा उनके बच्चों की स्कूली 


सिंधी 


शिक्षा में भी सुधार करेंगे। 


भारत में सिंधी समुदाय ही ऐसा अकेला बड़ा समुदाय है जिसने विभाजन के 
कारण अपना पूरा प्रदेश गँवा दिया। उन्हें क्षेत्र-विहीन प्रदेशीय अथवा हैसियतवाला 
समुदाय मानकर उनसे तदनुरूप व्यवहार किया जाएगा तथा उनके हितों की रक्षा 
के उपाय किए जाएँगे। 


स्त्रियाँ 


भाजपा स्त्रियों को मातृ-शक्ति के रूप में देखती है। भाजपा उनकी 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक उपाय करेगी। हम- 


]. 
2 
3. 


प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए स्त्रियों को प्राथमिकता देंगे। 

पति की संपत्ति तथा आय में स्त्रियों को बराबर का हिस्सेदार बनाएँगे। 
कुटुंब-संबंधी प्रकरणों (मामलों) के विचारण के लिए महिला पीठासीन 
न्यायाधीशों वाले कौटंबिक न्यायालयों को और सशक्त करेंगे। 


. समान कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन दिलवाएँगे। 


5. एकाकी श्रमजीबी महिलाओं के लिए अधिकाधिक हॉस्टल स्थापित करेंगे। 
6. ग्रामीण स्त्रियों के लिए रियायती दरों पर धुएँ-रहित चूल्हे उपलब्ध 


| 
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कराएँगे। 


. ग्रामीण स्त्रियों तथा गंदी बस्तियों में रहनेवालों के लिए सार्वजनिक 


शौचालय बनाएँगे। 


. विषैले संश्लिस्ट सिंदूर तथा बिंदी के निर्माण विक्रय पर प्रतिबंध लगाएँगे 


तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से सुरक्षित जड़ी-बूटियों से उनका निर्माण 
सुनिश्चित करेंगे। 


. ग्रामीण स्त्रियों को रोजगार देने के लिए एक सौ करोड़ रुपए की वार्षिक 


लागत वाला कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे। 


युवा वर्ग 

भाजपा को भारत के युवा वर्ग में पूर्ण आस्था है। देश के युवक-युबतियाँ 
राष्ट्रीय प्रगति के स्तंभ और गति-नियामक होंगे। उनकी शिक्षा तथा पूर्ण रोजगार 
(नियोजन) की व्यवस्था करने के अतिरिक्त भाजपा- 


I. 


उनकी ऊर्जा एवं शक्ति का प्रयोग समाज को बदलने के लिए करेगी। 


2. सभी विकास गतिविधियों एवं कार्यो में उन्हें समायोजित करेगी। 
3. बाल-विवाह, दहेज, अस्पृश्यता (छुआछूत), नशीले पदार्थों के सेवन की 
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लत जैसी सामाजिक बुराइयों से जूझने के लिए उन्हें संगठित करेगी। 
4. युवाओं के लिए और अधिक हास्टलों का निर्माण करेगी। 
5. अपनी परंपराओं एवं प्राचीन धरोहर तथा अपने भविष्य के प्रति उनमें गर्व 
की भावना का संचार करेगी। 


अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन-जातियाँ 
“भाजपा सच्चे मन से अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की उन्नति चाहती 
है। इस उद्देश्य के लिए हम-- 
।. उत्साहपूर्वक छुआछूत विरोधी कानूनों को लागू (प्रचलित) करेंगे। 
2. इन कानूनों के अंतर्गत चलनेवाले मुकदमों में अनुसूचित जातिवालों को 
मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। 

. गाँवों के सभी कुओं को सभी जातियों तथा समुदायों के लिए उपलब्ध 
कराएँगे। 

- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों वालों की ऋण आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए 'नाबार्ड' (राष्ट्रीय कृषित और ग्रामीण विकास बैंक) जैसा 
वित्तीय अभिकरण स्थापित करेंगे। 

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के लिए आरक्षित कितु 

बिना भरी नोकरियों को तत्काल भरेंगे। 

- राष्ट्र के प्रति, विशेषतया संविधान के प्रति डॉ. अंबेडकर के योगदान को 
सम्मानित करने के लिए संसद भवन अथवा संसद मार्ग अथवा लोकसभा 
अध्यक्ष के स्थायी आवास का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखेंगे। 

7. एक नई वन-नीति का निर्माण करेंगे जो कि बन में रहनेवाली जनजातियों 

और वन-प्राधिकरण की आपसी भागीदारी पर आधारित होगी। 


- शोषण तथा ऋण-ग्रस्तता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
की रक्षा करेंगे। 


9. अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक उन्नति के लिए एक उप-योजना 
बनाएँगे। 


- पहाड़ी तथा वनीय जनजातीय अंचलों के त्वरित विकास में आनेवाली 
सभी रुकावटों को दूर करेंगे। 
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. अन्य पिछड़ी जातियाँ 
“अन्य पिछड़ी जातियों' की, विशेषतया उनमें से भी अधिक पिछड़ी जातियों 
की, सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए भाजपा वचनबद्ध है। इस उद्देश्य को 
प्राप्त करने के लिए भाजपा आर्थिक मानदंड/कसौटी के आधार पर नौकरियों के 
आरक्षण विषय पर मंडल रिपोर्ट को स्वीकार करती है। इस संबंध में पार्टी पुराने 
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बिहार फॉर्मूला को, जिसे कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र ने निर्धारित किया 
था, आधार मानकर चलेगी और इनमें स्थानीय दशाओं के अनुसार परिवर्तन कर 
लिया जाएगा। हम यह भी अनुभव (महसूस) करते हैं कि निर्धनों की सर्वागीण 
सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए केवल नौकरियों का आरक्षण पूर्णतया अपर्याप्त 
रहेगा। संगठित क्षेत्र में क्योंकि केवल ।0 प्रतिशत लोग ही नियोजित हैं ओर 90 
प्रतिशत लोग स्वनियोजित (स्व-रोजगार में संलग्न) हैं। भाजपा 'अन्य पिछड़ी 
जातियों' तथा सभी जातियों और समुदायों के निर्धन लोगों की उन्नति के लिए दो 
बड़े कार्यक्रम चलाएगी। 

।. हम सभी जातियों और समुदायों के वस्तुतः निर्धन परिवारों के होनहार 
बच्चों के लिए अति उत्तम आवासीय स्कूलों की श्रृंखला स्थापित करेंगे 
जहाँ उन्हें प्रबेश दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा और उनकी देखभाल 
की जाएगी। जिससे कि वे स्वयं सुयोग्य हों और खुली प्रतिस्पर्धाओं में 
भाग लेकर सेवाओं, व्यवसायों और वृत्तियों में प्रवेश कर सकें। 

2. मैर-कास्तकार “अन्य पिछड़ी जातियों' में अधिकांशतया कारगर (शिल्पी) 
हैं। विदेशी महानगरीय प्रतिस्पर्धा से इन लोगों की अत्यधिक क्षति हुई। 
भाजपा इन्हें प्रशिक्षित करेगी तथा औजार-उपकरण उपलब्ध कराएगी, 
जिससे कि नई सामाजिक अर्थव्यवस्था में वे सम्मानित स्थान पा सकें। 


दीन-हीन तथा असुविधाग्रस्त 

भाजपा दीन-हीनों और असुविधाग्रस्तों को नहीं भूलेगी। यह किसी को भी 
भूखा नहीं रहने देगी। सभी दीन-हीनों की निःशुल्क भोजन व्यवस्था करने के लिए 
हम अंत्योदय योजनाएँ प्रारंभ करेंगे। शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप 
से अति दुर्बलों की देखभाल के लिए हम संस्थाएँ स्थापित करेंगे और उन्हें 
सहायिकी प्रदान करेंगे तथा कुछ प्रकार की नोकरी/कार्य इनको उपलब्ध कराएँगे। 


जनसंख्या नीति 
भाजपा जनसंख्या की स्थिरतापूर्ण वृद्धि में तथा उस जनसंख्या की शारीरिक 
व मानसिक गुणता में विश्वास करती है। अतः हम-- 

।. एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अंगीकार किए जाने के लिए राष्ट्रीय सहमति 
बनाने का प्रयास करेंगे। 

2. परिवार नियोजन विषयक जानकारी तथा सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध 
कराएँगे। परिवार नियोजन को जीवन की एक पद्धति के तौर पर अपनाने 
के प्रति सजगता उत्पन्न करने के लिए हम सभी स्वैच्छिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक संगठनों को सहयोजित करेंगे। 

3. परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के 
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4. 


साथ समेकित करेंगे। 

दीर्घकालीन जनसांख्यिको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों 
तथा निरुत्साहकों के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक 'दो बच्चों' के नारे को 
अपनाने पर निरंतर बल देंगे। 


पर्यावरण 

पर्यावरण में गिरावट तथा पारिस्थितिकीतंत्र में गड़बड़ी (अस्थिरता) को 
भाजपा गंभीरतापूर्वक ध्यान में लेती है। वायु, जल और भूमि (मृदा) का प्रदूषण 
स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। वनों का अनाच्छादन (कटाई), पृथ्वी का ऊष्मन 
(गरम होना), अम्लीय वर्षा (तेजाबी बारिश) तथा वैज्ञानिक भाषा में 'होल इन दा 
स्काइ' की स्थिति उत्पन्न होना स्वयं समग्र जीवन-तंत्र के लिए संकट है। हम 
भारतीयों ने पृथ्वी को सदैव मातृदेवी के रूप में देखा है। 

हमारी धरती, वायु एवं जल, हमारे पर्वत, वन ब बनस्पति, जीव-जंतु सभी 


हमारे लिए पवित्र पावन हैं। हम उन्हें परिष्कृत (प्रांजल), स्वच्छ तथा अक्षुण्ण 
रखेंगे। हम-- 
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एक राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध नीति' बनाएँगे तथा आयोजन बनाते समय 
सकल रूपेण विचार करने की नीति अपनाएँगे। 


- औद्योगिक तथा नगरी नहिःस्रावों को नदियों में प्रवाहित करने से पूर्व उन्हें 


प्रकणित अथवा स्वच्छ करने के लिए प्रदूषण-रोधी युक्तियाँ लगाए जाने 
को व्यवस्था करवाएँगे। 


- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मृदा विषाक्त न हो, इस पर 


कड़ी निगरानी रखेंगे तथा डी.डी.टी. आदि पर प्रतिबंध लगाएँगे। 


- वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मोटर वाहनों के एग्जास्टों में 


सुधार करवाने की व्यवस्था करेंगे। 


- नगरों में विशेषतया ध्वनि (शोर) के कारण होनेवाले प्रदूषण को रोकेंगे। 
- प्रचुर मात्रा में बन रोपने का कार्यक्रम बनाएँगे। 


- वनवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करते हुए किसी के द्वारा 


किसी भी कारण से काटे जानेवाले प्रत्येक वृक्ष के लिए तीन वृक्ष रोपने 
को व्यवस्था करेंगे। 


पर्यावरण के प्रति सजगता (जागरूकता) को शिक्षा का अनिवार्य अंग 
बनाएँगे। 


- टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) के आयात में विशेष सावधानी बरतेंगे तथा 


प्रदूषण-रहित टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान कार्य की 
व्यवस्था करेंगे। 
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संस्कृति 

जिस भारतीय सांस्कृतिक धरोहर ने हमें एक निजी पहचान, एकात्मता 
(अखंडता) तथा क्रांति प्रदान को है, भाजपा उसके संरक्षण, परिरक्षण तथा 
अभिवृद्धि में विश्वास रखती है। हम- 

।. भारत की प्राचीन धरोहर का संरक्षण करेंगे तथा लोगों में उसके प्रति गर्व 
और गौरव की भावना उत्पन्न करेंगे। 

2. जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर केंद्रों की स्थापना करेंगे। 

3. कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), आयुर्विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्रों 
में प्राचीन भारतीय मनीषा की उपलब्धियों तथा गौरवपूर्ण परंपराओं से 
लोगों को परिचित कराएँगे। 

4. रूढ़ियों के विरुद्ध अनवरत कठोर युद्ध छेड़ेंगे। 

5. इस पर बल देंगे कि संस्कृति एक गतिशील तथा संश्लेषणकारी प्रक्रिया है। 

6. न्यायिक पुनर्विलोकन कराए बिना किसी प्रकाशन पर प्रतिबंध नहीं 
लगाएँगे। 

कला जीवन का प्राण है। भाजपा सभी प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित 

करेगी। यह विभिन्न प्रकार की कलाओं को शिक्षा, उत्पादन और जीवन का एक 
अंग बनाएगी। 

नाट्यकला (थिएटर) के संवर्धन के लिए भाजपा-- 

।. निबंधात्मक नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, ।876 को निरस्त करेगी। 

2. सभी नाट्यशालाएँ प्रदर्शनं को मनोरंजन कर से मुक्त करेगी। 

3. विभिन्न क्षेत्रों में लोक कलाओं को प्रोत्साहित करेगी। 

4. ओम्‌, स्वास्तिक, श्रीचक्र जैसे प्राचीन क्लासिक चिहों के उपयोग पर 
आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में लगा प्रलिबंध उठा लेगी। 


फिल्में 
मनोरंजन, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में सिनेमा की महती भूमिका को भाजपा 
मान्य करती है। भाजपा- 
।. 'ए' और 'यू' फिल्मों के अतिरिक्त 'क्यू' अर्थात्‌ क्वालिटी फिल्में भी 
निर्धारित करेगी, जो मनोरंजन कर से मुक्त होगी। 
2. महानगरीय केंद्रों में कला फिल्में तथा अन्य क्वालिटी फिल्मों के प्रदर्शन 
के लिए विशेष सिनेमाघरों की व्यवस्था करेगी। 
3. राष्ट्रीय फिल्म नीति' पर कारंत कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित 
करेगी। 
4. फिल्मों को हिंसा और अभद्रता से मुक्त रखने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड 
में 50 प्रतिशत महिलाएँ रखेगी। 


चुनाव घोषणा-पत्र / 343 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पर्यटन 
भाजपा राष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय सदूभावना तथा रोजगार उत्पन्न करने के 
साधन के रूप में पर्यटन की महत्ता को स्वीकार करती है। भारत में प्राकृतिक 
सौंदर्य और आकर्षक पर्यटन स्थलों की भरमार है, जिन्होंने दूर-दराज के लोगों 
को चमत्कृत किया है। हम 
।. हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटन का एक उद्योग के 
रूप में संवर्धन करेंगे। 
2. पर्यटन और हस्तशिल्प उत्पादों तथा अन्य कलाकृतियों के विपणन के 
समेकन की नीति का निर्माण करेंगे। 
3. पर्यटन परिदर्शकों (टूरिस्ट गाइडों) के प्रशिक्षण तथा पर्यटन सूचना केंद्र 
खोलने की योजना बनाएँगे। 
4. पहाड़ियों में, समुद्र-तटों और तीर्थ-यात्रा केंद्रों में अवकाश गृहों का 
निर्माण करेंगे। 


जनसंपर्क माध्यम 

विचार और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रति भाजपा अपनी वचनबद्धता की 

भाजपा पुनः पुष्टि करती है। हम-- 

।. प्रेस स्वातंत्र्य को एक सुव्यक्त मूल अधिकार बनाएँगे, नागरिकों के 
वाक-स्वातंत्र्य से व्युत्पन्न एक विवक्षित अधिकार मात्र नहीं। 

2. प्रेस के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहन देंगे और अखबारी कागज पर शुल्क 
तथा समाचार-पत्रों में विज्ञापन पर कर को समाप्त कर देंगे। 

3. जानने के अधिकार में बाधा हटाने की दृष्टि से शासकीय गुप्त-वाद 
अधिनियम' का पुनर्विलोकन करेंगे, तथा सूचना स्वातंत्र विषयक कानून 
बनाएँगे। 

4. दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए टी.वी. सॉफ्टवेयर 
संबंधी पी.सी. जोशी रिपोर्ट को लागू करेंगे। 

5. 'आकाशवाणी' तथा 'दूरदर्शन' को स्वायत्तशासी तथा विश्वसनीय बनाने के 
लिए प्रसार भारती अधिनियमः लागू करेंगे तथा सार्वजनिक न्यासों को 
दूसरे चैनल उपलब्ध कराएँगे। 

6- रामायण, महाभारत, भागवत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अन्य 
महाकाव्य (एपिक) और क्लासिक कृतियों की फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे। 


जीवन की गुणवत्ता 
मानव केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहला। 
ब शिक्षा, खेल और हितकर पर्यावरण भी चाहिए। 
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उसे स्वास्थ्य च धर्म, आवास 


आवास 

प्रत्येक कुटुंब को अपना एक घर सुलभ कराने के लिए भाजपा सभी 

आवश्यक नीतियाँ अपनाएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह-- 

।. सहकारी सामूहिक आवास संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराएगी। 

2. निजी तथा सार्वजनिक नियोजकों को अपने कर्मचारियों के लिए घर 
बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 

3. गाँवों में कम लागतवाले आदर्श (नमूने के) घर बनाएगी। 

4. गंदी बस्तियों को हटाकर उसी स्थल पर वहाँ के वर्तमान निवासियों के 
लिए बहुमंजिला इमारतें बनाएगी। 

5. गृह निर्माण तथा घरों को किराए पर उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित 
करने के लिए किराया नियंत्रण' कानूनों को सुव्यवस्थित करेगी। 

6. निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर प्राप्त करने को प्रोत्साहित 
करने के लिए स्टांप-शुल्क तथा इसी प्रकार की अन्य औपचारिकताओं 
को सुव्यवस्थित करेगी। 

7. सभी नगरीय केंद्रों को क्रमशः उद्यान नगरियों में विकसित करेगी। 


शिक्षा 

भाजपा शत-प्रतिशत साक्षरता लाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने 

के लिए कार्य करेगी। यह- 

।. सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत का परिपालन कराने की दृष्टि से 
6-4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए संविधान 
की धारा 45 को कार्यान्वित करेगी। 

2. हिंदी और अंग्रेजी का दो संपर्क भाषाओं के रूप में उपयोग करेगी। 

. अन्य भाषाओं के मानक साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने 
के लिए यह समग्र देश में पर्याप्त संख्या में भाषाविदों को इस काम में 
लगाएगी। 

4. त्रि-भाषा सूत्र (फॉर्मूले) का कड़ाई से पालन करेगी। 

5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा नोकरी में भर्ती के फार्मूलों में यह भारतीय 

अथवा विदेशी तीन से अधिक भाषाएँ जाननेवालाँ को वरीयता देगी। 

संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देगी। 

. नेपाली तथा मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 
करेगी। 


w 


ी® 


स्वास्थ्य और पोषण 
प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन पाने में सहायता की जानी 
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चाहिए। 


— 


) 


भाजपा-- 


, देश को एक समेकित तथा सर्वागीण चिकित्सा-पद्धति प्रदान करने के 


लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, क्रोमोपैथी, विभिन्न पुष्प उपचारों 
और प्राकृतिक चिकित्सा को एलोपैथी से समेकित करेगी। 

, स्वास्थ्य, जड़ी-बूटियों और अन्य ओषधियों-उपचारों से संबद्ध प्राचीन 
ज्ञान को खोजने, संकलित करने तथा प्रकाशित करने का कार्य करेगी। 

. प्रत्येक स्कूल में योगासनों को प्रोत्साहित करेगी। 

. सभी विद्यार्थियों का वार्षिक स्वास्थ्य-परीक्षण कराएगी। 

. हमारे अपने लोगों की हीन-पोषकता को ध्यान में रखते हुए प्रोटीनयुक्त 
खाद्य पदार्थो के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी। 

. देश में वेत क्रांति' लाने के लिए दुग्ध-उत्पादन में वृद्धि करेगी। 

. माता और शिशु की देखभाल पर विशेष बल देते हुए प्रत्येक गाँबो में एक 

स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगी। 

प्रत्येक तहसील (ताल्लुके) में एक चल चिकित्सालय स्थापित करेगी। 

विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र शिविरों तथा अन्य गंभीर रोगों के लिए शिविरों का 

आयोजन करेगी। 

. ज्वार, बाजरा और रागी जैसे निर्धन लोगों के अनाजों के उत्पादन को 
प्रश्रय देने के लिए समुचित उपाय करेगी। 

- ब्रांड-नामवाली 60,000 ओषधियों के स्थान पर उनके मूल नुस्खेवाली 
250 ओषधियाँ लाएगी। 

- स्वास्थ्य की दूष्टि से स्तन-पान को प्रोत्साहित करेगी तथा बाल-आहार 
विज्ञापनों पर रोक लगाएगी। 

- भ्रूण के लिंग की जाँच के लिए किए जानेवाले 'एम्नियो संटेसिस' पर 
प्रतिबंध लगाएगी, जिससे बहुधा कन्या भ्रूणहत्या होती है। 


।4. नशीले पदार्थों के विक्रय तथा उपयोग को संज्ञेय अपराध 'बनाएगी। 


भाजपा स्वास्थ्य, शक्ति प्रदान करने और प्रसन्न जीवन व्यतीत करने की 


विधि के रूप में खेलों को प्रोत्साहित करेगी। हम भारत को विश्व के ओलिम्पिक 
मानचित्र पर लाएँगे। हम-- 


।. स्वास्थ्य, पोषण और खेल मंत्रालय बनाएँगे। 
2. प्रत्येक स्कूल को खेल का मैदान (क्रीड़ा प्रांगण) जुटाने में सहायता 


करेंगे। 


3. अपने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोचिंग, प्रशिक्षण. 
आहार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे। 
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4. प्रकृति के सामीप्य में रहनेवाले जनजातीय युवाओं को खेलों में भाग लेने 
तथा अपना नाम करने को प्रोत्साहित करेंगे। 

5. अपने खिलाड़ियों का कालेज प्रवेश तथा नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित 
करेंगे। 

6. ओलिंपिक चार्टर एवं खेल निकायों की स्वायत्ता का सम्मान करेंगे तथा 
खेलों के सरकारीकरण अथवा राजनीतिकरण को रोकेंगे। 


O 
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वि३व-बंधुत्व की और 


स्वतंत्रता के चार दशकों में भारत को अपनी भूमि पर चार आक्रमणों का 
सामना करना पड़ा-यह हमारी राज्य और क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय प्रभुता के 
लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय आर्थिक व्यवस्था, 
राज्य शासन विधि और समाज पर तीब्र तनाव रहा है। 


कूटनीति 


भारत की तरह विश्व भी दोराहे पर खड़ा है। पिछले पैंतालीस साल के दो 
ध्रुव वाले विभागीकरण के अकस्मात्‌ दूर हट जाने से अमरीका और रूस प्रतिद्वंदी 
न होकर अब भागीदार हैं। शीत युद्ध, जो कि इस शताब्दी पर छाया रहा, अब 
इतिहास का एक पन्ना मात्र बनकर रह गया है। 

अंतरराष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं। शीत-युद्ध के युग की समाप्ति के 
पश्चात्‌ न तो साम्यवाद को थामने के लिए अमरीका को तीसरे संसार के देशों 
की सहायता की आवश्यकता है और न ही रूस को विकासशील देशों में अपने 
नैसर्गिक सहयोगियों से कुछ लाभ है। अतः तटस्थ लहर की महत्ता समाप्त हो गई। 
नई चस्तु-स्थिति एक चुनौती भी है और यह भारत के लिए कुछ नए अवसर भी 
पेश कर रही है, ताकि भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी कुछ नई और निराली 
भूमिका निभा सके। ऐसी स्थिति में केवल एक आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ, सुरक्षा के 
क्षेत्र में सशक्त और प्रगतिशील भारत ही अपने लिए एक सम्मानपूर्ण स्थिति और 
स्थान सुनिश्चित कर सकता है। जब तक भारत विश्व में भिखारी की भूमिका में 
भ्रमण करता रहेगा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी आवाज सम्मान के साथ सुनी जानी 
संभव नहीं है। 

इलाज से परहेज सदैव उत्तम है। वही प्रतिरक्षा सर्वोत्तम है, जिसका अपने 
उचित राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बार-बार अवलंब न लेना पड़े और उसके 
लिए चतुर एकीकृत देशी, आर्थिक और विदेश नीति की आवश्यकता है। निकट 
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भूतकाल में हमारी विदेश नीति असंगतियों का शिकार रही है। समय-समय पर 
हम इसे एक मौखिक प्रतियोगिता के अभ्यास मात्र का अखाड़ा समझते रहे हैं और 
प्रधानमंत्री के लिए उपलब्धि के लिए माध्यम के नाते भी इसका प्रयोग करते रहे 
हें। कभी-कभी तो हम इसे, जैसा कि अभी- अभी खाड़ी युद्ध के अवसर पर हुआ, 
एक फुटबाल भी समझते रहे हैं जिसे गैरजिम्मेदार पाटिंयाँ इधर-उधर ठोकर 
मारकर फेंकती हैं। दुर्भाग्य से भारत में विदेश नीति पर वार्त्तालाप और उसके 
निर्धारण की क्रिया को एक व्यवस्था का रूप नहीं दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप 
हमारी विदेश नीति और कूटनीति की प्रक्रिया दागदार और धब्बेदार ही रही है। 
पाकिस्तान और चीन अभी भी हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए है। हजारों 
तिब्बती भारत में विस्थापितों के नाते रह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार हमारे साथ 
शत्रुता दिखा रही है और बांग्लादेश शासनाधिपति भी कोई मित्रता का व्यबहार 
नहीं कर रहे हैं। भाग्यनश अफगानिस्तान में स्थिति कुछ स्थिरता दिखा रही हे, 
परंतु श्रीलंका में अभी भी स्थिति उपद्रवग्रस्त है और पालक आबनाय के दोनों 
ओर हिंसा विस्फोटित होती रहती है। पड़ोसी बर्मा में तानाशाही का बोलबाला है 
और विदेशों में बसे हुए भारतीयों के साथ अनेक देशों में लगातार विभेदकारी 
व्यबहार हो रहा है। 
भाजपा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व शांति के पथ पर चलने के 
लिए कटिबद्ध है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम- 
।. विशेषज्ञों का एक 'नीति योजना आयोग' स्थापित करेंगे, जो भारत के लिए 
एक चिरस्थायी विदेश नीति की संरचना करेगा। 
2. बिदेश नीति मुद्दों पर राष्ट्रीय एकमत तैयार करेंगे। 

. दो ध्रुववाले विश्व के एक ध्रुववाले विश्व में परिवर्तित हो जाने के कारण 
एक शक्तिशाली सारक के लिए प्रयत्नशील होंगे। 

4. पाकिस्तान को आमंत्रित करेंगे कि बह शिमला समझौते के आधार पर 
आपसी अपवाद सुलझाए और साथ-साथ सहकारी, आर्थिक और प्रचार 
प्रसाधन संबंध स्थापित करेंगे। 

, हम साक राष्ट्रों के लिए एक साझा व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे। 

एक पश्चिमी-एशिया पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण की व्यवस्था करेंगे 

जिसमें सभी संबंधित राष्ट्रां में से गेर-सरकारी पर्यावरण संस्थाओं को भी 

प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 

उत्तर-पश्चिम वार्तालाप को जारी रखेंगे और पश्चिम-पश्चिम सहकारिता 

को बढ़ावा देंगे। 

पश्चिम-पूर्वी एशिया के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और हार्दिक संबंध स्थापित 

करेंगे। क्योंकि उनके साथ हमारे प्राचीन खून के और सास्कृतिक रिश्ते 


हैं। 
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9. विदेश में बसे भारतीयों की उनके उचित अधिकारों की रक्षा हेतु सहायता 
करेंगे। 

0. विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करेंगे। 

।।. संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएँगे, क्योंकि बदले हुए हालात में विश्व 
शक्तियाँ एकपक्षीय रूप से या पुराने गुटों के द्वारा कार्य करने के स्थान 
पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कार्य करने के लिए अधिक झुकाव रखती है। 
हम प्रयत्न करेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्‌ का एक 
स्थायी सदस्य बनकर एक स्वायत्त शक्ति केंद्र के नाते विश्व शांति और 
विश्वहित के लिए कार्य करे। 


सुरक्षा 

कूटनीति और सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात्‌ 'एक देश के 
बाह्य संबंध' की दो दिशाएँ हैं। एक सुदृढ़ विदेश नीति में हमें एक सुदृढ़ सुरक्षा नीति 
के लिए एक ठोस स्थल मिलेगा। कुछ भी हो, वर्तमान घटनाओं ने जता दिया है 
कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जंगल के कानून द्वारा ही चल रहे हैं। जिस प्रकार इराक 
ने कुबैत पर कब्जा किया और तत्पश्चात जिस प्रकार अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र 
के प्रस्तावों का उल्लंघन करके कुवैत और इराक दोनों में मृत्यु और विनाश का 
तांडव नृत्य किया, इस घटनाचक्र से यह चेतावनी मिली कि हम अपनी सुरक्षा की 
अवहेलना नहीं कर सकते। 


भाजपा 

।. राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध कौशल' के निर्माण हेतु राष्ट्रीय युद्ध कौशल' पर एक 

शिक्षित चर्चा को प्रोत्साहन देगी। 

2. चिरकालीन योजना प्रणाली को एक व्यवस्था का रूप देने के लिए एक 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदः की स्थापना करेगी। 

3. अपनी सुरक्षा सेनाओं को न्युक्लियर दाँत प्रदान करेगी। 

4. अपने लिए एक नील जल-सेना की स्थापना करेगी, जो कि भारतीय 
समुद्र की सिंगापुर से अदन तक पहली जल-सेना होगी। 

5. “अर्जुन युद्ध टैंक, हलका लड़ाकू विमान, सैनिक रेडियो-इंजीनियरिंग 
जाल (^९६)) तथा 'पृथ्वी' और भारत में विकसित दूसरे 'दूस्मार यंत्र 
आदि के संबंध में शीघ्र और अधिकतर विकास को प्रोत्साहन देगी। 

6. अस्त्र-व्यापार में लगे हुए विदेशी व्यक्तियों और गुटों की पहचानकर उन्हें 
इस क्षेत्र से दूर करेगी। 

7. सुरक्षा क्षमता बढ़ाते हुए भी आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देगी। 
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8. अनावश्यक दोहरेपने को त्यागते हुए सेना रूपी संगठनों जैसे कि बी.एस. 
एफ. (सीमा सुरक्षा बल), असम राइफल्स, भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस 
आदि का सेना में और तट-रक्षकों का जल-सेना में विलयन करेगी। 

9. सुरक्षा पर एक बोधिक चर्चा को सुविधा देने के लिए ऑफीशियल गुप्त 
अधिनियम के बारे में स्वतंत्र विचार प्रकट करने की नीति अपनाएगी। 

O 
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आहवान 


यही वह कार्यक्रम है जिसको भारतीय जनता पार्टी उत्साह बढ़ानेवाले एवं 
सुयोग्य नेताओं और स्वच्छ सामाजिक जीवन तथा राष्ट्र की निस्स्वार्थ सेवा 
कौ अद्भुत भूमिका रखनेवाले निष्ठापूर्ण कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित करना 
चाहती है। भाजपा एक नई राजनीतिक व्यवहार संहित को जन्म देने के लिए 
वचनबद्ध है। 

भारत आज एक गंभीर और असाधरण संकट में फँसा है। नेतृत्व के 
उच्चतम स्तर पर नैतिक बल के क्रमबद्ध पतन के कारण राष्ट्रीय मनोस्थिति 
केवल भ्रमग्रस्त ही नहीं अपितु निरंतर बढ़ती हुई निराशा एवं शोक तथा क्रोध भी 
झलका रही है। समाज को अत्यंत दुःख के साथ देखना पड़ रहा है कि इतिहास 
कौ विडंबना मात्र से यह महान्‌ देश ऐसे छुटभैयों के नेतृत्व के अधीन आ गया 
है, जो कि न केवल अयोग्य और भ्रष्ट है बल्कि जो राष्ट्र और उसकी 
प्रजातंत्रवादी संस्थाओं तथा उसकी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति आस्था रखने में 
बिलकुल असमर्थ है। 

भाजपा के मतानुसार भारत में इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण क्षण आ पहुँचा 
है. और देश इतिहास के इस क्षण की अवहेलना नहीं कर सकता, जो उन शासकों 
को जड़ से उखाड़कर फेंकने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है जिन पर देश के 
विनाश की जिम्मेदारी है। 

भाजपा ने अपनी ओर से एक निश्चित और संयुक्त चुनाव-युद्ध करने के 
लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और जब-जब राष्ट्रीय हित में ऐसा करना पड़ा, 
हमने अपने पार्टी हितों की बलि भी चढ़ाई। भाजपा देशवासियों से अपेक्षा करती 
है कि वे आशा और समृद्धि के युग का उदय कराने और मान्यताओं पर आधारित 


राज्य शासन प्रणाली के निर्माण तथा इस भ्रष्ट और अयोग्य कांग्रेस शासन विधि 
को उखाड़ फेंकने के इस संघर्ष में भाजपा का तहे दिल से साथ देंगे। 


0 
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प्रस्तावना 


भारतीय जनता पार्टी भारत की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध है। 
यह कानून और व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और आंतरिक तथा बाह्य 
सुरक्षा की समर्थक है। यह गरीबों तथा पदूदलितों के उत्थान के लिए समर्पित है। 
किंतु भारतीय जनता पार्टी को यह देखकर बड़ा दुःख हुआ है कि राजीव सरकार 

ने देश को इन तीनों मुद्दों पर॑ बहुत निराश किया है। 

८ भारत आज एक अभूतपूर्व एवं गहरे बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रहा 
है। राष्ट्र में निराशा ही नहीं, अपितु बढ़ती हुई खीझ और क्रोध का वातावरण बना 
हुआ है, जिसमें नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर निरंतर गिरती हुई सार्वजनिक नैतिकता 
के प्रति अत्यधिक दुःख की भावना विद्यमान है। लोग इस बात से नहुत दुःखी 
हैं कि एक ऐतिहासिक दुर्घटनावश इस महान्‌ देश को निहायत बौने क्रिस्म की 
चौकड़ी के सुपुर्द कर दिया गया जो न केवल अक्षम और भ्रष्ट है, अपितु उसमें 
राष्ट्र और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा .सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति 
प्रतिबद्धता का भी घोर अभाव है। 

अब इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जिनकी व्यक्तिगत 
ईमानदारी पर गंभीरता से संदेह किया जाने लगा है, न केवल अपनी बातों से मुकरते 
रहे हैं, अपितु असत्य भाषण भी करते रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते 
रहे हैं, अपने वक्तव्यों को बदलते रहे हैं, ईमानदार मंत्रियों को हटाते रहे हैं और 
बड़ी निर्लज्जतापूर्वक संसद्‌ एवं राष्ट्र को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण 
मुद्दों के संबंध में भी गुमराह करते रहे हैं। शीर्षस्थ व्यक्तियों में न केवल ईमानदारी 
का अभाव है, अपितु वे बेशर्म भी हो गए हैं। किसी अन्य देश में ऐसी सरकार 
ने बहुत पहले त्यागपत्र दे दिया होता। किंतु यह सरकार अपनी गद्दी से चिपकी 
हुई और फासिस्ट तरीकों को अपनाकर, जिनमें प्रेस का मुँह बंद करना, सांप्रदायिक 
दंगों को भड़काना और न्यायपालिका का अवमूल्यन करना शामिल है, लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया को ही तहस-नहस करने की कोशिश करती रही है। 
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देश के सामने सभी मोर्चों पर घोर विफलता मुँह बाये खड़ी है। समझौते खूनी 
विवादों में खत्म हो गए हैं। राजीव सरकार का इतिहास एक ऐसी सरकार का 
इतिहास है जो पंजाब से असम तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक आकंठ 
रक्त से सना हुआ है। राजीव गांधी जिस चीज को छू देते हैं उसी में घोटाले पैदा 
हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्‍ली की रक्तरंजित गलियों में से चलकर 
अपने पद तक पहुँचा था अपने पीछे एक रक्तरंजित भयानक विरासत छोड़ 
जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति अथवा इस प्रकार की पार्टी के हाथों में यह देश 
सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे लोग, जिनमें स्वयं ईमानदारी का अभाव है ओर जो 
देश को लूटने-खसोटने में लिप्त हैं, देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? वे इसकी 
अखंडता और सम्मान को केसे बचा सकते हैं? 
संसद्‌, सेना ओर न्यायपालिका जैसी महान्‌ संस्थाओं की सत्ता और प्रतिष्ठा 
का अवमूल्यन हो चुका है, प्रेस को बार-बार धमकियाँ दी गई हैं और परेशान 
किया गया है तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग किया गया है। राज्य 
नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भुला दिया गया है, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी 
मंडल रिपोट को उठाकर ताक पर रख दिया गया है। भारतीय नारी को इसके 
पहले कभी इतना अपमान और दुर्व्यवहार सहन नहीं करना पड़ा जितना कि पिछले 
दस-पाँच वर्षो में सहन करना पड़ा है। 
शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ठुकराकर सरकार 
ने सांप्रदायिकता और कंठमुल्लापन को शह दी है। चुनावों से ऐन पहले उत्तर प्रदेश 
में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देकर इसने उर्दू भाषा की अपेक्षा 
मुसलिम वोटों में ज्यादा रुचि दिखा है। ऐसा करके इसने देश के सामने लाशों का 
अंबार लगा दिया है। 948 में भारत सरकार द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण 
करके जो शुरुआत की गई थी, उसी तर्ज पर अयोध्या में रामजन्म मंदिर के 
पुननिर्माण को अनुमति न देकर इसने तनाव को बढ़ाया है और सामाजिक भाईचारे 
को गहरी क्षति पहुँचाई है। 
आर्थिक स्थिति के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। गत 
पाँच वर्षों में कौमतें दुगनी हो गई हैं और कई मामलों में तो यह तिगुनी हो गई 
है। बेहिसाब बढ़ती हुई बेरोजगारी से लोग संत्रस्त हें तथा राष्ट्रीय ऋण बढ़कर तीन 
गुना हो गया है। यह सब तब हुआ है जब देश को विदेशी खुलकर लूट रहे हैं 
और देश से अंधाधुंध इतना पैसा बाहर ले जा रहे हैं जितना कि कभी उन्होंने यहाँ 
लगाया ही नहीं था। देश ने गत पाँच वर्षो में विदेशियों को इतना अधिक धन दे 
दिया है जो कि किसानों के उस सारे कर्जे से भी कहीं अधिक है जिसे सरकार 
माफ करने से इनकार कर रही है। 
चारों ओर से घिरे हुए इस अंधकार में भारतीय जनता पार्टी एक प्रकाश-स्तंभ 
के रूप में खड़ी है। यह देश और धर्म, समता और समन्वय की समर्थक है। यह 


356 / पार्टी दस्तावेज खंड ] 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सभी के लिए किसान और जवान के लिए, युवक और वृद्ध के लिए, गरीब और 
पद्दलित के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, 
किसी भी धर्म के माननेवाले हों, अथवा उनका कोई भी लिंग हो, सामाजिक एवं 
आर्थिक न्याय की पक्षधर है। यह कानून और व्यवस्था तथा विशेष रूप से नैतिक 
व्यवस्था की समर्थक है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के बिना न तो कोई देश 
जीवित रह सकता है और न ही फल-फूल सकता है। भारतीय जनता पार्टी 
शोषणकारी पूँजीवाद और दमनकारी साम्यवाद दोनों को अस्वीकार करती है। 
जीवन और समाज के प्रति इसका रवैया हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप एकात्मक एवं संपूर्णतावादी है। यह खेत में 
काम करनेवाले किसान और कारखाने में काम करनेवाले मजदूर, दोनों को 
आधुनिक भारतीय राष्ट्र-रथ के दो शक्तिशाली पहिए मानती है। इसका यह 
विश्वास है कि राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उन लोगों को ऊपर 
उठने और मुख्यधारा में सम्मिलित होकर बराबर का दरजा नहीं मिल जाता जो 
सदियों से सामाजिक जीवन के निम्नतम स्तर पर उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जिसका हमारे संविधान 
निर्माताओं के अनुसार सर्वधर्म-समभाव से तात्पर्य था और जिसका मतलब 
धर्मविहीन राज्य नहीं हे, में विशवास करती है। इसका निश्चय ही यह अर्थ नहीं 
है कि हम अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को नहीं मानते जो हमारे इस 
महान्‌ राष्ट्र की आधारशिला है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है-न्याय सबको, 
पर तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। 
यह हमारी पहचान है और यही हमारा उद्देश्य है। आइए, राष्ट्र-निर्माण के 
इस महान्‌ यज्ञ में और इस देश को समृद्धि तथा कीर्ति के उच्चतम सोपान पर 
ले जाने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी भारत को 
उसके उच्चतम शिखर पर पहुँचाने और इसे एक आधुनिक, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध 
राष्ट्र का स्वरूप देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 
[] 
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राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता 


भारत एक देश है और जाति, पंथ या भाषा की विभिन्नता के बाबजूद सभी 
भारतीय एक जन, एक राष्ट्र हैं। 
मजहबी राज्य की अवधारणा भारतीय मानस को कभी स्वीकार्य नहीं रही, 
और भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि भारत में राज्य संस्था ने सदा 
सभी धर्मो का समान रूप से आदर किया हे तथा भाषा, लिंग, जाति अथवा धर्म 
के आधार पर किसी नागरिक के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं बरता है। 
राज्य का यह कर्तव्य है कि बह सभी अल्पसंख्यकों-भाषायी, धार्मिक अथवा 
नस्ली को न्याय एवं सुरक्षा की गारंटी दे। भारतीय जनता पार्टी संविधान की भावना 
के अनुरूप इन दोनों में संतुलन बनाए रखने में विश्वास करती है। 
भारतीय जनता पार्टी यह भी मानती है कि कुछ राज्यों में, उनके आकार के 
कारण, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे राज्यों को 
बनाने की पक्षधर है जो आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से स्वावलंबी हों। भारतीय 
जनता पार्टी इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी-- , 
।. राज्य सरकारों को पुष्ट करेगी और उन्हें सुदृढ़ बनाएगी तथा न तो उन्हें 
अस्थिर करेगी और न ही उनका तख्ता पलटेगी। 
2. राज्यों को केंद्रीय राजस्व में से उचित हिस्सा देगी और राज्यों के वित्तीय 
अधिकारों को बढ़ाएगी। 
3. सभी अंतरराज्य एवं केंद्र-राज्य विवादों को तय करने के लिए अनुच्छेद 
263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद्‌ का गठन करेगी। 
4. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा 
करके करेगी। 
5. मंत्रियों की संख्या को विधायकों के दस प्रतिशत तक सीमित करेमी। 
6. सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे बे भाषायी हों या मजहबी, शांति और सुरक्षा 
तथा प्रगति और विकास के लिए पूर्ण अवसरों की गारंटी देगी। 
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7. संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देगी तथा संविधान 
के 59 वें संशोधन को रद्द कर देगी। 

8. देश में प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, जैसे हिंदू कानून, मुसलिम 
कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून, नागरिक कानून आदि की समीक्षा के 
लिए और इन कानूनों के उचित एवं समान अवयवों का पता लगाने तथा 
एक समान नागरिक संहिता के लिए आम राय बनाने की दृष्टि से एक 
प्रारूप तैयार करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति करेगी। 

9. अपकेंद्रीय प्रवृत्तियों की रोकथाम करनेवाला एक प्रभावी उपकरण बनाने 
की दृष्टि से भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त 
करेगी। 

0. दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र को राज्य बना देगी, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल 
और निहार में बनांचल को अलग राज्य बना देगी और लद्दाख को संघ 
राज्य क्षेत्र का दरजा प्रदान करेगी। 

।।. नागरिकों की एक राष्ट्रीय पंजिका तैयार करेगी। 


मानवाधिकार आयोग 

भारतीय जनता पार्टी बर्तमान अल्पसंख्यक आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 
इसे मानबाधिकर आयोग के रूप दे देगी ताकि यह सभी व्यक्तियों, वों और 
समुदायों के उचित अधिकारों का ध्यान रखे। 


निष्पक्ष चुनाव 

लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बहुत आवश्यक हैं। 
भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि चुनाव नियमित रूप से तथा अत्यंत 
निष्पक्षतापूर्वक कराए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी- 

, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य मतदान प्रणाली आरंभ करेगी। 

. चुनावी व्यय राजकोष द्वारा वहन करने की व्यवस्था करेगी। 

. कंपनियों द्वारा चंदे पर प्रतिबंध लगा देगी। 

. मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र जारी करेगी। 

. सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों का प्रयोग करेगी। 

_ विदेशों में रहनेबाले भारतीय नागरिकों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार 

प्रदान करेगी। 

7. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को और अधिक दूढ़ करने के उद्देश्य से 
इसपर होनेवाले व्यय को उसी प्रकार भारत की संचित निधि में से भारित 
व्यय मानने की, जैसी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उच्चतम 
न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यय के बारे में व्यवस्था 
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है, वैसी आयोग के लिए एक स्वतंत्र न्यूनतम ढाँचे की व्यवस्था करेगी। 

8. हर पाँच साल बाद राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ करवाएगी। 

9. चुनावों में सूची-प्रणाली को आरंभ करने की संभावना पर विचार 
करवाएगी। 

।0. पार्टी के हिसाब-किताब की सार्वजनिक रूप से लेखा-परीक्षा करवाएगी। 

।. सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव 
आयोग द्वारा निर्मित आचार-संहिता को कानूनी रूप देगी तथा आचार-संहिता 
के उल्लंघन को कानून के अंतर्गत भ्रष्ट प्रथा माना जाएगा। 

।2. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा दूरदर्शन 
एवं आकाशवाणी का दुरुपयोग न किया जाए, चुनाव आयोग को इनके 
द्वारा प्रसारित सभी राजनीतिक एवं चुनाव संबंधी समाचारों के अनुवीक्षण 
(मॉनिटर) का अधिकार देगी। 

।3. चुनाव व्यय को अधिकतम सीमा में उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट, 


उसकी पार्टी और समर्थकों द्वारा किए जानेवाले संपूर्ण व्यय को शामिल 
करेगी। 


स्वच्छ सार्वजनिक जीबन 


भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने को सर्वाधिक 
प्राथमिकता देगी। पार्टी का यह मत है कि सभी भ्रष्टचारों का मूल राजनीतिक 
भ्रष्टाचार में हे। पार्टी भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के 
अपवित्र गठबंधन को समाप्त करने के लिए शीषघ्रतापूर्वक प्रभावी कदम उठाएगी। 
भारतीय जनता पार्टी सभी स्तरों पर भ्रष्टचार का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध 
है और इसके लिए विशेष रूप से निम्न कदम उठाएगी- 

।. विभिन्न मंत्रालयों एबं सरकारी विभागों द्वारा किए गए सभी विदेशी सौदों 
(प्रतिरक्षा सौदों सहित) में भ्रष्टचार की जाँच की जाएगी और अपराधियों 
को दंडित किया जाएगा। 

2. ऐसी संस्थाओं अथवा लोकपाल और ऐसे कानूनों का निर्माण किया 
जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री भी आते हों। 

3. सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रय एवं ठेके आदि के 
बारे में प्रक्रिया एवं नियमों का नवीकरण और राजनीतिक अधिकारियों 
की स्वविवेकाधीन शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। 

4. बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन तथा ईमानदार करदाता को परेशानी से 
बचाने के लिए और काले धन की उत्पत्ति पर अंकुश रखने की दृष्टि 

से कर के ढाँचे को वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा एवं सुचारू बना दिया 
जाएगा। 
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5. सब मंत्रियों को प्रति वर्ष अपनी संपत्ति के बारे में घोषणा करनी होगी। 


6. 


7५ 


भ्रष्ट आचरण का पता लगाने और दोषी व्यक्तियों को शीघ्रता से सजा 


देने के लिए वर्तमान कानूनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शक्तियों की 


समीक्षा की जाएगी और उन्हें अद्यतन बनाया जाएगा। 
सरकारी विभागों में व्यय संबंधी नियमों को कठोरता से लागू करके कम 
खर्च तथा सादगी का वातावरण निर्माण किया जाएगा। 


हमारा पूर्वोत्तर 
संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र खौल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि पूर्वोत्तर 
क्षेत्र की उपेक्षा एबं इसके अंसतोषजनक आर्थिक विकास और उसके फलस्वरूप 
विदेशी पादरियों द्वारा शोषण के लिए केंद्रीय सरकार पूर्णतया जिम्मेदार है। 
भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र की खतरनाक स्थिति का मुकाबला करने 
के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगी- 


I. 
2. 


o) 


भारत-बँगलादेश सीमा के साथ-साथ कँटीले तारों को बाड़ लगाना। 
युद्ध स्तर पर घुसपैठियों का पता लगाना और उनके नाम मतदाता सूची 
में से निकालना; साथ ही उन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाएँगे। 


` सीमावर्ती राज्यों में सभी नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करना। 
. घुसपैठियों द्वारा अर्जित भूमि संबंधी संपत्ति का पता लगाने के लिए एक 


विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण तथा इस प्रकार की संपत्ति को अनिवार्य रूप 
से जब्त करना। 


बिदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम को रद्द करना। विदेशी अंशदान 


पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी भी निजी संगठन को चाहे वह 
धार्मिक हो, सामाजिक हो अथवा अन्य किसी प्रकार का हो, नगदी या जिंस 
के रूप में कोई भी विदेशी अंशदान लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 


. सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक रेखा अनुमति-पत्र प्रणाली को खत्म कर 


दिया जाएगा। 


, शरणार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी। 


8. चकमाओं की बँगलादेश को ससम्मान वापसी के लिए प्रभावी कदम 


9. 
I0. 


पंजाब 


उठाना। 
असम का और विभाजन न होने देने को सुनिश्चित करना। 
आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए एक उपयोजना का कार्यान्वयन। 


पंजाब की वर्तमान दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस (इ) को पूरी 
तौर पर जिम्मेदार मानती है। पंजाब की स्थिति सरकार के पास अधिकारों की कमी 
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की वजह से नहीं बिगड़ रही है। अधिकार तो सरकार के पास बहुत अधिक हैं, किंतु 
न तो उसके पास कोई नीति ही है और न ही काम करने के लिए इच्छाशक्ति। 
भारतीय जनता पार्टी सदा ही पंजाब में सामाजिक भाईचारा बनाए रखने की 
कोशिश करती रही है। पार्टी के अनेक नेता, जिनमें पंजाब प्रदेश भाजपा के 
अध्यक्ष और उनके अन्य सहयोगी शामिल हैं, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति 
दे चुके हैं। 
भारतीय जनता पार्टी पंजाब समस्या का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण हल निकालने 
की कोशिश करेगी। यह पंजाब में आतंकवाद को रोकने के लिए निम्न कदम 
उठाएगी-- 
।. पाकिस्तान के साथ-साथ लगनेवाली पश्चिमी सीमा पर अविलंब एक 
सुरक्षा पट्टी का निर्माण। 
2. यदि आवश्यक हो तो मड क्षेत्र में नागरिक प्रशासन की मदद करने के 
लिए सेना की सहायता की जाएगी। 
3. गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाना। 
4. श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात्‌ दिल्‍ली तथा अन्यत्र निर्दोष लोगों 
की हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना। 
- जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं उनकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति करना। 
- पंजाब की अर्थव्यवस्था के ढाँचे में परिवर्तनों की समीक्षा करना तथा 
उसकी विकृतियों को दूर करना। 


० (० 


जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिमी क्षेत्र 

भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर राज्य में हाल की घटनाओं और जम्मू 
के लोगों के साथ लगातार किए जानेवाले भेदभाव के प्रति चिंता व्यक्त करती है। 
कट्टर सांप्रदायिक और पाकिस्तान-समर्थक तत्त्व कश्मीर घाटी में भारत के 
खिलाफ नफरत का एक बड़ा भारी अभियान चला रहे हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र 
व्यापक आतंक की विभीषिका से पीड़ित है। पश्चिमी सीमा के साथ-साथ निर्बाध 
रूप से होनेवाली घुसपैठ और तस्करी को सक्रियता से रोकने की आवश्यकता है। 
भारतीय जनता पार्टी इसके लिए निम्नलिखित सुझाव देती है-- 

।- जम्मू व कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात से विदेशियों को चुन-चुनकर 
निकालने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएँ। 

2. प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ और शस्त्र एवं गोला-बारुद, नशीले 
पदार्थों तथा अन्य निषिद्ध वस्तओं की तस्करी को रोकने के लिए एक 
सुरक्षा पट्टी का निर्माण करके पाकिस्तान के साथ लगनेवाली सीमा की 
कारगर तरीके से रक्षा की जाए। 

3. जम्मू के लिए एक प्रादेशिक परिषद्‌ का गठन किया जाए ताकि विकास 
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कार्यों में विद्यमान प्रादेशिक असंतुलनों को खत्म किया जा सके। 


कानून और व्यवस्था तथा दुर्बल वर्गों की रक्षा करना 
भारतीय जनता पार्टी को देश में निरंतर बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा पर 
अत्यधिक चिंता है। इसमें सांप्रदायिक हिंसा, अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों 
पर अत्याचार और महिलाओं से बलात्कार भी सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी 
का यह विश्वास है कि दुर्बल वर्गों को अत्याचारों से प्रभावी संरक्षण दिए जाने की 
आवश्यकता है। पार्टी सभी नागरिकों के जीवन, शरीर, संपत्ति और सम्मान की 
सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गंभीर रूप से हिंसा के मामलों में भारतीय जनता पार्टी 
निम्नलिखित उपाय बरतेगी-- 
।. सदा ही न्यायिक जाँच करवाई जाएगी। 
2. जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। 
3. हिंसा को भड़काने तथा कर्तव्य का पालन न करनेवाले दोषी व्यक्तियों 
को दंड दिया जाएगा। 
4. सभी दंगापीड़ितों को उपयुक्त तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और 
उन्हें फिर से बसाया जाएगा। 
5. दंगों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु उन क्षेत्रों का गहराई से 
सामाजिक व आर्थिक अध्ययन करवाया जाएगा जहाँ अकसर दंगे होते हैं। 
6. आधुनिकीकरण के कार्यक्रम और अधिक अच्छी सेवा शर्तों द्वारा पुलिस 
बल को कानून तथा व्यवस्था का एक कुशल एवं निष्पक्ष साधन बना 
दिया जाएगा। 
7. पुलिस के कामों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोक दिया जाएगा और पुलिस 
एवं जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए कारगर व्यवस्था बनाई 
जाएगी। 


न्याय एवं न्यायिक सुधार 

भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के 
बिना कानून का शासन स्थापित करना असंभव है। इसके साथ ही न्याय-पद्धति 
मामलों का शीघ्र निबटारा करनेवाली, कम खर्चीली और निष्पक्ष होनी चाहिए। 
भारतीय जनता पार्टी न्याय-प्रणाली की स्वतंत्रता, ईमानदारी और कार्य-कुशलता 
को फिर से स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी- 

।. गरीबों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को मुफ्त 
कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँगे और 
न्यायालय शुल्क को शनैः-शनैः खत्म कर दिया जाएगा। 

2. कानूनी प्रक्रिया को सरल बना दिया जाएगा और न्यायाधीशों की संख्या 
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बढ़ा दी जाएगी जिससे कि अधिकांश मुकदमे एक साल के अंदर ही खत्म 
कर दिए जाएँ। 

, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की व्यवस्था को जाएगी 
तथा न्यायिक अधिकार-प्राप्त न्याय पंचायतों को स्थापना को जाएगी। 
4. सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को अधिक अच्छी सेवा और वेतन की शर्ते 

प्रदान की जाएँगी। 

. उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक स्वतंत्र 
निकाय द्वारा प्रस्तुत नामाबली में से की जाएगी जिस पर अंतिम निर्णय 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति करेंगे। 

. न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाएगी, 
उन्हें उनके वेतन के बराबर पूरी पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ 
वे कोई भी पदभार ग्रहण नहीं कर सकेंगे। 

. न्यायिक व्यवस्था को, जिस पर गंभीर दबाव पड़ रहा हे, नया रूप देने 

के लिए सुझाव देने हेतु एक आयोग गठित किया जाएगा। 

मुकदमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए 

जाएँगे ताकि विभिन्न उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन 

मुकदमों को एक वर्ष के अंदर निबटाया जा सके। 

. अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि तथा सामूहिक बीमा योजनाओं जैसे 
सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाएँगे। 


w 
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सत्ता का विकेंद्रीकरण 


पंचायत प्रणाली बैदिक युग से भारतीय समाज पद्धति के लोकतांत्रिक रूप 
से कार्य करने का मुख्य आधार रही है। महात्मा गांधी और श्री जयप्रकाश नारायण 
स्थानीय स्वशासन के सबसे बड़े पक्षधर थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व 
में भारतीय जनसंघ ने सदा ही पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दरजा 
दिए जाने की माँग की थी। 
भारतीय जनता पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण और निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र 
को शक्तिशाली बनाने में विश्वास करती है। 
भारतीय जनता पार्टी पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को 
सुनिश्चित रूप से संबैधानिक दरजा प्रदान करेगी और उन्हें संसाधनों में सुनिश्चित 
रूप से भागीदार बनाएगी जिससे कि उन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार की कृपा पर 
निर्भर न रहना पड़े। 
भारतीय जनता पार्टी ज तो पंचायतों को ऊपर से थोपेगी और न ही राज्य 
सरकारों को नजरअंदाज करने के लिए उनका प्रयोग करेगी। 


[] 
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राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 


भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक गहरे संकट से गुजर रही है। वस्तुतः 
यह गत दस वर्षों से गतिहीन बनी हुई है और ।985 से तो इसमें विशेष विकार 
उत्पन्न हो गए हैं। इन वर्षों में राष्ट्र के मुख्य भोजन की चीजों की प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता घटती गई है। फलतः राष्ट्र को मिलनेवाले पोषण में निरंतर गिरावट 
आती जा रही है। योजना की गलत प्राथमिकताओं के फलस्वरूप देश में रंगीन 
टीवी सैटों का तो उत्पादन अधिक हो रहा है किंतु इस्पात जैसी मूलभूत चीजों का 
नहीं; ज्यादा कंप्यूटर तो बन रहे हैं; किंतु पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है; अधिक 
शानदार कारें तो बन रही हैं किंतु पर्याप्त बसें नहीं बनती, बढ़िया किस्म का कपड़ा 
तो अधिक बन रहा है, किंतु सस्ते किस्म की धोतियाँ और साड़ियाँ पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध ही नहीं हैं। इस एकपक्षीय उच्चवर्गीय प्राथमिकता और भ्रष्टाचार तथा 
फिजूलखर्ची का परिणाम यह है कि आज पहले से कहीं अधिक लोग नौकरियों 
की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं, पहले से कहीं अधिक किसान भूमिहीन हो 
गए हैं और अनपढ़ों की संख्या पहले से कहीं अधिक हुई है। उपभोक्ता कमरतोड़ 
महँगाई के बोझ से पिस रहा है। आनंद की बजाय दुःख ज्यादा है। धन-संपत्ति की 
बजाए गरीबी ज्यादा बढ़ी है। 

भारतीय जनता पार्टी आधुनिकीकरण की मृग-मरीचिका का पीछा करते हुए 
जान-बूझकर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने के लिए सत्तारूढ़ दल को पूर्णतया 
जिम्मेदार मानती है। 

चालीस वर्ष पहले किसान और अन्य क्षेत्रों में उसके समकक्ष व्यक्ति में बहुत 
अधिक आर्थिक विषमता नहीं थी। किंतु आज इसमें एक और तीन का अनुपात 
है, शीघ्र ही यह बढ़कर एक और चार हो जाएगा। एक ऐसा देश जो अपने किसानों 
की घोर उपेक्षा करता है, लाजिमी तौर से सदा गरीबी की दल-दल में फँसा रहेगा, 
जैसाकि भारत है। देश अब कई साल बाद फिर से अनाज का आयात करने लगा 
है जो न केवल कृषि के मोरचे पर, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ही कांग्रेस (इ) 
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द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था की जीती-जागती तसवीर हे। इन वर्षों में हमारे शासकों 
की गलत नीतियों की वजह से हजारों करोड़ रुपए गरीब गाँववालों के हाथों से 
छीनकर शहरी अमीरों के हाथों में पहुँच गए हैं। फलस्वरूप गाँवों में व्यापक 
कर्जदारी फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी इस कुव्यवस्था को समाप्त करेगी तथा 
देश को मानव के प्रति संवेदनशील अर्थव्यवस्था प्रदान करेगी। पार्टी पूर्ण रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिए और अधिकतम उत्पादन करने, मूल्यों को स्थिर रखने 
तथा गरीबी को हटाने और ग्रामीण कर्जदारी को समाप्त करने के लिए सभी 
आवश्यक कदम उठाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित कार्यक्रम 
प्रस्तुत करती है-- 


कृषि 
भारतीय जनता पार्टी की राय में ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास भारत की 
समृद्धि की कुंजी है। पार्टी की राय में भारतीय किसानों में 65 प्रतिशत निर्धन हैं 
और उनके त्वरित विकास के लिए पूँजी तथा सस्ते कृषि उपकरण दिए जाने 
आवश्यक हैं। जब तक कृषि पर निर्भर लोगों का बोझ कम नहीं किया जाता तब 
तक किसान गरीबी में डूबा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों का 
जाल बिछा देना ही भारतीय किसान की गरीबी की समस्याओं का सही इलाज है। 
भारतीय जनता पार्टी अपने किसानों के अधिकार-पत्र को कार्यान्वित करने के 
लिए वचनबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए एक अभिनव कार्यक्रम 
प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार- 
।. किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के कर्जे माफ कर दिए 
जाएँगे। 
2. केंद्र और राज्य, दोनों की योजनाओं के धन का 60 प्रतिशत ग्रामीण 
विकास, कृषि तथा उससे संबद्ध सेबाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। 
3. किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित रूप से दिए जाएँगे। ये मूल्य खेती 
के काम आनेवाली चीजों के लागत मूल्य और जीवन सूचकांक आदि 
को हिसाब में शामिल करने के बाद तय किए जाएँगे। 
4. कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित रूप से दी जाएगी। 
5. कृषि र उद्योग निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में समानता (पैरिटी) रखी 
जाएगी। 
6. देश भर में कृषि वस्तुओं के आवागमन पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा 
लिए जाएँगे। 
7. पानी और बिजली प्रचुर मात्रा में और नियमित रूप से दिए जाने की 
व्यवस्था की जाएगी। 


8. फसल और पशु बीमा योजनाओं को आरंभ किया जाएगा जिनके द्वारा 
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फसल के न होने, प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसल के नष्ट अथवा 
क्षतिग्रस्त होने अथवा पशुओं में महामारी फैलने पर पर्याप्त मुआवजे की 
गांरटी दी जाएगी और बहुत पुरानी आचार-संहिता को भी अद्यतन किया 
जाएगा। 

9. भूमि अधिग्रहण की अवस्था में बाजार भाव पर एक किश्त में मुआवजा 
दिया जाएगा और इस प्रक्रिया में उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाया 
जाएगा। 

।0. किसानों को पासबुकें दी जाएँगी और भूमि संबंधी कानूनों को लागू किया 
जाएगा। 

।।. सारी परती जमीन को कृषि योग्य बनाया जाएगा और बारानी खेती की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

।2. बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं को आरंभ किया जाएगा, हजारों छोटी और 
लघु सिंचाई योजनाओं को आरंभ किया जाएगा, बाढ़ नियंत्रण एवं राहत 
कार्यो की प्रभावी एवं दक्ष व्यवस्था की जाएगी। 

3. दालों, तिलहन फसलों, मेवे तथा सब्जियों की खेती और अन्य नगदी 
फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएंगा। 

4. ग्रामीण वनों और निस्तार भूमि पर परंपरागत अधिकारों की रक्षा की 
जाएगी। 

5. न्यूनतम नागरिक सुविधाओं जैसे पीने के पानी, सड़कों तथा अन्य संचार 
साधनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के लिए तेजी से व्यवस्था की 
जाएगी। 

6. क्रय-अभियान को एक व्यापक और कुशल व्यवस्था द्वारा इस प्रकार 
संगठित किया जाएगा जिससे सब किसानों, और विशेष रूप से छोटे 
किसानों को सुनिश्चित रूप से गारंटीशुदा मूल्य मिल सके ओर उन्हें 
बाध्य होकर अपना माल सस्ते दामों पर न बेचना पड़े। 

7. कृषि लागत तथा मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा जिससे कि 
इसके दो-तिहाई सदस्य खेती करनेवाले लोग हों। 


गो-संरक्षण एवं पशुपालन 

भारतीय जनता पार्टी इस बात पर चिंता प्रकट करती है कि संविधान के 
अनुच्छेद 48 के स्पष्ट उपबंध और उच्चतम न्यायालय के इस बात पर बल देने 
के बावजूद कि गो-संरक्षण एक संवैधानिक समादेश है और गोहत्या मुसलिम धर्म 
सहित किसी भी धर्म में अनुज्ञात नहीं है, भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप 
से पश्चिम बंगाल और केरल में अभी तक गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया 
गया है। 
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भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि गो-संरक्षण 
अनंतकाल से हमारी संस्कृति का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। भारतीय कृषि का 
संपूर्ण ढॉचा सहनशील गाय और उसकी संतान पर टिका हुआ है। 70 करोड़ से 
अधिक पशु भारत के गाँवों में खेती के काम में लगे हुए हैं। ग्रामीण परिवहन की 
80 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता बैलों से पूरी की जाती है। गाय और इसकी 
संतति ऊर्जा, खाद और ईंधन जिसमें बायो-गैस भी शामिल है, का अब भी सबसे 
बड़ा स्रोत बना हुआ है। गाय पर्यावरण के संरक्षण का भी एक प्रभावी साधन है। 

भारतीय जनता पार्टी को दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि लगभग तीस 
लाख गाय प्रति वर्ष मारी जाती हैं और इनमें से अधिकांश का निर्यात किया जाता 
है। भारतीय जनता पार्टी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगी। इसके द्वारा-- 

।. संविधान के अनुच्छेद 48 को संशोधित किया जाएगा ताकि इसमें सौंडों 
और बैलों को भी शामिल किया जा सके और गोहत्या के राजकीय 
व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा 
कि किसी को भी गोहत्या का व्यापार और व्यवसाय करने का मूलभूत 
अधिकार नहीं है, गो-संरक्षण के विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर 
लिया जाएगा। 

2. देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए गोसंवर्धन और पशुपालन, जिसमें भेड़ 
और बकरियों की नस्ल सुधारना भी शामिल है, की नीति को कार्यान्वित 
किया जाएगा। 

3. गोशालाओं तथा पिंजरापोलों की आय को कर-मुक्त किया जाएगा। 


उद्योग 
भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक नीति के निम्नलिखित चार महत्त्वपूर्ण सूत्र 
हे 

।. आत्मनिर्भरता : भारतीय जनता पार्टी की औद्योगिक नीति सार रूप से 
राष्ट्रवादिता पर आधारित होगी। हमारी पार्टी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 
उपभोक्ता उद्योगों में प्रवेश नहीं करने देगी। हमारी पार्टी देश के बाह्य 
आर्थिक संबंधों में जिनमें टेक्नोलॉजी और पूँजी का आयात भी शामिल 
है, आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि मानती है। 

2. विकेंद्रीकरण : भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र 
के पक्ष में है जिससे आर्थिक विकास के लाभ गरीब-से-गरीब आदमी को 
भी प्राप्त हों। पार्टी का यह विश्वास है कि इसके लिए आर्थिक सत्ता का 
विकेंद्रीकरण होना जरूरी है जो कि इस समय राज्य अथवा बड़े-बड़े 
व्यापारियों के हाथों में केंद्रित है। इसके फलस्वरूप पार्टी कृषि और खेती 
पर आधारित उद्योगों तथा स्वदेशी को प्राथमिकता देगी और उद्योगों में लघु 
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एवं मध्यम कोटि के क्षेत्र को महत्त्व देने के लिए भी वह वचनबद्ध है। 


. आधुनिकीकरण : भारतीय जनता पार्टी देश की बदलती हुई आवश्यकताओं 


के अनुसार नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी और एक आधुनिक एवं 
प्रगतिशील भारत का निर्माण करेगी। किंतु यह टेक्नोलॉजी मनुष्य के मात्र 
एक संसाधन के रूप में अवमूल्यन किए जाने की इजाजत नहीं देगी। 
मानव हमारी विकास संबंधी नीतियों का मुख्य केंद्र-बिंदु होगा। 


. दरिद्रनारायण सेवा : उपरोक्त तीन तत्त्वों के अनुसरण में भारतीय 


जनता पार्टी का उद्देश्य -यह होगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को 
भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की न्यूनतम कल्याणकारी 
सुविधाएँ प्राप्त हों। 


भारतीय जनता पार्टी लोगों तक नौकरियाँ पहुँचाने में कोई कोर-कसर उठा 
नहीं रखेगी। रोजगार पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की औद्योगिक नीति का 
मुख्य हिस्सा होगा। 

भारतीय जनता पार्टी उद्योगों का चहुँमुखी विकास करेगी और उन्हें प्रोत्साहित 
करेगी। इस दृष्टि से- 


I. 
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सार्वजनिक क्षेत्र को उत्पादक एवं लाभ अर्जित करनेवाला बनाया जाएगा, 
इसकी प्रबंध व्यवस्था का व्यवसायीकरण किया जाएगा और इन 
कारखानों के लिए व्यवसायी प्रबंधकों का चुनाव करने, उन्हें प्रशिक्षित 
करने तथा उनकी नियुक्ति करने के लिए “भारतीय प्रबंध सेवा' नामक 
एक केंद्रीय सेवा का गठन किया जाएगा। 


. बहुराष्ट्रीय निगमों, बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का क्षेत्र 


निर्धारित कर दिया जाएगा। 
इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय हितों को 


सुरक्षित रखनेवाले वर्तमान पेटेंट संबंधी कानूनों के साथ विदेशी दबाव के 
अंतर्गत छेड़-छाड़ न की जाए। 

बे तमाम नियंत्रण जिनसे भ्रष्टाचार पनपता है तथा उद्यम की भावना नष्ट 
होती है, समाप्त किए जाएँगे और केवल वे ही प्रतिबंध रखे जाएँगे जो 
सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हों। 

स्वदेशी की भावना को बढ़ाया जाएगा। 

अधिकाधिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण लघु उद्योग तथा क्कुटीर 
उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। 

लघु उद्योगों को अधिक सस्ते दर पर ऋण- उपलब्ध कराया जाएगा। 
औद्योगिक कारखानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उनकी 
क्षमता के पूर्ण उपयोग को आश्वस्त किया जाएगा। 
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9. कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

।0. औद्योगिक विकास में सजीव भूमिका अदा करने के लिए अनुसंधान एवं 
विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

।।. व्यापारियों से सार्बजनिक भलाई के लिए टूस्टी के रूप में कार्य करने की 
अपेक्षा की जाएगी। 

।2. उद्योग तथा व्यापार में उत्तमता को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया 
जाएगा। 

।3. कंपनियों को कर में छूट तथा अन्य प्रावधानों द्वारा अपने समग्र लाभ की 
कुछ राशि का उपयोग कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को अंशधारी बनाने 
के लिए करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। 


राष्ट्रीय वस्त्र नीति 

भारतीय जनता पार्टी एक एकीकृत वस्त्र नीति की आवश्यकता को स्वीकार 
करती है और वस्त्र उद्योग के हथकरघा तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र को सुनिश्चित रूप 
से संरक्षण प्रदान करेगी। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्षेत्र को 
अर्थात्‌ संगठित अथवा मिल क्षेत्र, विद्युत्‌ तथा हथकरघा क्षेत्र और खादी तथा 
कुटीर उद्योगों की भूमिका का सीमांकन करेगी। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को 
सुनिश्चित रूप से सस्ता कपड़ा प्राप्त कराएगी और विभिन्न क्षेत्रों को राष्ट्रीय एवं 
अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगी। हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण दिया 
जाएगा। कपास उगानेवालों के हितों की भी समुचित रक्षा की जाएगी। 


करारोपण 


भारतीय जनता पार्टी काले धन के निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी एवं 

साहसपूर्ण कदम उठाएगी। इस दिशा में पार्टी निम्न कार्यक्रम अपनाएगी- 

।. संपूर्ण कर-व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा और उसे सरल 
बनाया जाएगा। आयकर की अधिकतम दर 40 प्रतिशत होगी। 

2. आयकर की छूट की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर 
दिया जाएगा तथा निश्चित आयवाले वर्गों के लिए अलग-अलग स्लैन 
प्रणाली और निम्न दर आरंभ की जाएगी। 

3. चुंगी समाप्त कर दी जाएगी और नगरपालिकाओं को होनेवाली हानि को 
राज्य सरकारें पूरा करेंगी। 


4. बिक्री-कर हटा दिया जाएगा और राज्य सरकारों की हानि केंद्र सरकार 
पूरी करेगी। 


5. सब प्रकार को बचत तथा स्वीकृत संगठनों (जिनमें गैरसरकारी संस्थाएँ 
भी शामिल हैं) में लगाई गई पूँजी धन-कर तथा संपदा शुल्क से मुक्त होगी। 
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6. निगम कर के राजस्व में राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा। 

7. तस्करों तथा अन्य आर्थिक अपराध करनेवालों के साथ सख्ती की 
जाएगी। 

8. विदेशी बैंकों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 

9. भारत के रिजर्व बैंक की उचित निगरानी तथा प्रत्याभूति के अधीन 
छोटे-छोटे स्थानीय बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

।0. करापवंचन के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी किंतु लोगों को बचत 
के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ईमानदार करदाता को परेशानी से 
बचाया जाएगा। 

।।. देश के लिए संतुलित बजट की नीति का अनुसरण किया जाएगा और 
भारी घाटे के राष्ट्रीय बजट बनाने की वर्तमान प्रवृत्ति को खत्म कर 
दिया जाएगा। 

2. बजट में घाटे और सरकार के ऋण पर वैधानिक सीमा लगा दी जाएगी। 
भारत के रिजर्व बैंक को सरकारी मौद्रिक नीतियों का विनियमन करनेवाली 
एक स्वायत्तशासी संस्था में रूपांतरित कर दिया जाएगा। यह संस्था सीधे 
संसदू के प्रति उत्तरदायी होगी। 


विदेशी अस्तियाँ 

भारतीय जनता पार्टी एक उपयुक्त कानून क्रा अधिनियमन करेगी और उसे 
कठोरता से लागू करेगी जिसके द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अपनी 
विदेशी अस्तियों, जिनमें गुप्त और अघोषित बैंक खाते भी शामिल हैं, को बताना 
अपेक्षित होगा। भारतीय जनता पार्टी विदेशों में भारतीयों के ऐसे धन का पता 
लगाने के लिए जिसका हिसाब नहीं दिया गया है, विदेशों के साथ संधि करने सहित 
सभी कदम उठाएगी। 


मूल्य 
भारतीय जनता पार्टी उत्पादन तथा संभरण के कुशल प्रबंधन एवं भ्रष्टाचार, 
जो मूल्य-वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, के उन्मूलन द्वारा मूल्यों में स्थिरता 
लाएगी। भारतीय जनता पार्टी मजदूरी, मूल्य और लाभ संबंधी एक सुनियोजित 
नीति तैयार करेगी। इसके कार्यान्वयन के लिए निम्न उपाय बरते जाएँगे 
।. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों को विनियमित 
करने के लिए एक मूल्य आयोग नियुक्त किया जाएगा। 
2. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में निजी एवं सरकारी सेवाओं में, जिनमें 
केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय शासन भी सम्मिलित हैं, महँगाई भत्ता बढ़ाकर 
मूल्य-वृद्धि को पूरी-पूरी तथा तत्काल भरपाई की जाएगी। 
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3. नगरों और गाँवों में उचित मूल्य की दुकानें अधिक संख्या में खोली 
जाएँगी। वर्तमान व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा। 

4. न केवल अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल अपितु दालें, खाने का तेल 
और साबुन तथा इसी प्रकार की रोजमर्रा के काम में आनेवाली अन्य 
चीजें भी इन दुकानों से उपलब्ध कराई जाएँगी। 


उपभोक्ता सरक्षण 

भारतीय जनता पार्टी की यह राय है कि उत्पादन लागत, मूल्य और लाभ 
के बीच एक परस्पर संबंध होना चाहिए। किसी को भी अत्यधिक मुनाफा हजम 
करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तमता पर नियंत्रण को 
नियमित करने के लिए कठोर उपाय लागू करने की आवश्यकता को भी स्वीकार 
करती है। इस दृष्टि से भाजपा निम्नलिखित कार्य करेगी- 

।. एक शक्तिशाली उपभोक्ता आंदोलन का निर्माण करेगी तथा उद्योगों द्वारा 
निर्मित वस्तुओं के लिए एक मूल्य एवं लाभ नीति तैयार करेगी। 

2. उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन लागत की घोषणा को संविहित 
रूप से उपलब्ध किया जाएगा। 

3. उपभोक्ता द्वारा कार, स्कूटर, टेलीफोन लगाने, गैस, बिजली का कनेक्शन 
आदि लेने के लिए अपनी माँग के पंजीकरण हेतु की गई जमा राशि पर 
उचित दर से ब्याज सुनिश्चित किया जाएगा। 

4. विशेष रूप से सभी जिलों में उफभोक्ता न्यायालयों का गठन करके 
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986 को लागू किया जाएगा। 


श्रमिक 
भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ ट्रेड यूनियन गतिविधियों में विश्वास करती है, 
अतः 
।. श्रमिक कानूनों को वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा और उन्हें सरल बनाया 
जाएगा। 
2. यूनियनों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दी जाएगी। 
3. सभी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा 
भारत में काम करनेवाली विदेशी कंपनियों में शोप फ्लोर से प्रबंध बोर्ड 
. तक कामगारों को साझेदारी आरंभ की जाएगी। 
4. कामगारों को मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव से बचाया जाएगा। 
5. कामगारों को उनके व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य दुष्परिणामों, जो एजबेस्टस, 
सीमेंट, स्लेट, अभ्रक, रसायन, कपड़ा जैसे उद्योगों से उत्पन्न होते हैं, से 
संरक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था के लिए उचित कानून बनाए जाएँगे। 
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पूर्ण रोजगार तथा काम का अधिकार 

भारतीय जनता पार्टी काम के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार 
मानती है और इसे संविधान में शामिल करेगी। पार्टी की सारी आर्थिक नीतियाँ-चाहे 
ने छोटे बाँध हों या कुटीर उद्योग, चाहे गृह निर्माण हो या सड़क बिछाना-रोजगार 
को भारी प्रोत्साहन देंगी। इनके अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाएँ और की जाएँगी-- 

।. देश भर में रोजगार गारंटी योजनाएँ चलाई जाएँगी। 

2. निर्धन वृद्धों को पेंशन दी जाएगी। 

3. प्रत्येक जिले एवं विकास खंड में विविधपूर्ण रोजगार योजनाओं, जिनमें 
गरीब अद्ध -रोजगार समूहों पर विशेष ध्यान होगा, त्वरित लागू करने के 
लिए तकनीकी-आर्थिक प्रकल्प केंद्र चलाए जाएँगे। 

4. जैसे ही किसी विकास खंड की रोजगार योजना मंजूर होगी वैसे ही रोजगार 
गारंटी स्कीम घोषित कर दी जाएगी। 


ऊर्जा 
भारत में, विशेष रूप से गाँवों में, जहाँ स्वतंत्रता के 42 वर्ष पश्चात्‌ भी 
ग्रामवासी ऊर्जा के किसी विश्वसनीय स्रोत के बिना जिंदगी बिता रहे हैं, ऊर्जा का 
भारी संकट विद्यमान है। इस स्थिति का युद्ध स्तर पर मुकाबला करना होगा। 
भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाएगी-- 
।. तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस के ज्यादा-से-ज्यादा भंडारों को खोजने 
के प्रयत्न और तेज कर दिए जाएँगे। 
2. उन बिजली घरों के काम को सुधारा जाएगा जो इस समय 50 प्रतिशत 
से कम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। 
3. बिजली की बड़े पैमाने पर होनेवाली चोरी को रोका जाएगा। 
4. घरों तथा कारखानों में बिजली का कुशलता से प्रयोग करने तथा उसकी 
बचत करने के लिए उपकरण लगाए जाएँगे। 
5. वनाच्छादित प्रदेश को, जो इस समय हमारी भूमि का ।9 प्रतिशत है, 
बढ़ाकर वांछित 33 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 
6. वायु, जल, बायोगैस तथा सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


गरीबों को न्याय 

वितरण में न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 

निम्नलिखित नीति संबंधी कदम उठाएगी- 

।. फालतू भूमि जिसका पहले ही पता लगाया जा चुका है (जो लगभग 55 
लाख एकड़ है), अधिकतम तीन वर्ष को अवधि में भूमिहीनों में बाँट दी 
जाएगी। 
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2. सभी जमीन जोतनेवालों को सक्षम अधिकारी द्वारा तुरंत घटनास्थल पर 
पूछताछ के आधार पर स्वामित्व के पट्टे दे दिए जाएँगे। इस संबंध में 
जो प्रगति होगी उसकी रिपोर्ट हर साल स्वीकृति के लिए विधानसभा पटल 
पर रख दी जाएगी। 

- भूमि संबंधी अधिकतम सीमा और काश्तकारी सुधारों को लागू करने के 
लिए विकास खंड स्तरीय समितियाँ और न्यायाधिकरण नियुक्त किए 
जाएँगे, काश्तकारों और भूमिहीन मजदूरों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व 
दिया जाएगा। 

- असंगठित ग्रामीण कामगारों को संरक्षण देने के लिए लिए कानूनी उपाय 
आरंभ किए जाएँगे। 

- संस्थात ऋणों में लघु एवं सीमांतक किसानों, भूमिहीन कामगारों और 

कारौगरों का हिस्सा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 50 प्रतिशत तक 

बढ़ा दिया जाएगा। 

प्रत्येक विकास खंड के लिए अंत्योदय योजनाएँ आरंभ की जाएँगी। 

बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का कुछ भाग 

ग्रामवासियों की भलाई के लिए खर्च करना होगा। 
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जग 


भारतीय जन राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। देश को नया रूप देने और 
उसके निर्माण के वे ही असली साधन हें। भारतीय जनता पार्टी उनकी अनेक 
प्रकार की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सचेष्ट है और उनके कष्टों को दूर करने 
के लिए वचनबद्ध है। भारतीय जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के लिए पार्टी 
निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 


ग्रामीण जन 

भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि गाँव के गरीब लोगों 
को उनके त्वरित विकास के लिए कुछ सामाजिक सेवाएँ और मूलभूत ढाँचा 
रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस दिशा में निम्न कार्यक्रम 
अपनाया जाएगा- 
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प्रत्येक ग्राम को पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के 
लिए योजनाएँ आरंभ को जाएँगी। सभी समस्याग्रस्त गाँवों में पाँच वर्ष में 
पानी पहुँचा दिया जाएगा। 


. प्रत्येक गाँव में बिजली लगा दी जाएगी। 

. गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 

. सामूहिक आवागमन के सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराए जाएँगे। 

. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान उपकरण एवं सेवाएँ उपलब्ध 


कराने के लिए योजनाएँ कार्यान्वित की जाएँगी। 


. गरीबों में उन पर हो रहे वर्तमान अन्याय एवं उनके अधिकारों के बारे 


में जागृति पैदा करने के लिए साक्षरता और निरंतर अनौपचारिक शिक्षा 
देने तथा व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान 
चलाए जाएँगे। 


, सफाई के लिए व्यवस्था को जाएगी (जिसमें अधिकाधिक मशीनों द्वारा 
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सफाई करने, गंदगी को ढकने और काड़े को डाले जाने तथा ठिकाने 
लगाने और उसको फिर से उपयोगी बनाने की व्यवस्था होगी। 
8. गरीबों के लिए आवास योजनाएँ आरंभ को जाएँगी। 


वेतनभोगी 
भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी वर्ग की समस्याओं 
को अच्छी तरह समझती है, जो अब निश्चित आय और बढ़ती हुई कीमतों की 
चक्की में पिस रहा है। इनकी स्थिति सुधारने के लिए 
।. निजी सेवाओं में भी वेतन को जीवनयापन संबंधी सूचकांक के साथ जोड़ 
दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी का हिसाब लगाते समय न्यूनतम आवास 
के मापदंड को भी शामिल किया जाएगा। 
. सभी सरकारी कर्मचारियों को मकान दिए जाएँगे और नियोजकों को अपने 
कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 
. निजी संस्थानों की सेवा, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में शनै:-शानै: 
विविध लाभकारी योजनाएँ लागू की जाएँगी। 
- जीबन बीमा की किस्त की दर घटा दी जाएगी। 
- भविष्य निधि में जमा धन पर आय बढ़ा दी जाएगी। 


> 
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बयोवृद्ध नागरिक व^\पेंशनभोगी 

भारतीय जनता पार्टी वयोवृद्ध नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की 
आवश्यकता को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की राय में निश्चित 
आय वर्ग में सबसे ज्यादा कष्ट पेंशनभोगियों को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 
इनके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी-- 

।- सभौ नागरिकों, को जिनमें वयोवृद्ध नागरिक भी सम्मिलित हैं, सामाजिक 
क आर्थिक न्याय दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन नीति बनाई 
जाएगी। 

2. ।87] में पेंशन अधिनियम के स्थान पर एक नया कानून बनाया जाएगा, 
जो बदली हुई सामाजिक सुरक्षा कौ विचारधारा के अधिक अनुकूल होगा। 

3. ऐसी योजनाएँ आरंभ की जाएँगी जिनसे वयोवृद्ध नागरिकों की प्रतिभा 
और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। 

4. पेंशनभोगियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुसार एक जैसा महँगाई 
भत्ता दिया जाएगा। 

5. पेंशनभोगियों पर आय-कर की दर घटाई जाएगी और कतिपय स्वीकृत 
योजनाओं में धन लगाने पर वयोवृद्ध नागरिकों को अधिक ब्याज-दर की 
सुनिश्चित रूप से व्यवस्था की जाएगी। 
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6. जब कभी वेतनक्रमों में संशोधन होगा तो पेंशन फिर से निर्धारित की 


जाएगी। 
7. पेंशनभोगियों को यात्रा संबंधी रियायतें दी जाएँगी। 


पूर्व-सैनिक 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि राजीव सरकार के हाथों पूर्व सैनिकों 
को हानि पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं के सोद्देश्य समाधान 
के लिए कार्य करेगी और वह निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू करने के लिए 
वचनबद्ध है- 

।. एक रैंक, एक पेंशन। 

2. 58 वर्ष की आयु तक रोजगार के गारंटीशुदा अवसर। 

3. कृषि एवं शहरी भूमि काश्तकारी कानूनों में आवश्यक परिवर्तन, ताकि 

सैनिकों के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। 
4. पूर्व सैनिकों के कल्याण को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाएगा। 
5. जिला सैनिक बोडो को शक्तिशाली बनाया जाएगा। 


सिंधीभाषी लोग 

भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि सिंधीभाषी लोगों ने 
भारतीय समाज की समृद्धि के लिए बहुमूल्य योगदान किया है। भारतीय जनता 
पार्टी सिंधी समुदाय को उनको पहचान, संस्कृति, भाषा और साहित्य के संरक्षण 
एवं संवर्धन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 (क) तथा 350 (ख) में 
सन्निहित बैधानिक प्रत्याभूतियों को भी पूरा करने का आश्वासन देती है। 

भारतीय जनता पार्टी उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बिभिन्न क्षेत्रों 
में भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। 


महिलाएँ 

भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी 

।. लिंगभेद को दूर करने और महिलाओं को समाज में समान दरजा दिलाने 
के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँगे, गर्भावस्था में बच्चे के लिंग परीक्षण 
पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 

2. बाल-विवाह को रोकने के लिए जन्म और मृत्यु की तरह व्रिवाहों का 
पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। 

3. पत्नी को पति की धन-संपत्ति और आय में बराबर का भागीदार बनाया 
जाएगा। 

4. महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए योजनाएँ आरंभ की 
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जाएँगी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आई.टी.आई. और पोलिटेक्निक 
संस्थाएँ खोलकर उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण की अधिक 
सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। 

5. उन नियोजकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएँगे तो मातृत्व लाभ व 
शिशु गृहों की सुविधाएँ आदि प्रदान करने से बचने के लिए महिला 
कर्मचारियों के साथ वैवाहिक स्थिति, आयु अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों 
के आधार पर भेदभाव करते हैं। 

, महिलाओं का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया 
जाएगा। महिलाओं के लिए अधिक विश्वविद्यालय खोले जाएँगे। 

. महिलाओं के लिए कुछ श्रेणियों की नौकरियों में 30 प्रतिशत तक स्थान 
सुरक्षित रखे जाएँगे। 

. वधू-दहन से उत्पन्न जख्मों को हत्या का प्रयास माना जाएगा और दहेज 
के लिए मृत्यु को भारतीय दंड संहिता को धारा 302 के अधीन हत्या 
माना जाएगा। 

. ग्रामीण महिलाओं को रियायती दर पर धुआँरहित चूल्हे उपलब्ध कराए 
जाएँगे। 

।0. शहरों में काम करनेवाली महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएँगे। 
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युवा 
भारतीय जनता पार्टी भारत के युवाओं के लिए विशेष आकर्षण रखती है। 
भाजपा उनमें विद्यमान विशाल शक्ति के भंडार को पहचानती है और उनका 
आहृवान करती है कि वे राष्ट्रीय पुननिर्माण के इस महान्‌ प्रयत्न में सम्मिलित हो। 
अपनी राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित कार्यक्रम 
प्रस्तुत करती हे- | 
।. गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में युवाओं की भागीदारी 
का मार्ग प्रशस्त करेगी। 
2. साक्षरता अभियान, पर्यावरण के संरक्षण, भूमि सेना आदि में युवाओं की 
भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 
3. अस्पृश्यता, दहेज, अंधविश्वास, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से 
लड़ने के लिए युवाओं को संगठित करेगी और उनमें बैज्ञानिक दूष्टिकोण 
का विकास करेगी। 

- युवाओं में जोखिम उठाने की भावना को प्रोत्साहित करेगी। 

- अपनी शानदार विरासत के प्रति उनमें गर्व की भावना जाग्रत करेगी और 
भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील, समृद्ध एवं प्रथम श्रेणी का राष्ट्र 
बनाने की इच्छा पैदा करेगी। 
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अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 

भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी कदम उठाने के पक्ष में है जिनसे अनुसूचित 

जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को न केवल आर्थिक दर्जे की हैसियत से, 

अपितु सामाजिक जीवन के हर पहलू में शेष समाज के बराबर जा सके ओर वे 
समाज से समरस होकर सम्मानजनक एवं उचित स्थान प्राप्त कर सकें। भारतीय 
जनता पार्टी इस दृष्टि से निम्न कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध है- 

।. अस्पृश्यता और अत्याचारों के खिलाफ कानूनों को बहुत सख्ती से लागू 
किया जाएगा तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 
अत्याचारों के मामलों को निबटाने के लिए चलते-फिरते या विशेष 
न्यायालय स्थापित किए जाएँगे। 

2. जिन गाँवों में अक्सर अत्याचार किए जाते हैं, उनका पता लगाया जाएगा 
और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन, सम्मान 
और संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएँगे। 

3. अस्पृश्यता-निवारण के लिए व्यापक जन-अभियान चलाया जाएगा। 

4. विशेष क॑पोनेंट प्लान के अधीन अनुसूचित जातियों की आबादी के 
अनुपात से धन को आवंटित करने और निर्धारित राशि का पूरी तौर पर 
उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए \.A.B.A.२.D. (नाबार्ड) की तरह राष्ट्रीय स्तर 
पर एक वित्तीय एजेंसी स्थापित की जाएगी। 

- लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योग में अनुसूचित जाति ब अनुसूचित जनजाति 
के लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। 

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो डॉ. अंबेडकर की जन्म-शताब्दी 
के साथ शुरू हो रही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
परिवारों को गरीबी रेखा से ऊँचा उठाने के लिए कारगार योजनाएँ आरंभ 
की जाएँगी। 

. आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए 
जाएँगे जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 
सेवाओं में आरक्षित कोटे के अनुसार स्थान न्यूनातिन्यून समय में भर 
जाएँगे। ! 

. शौच को सिर पर उठाकर ले जाने की प्रथा को बिलकुल खत्म कर दिया 
जाएगा और गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का 
प्रयोग किया जाएगा। 

0. केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 

के लिए किए जानेबाले व्यय का अलग-अलग शीषषों के अंतर्गत 
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हिसाब-किताब रखा जाएगा। 

॥. डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जन्म-शताब्दी के वर्ष में दिल्‍ली में उनकी 
स्मृति में एक समुचित स्मारक स्थापित किया जाएगा। 

।2. एक नई वन नीति तैयार की जाएगी, जो जनों में रहनेवाले आदिवासियों 
और अधिकारियों के बीच भागीदारी पर आधारित होगी। 

।3. ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँगी जिनसे आदिवासियों को शोषण, उनकी जमीनों 
के हथियाए जाने तथा कर्जदारी से बचाया जा सके और इस प्रकार वे 
अपनी जीवन पद्धति के अनुसार उन्नति कर सकें। 

।4. जनजाति तथा पर्वतीय क्षेत्रों के त्वरित विकास में अवरोध दूर करने तथा 
जनजातियों के स्थायी पट्टों से संबंधित लंबित विवादों का शीघ्र निपटारा 
करने को दृष्टि से वन संरक्षण अधिनियम (।986) में संशोधन किया 
जाएगा। 

।5. लघु वन उत्पाद के संग्रहण एवं विपणन संबंधी नियमों को संशोधित 
करके जनजातियों के आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाएगा। 

।6. सभी वन-गाँवों (फारेस्ट विलेज) को राजस्व गाँव (रेवेन्यू विलेज) बना 


दिया जाएगा। 
।7. अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक उप योजना 
बनाई जाएगी। 
आरक्षण नीति 


भारतीय जनता पार्टी की राय में आरक्षण के प्रश्‍न पर सभी प्रकार के पक्षपात 
से मुक्त होकर खुले दिमाग से विचार करना होगा। इसके लिए भारतीय जनता 
पार्टी की निम्नलिखित सिफारिशों हें- 

।. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पहले 
की तरह जारी रहना चाहिए। 

2. मोटे रूप से मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। इन वर्गो में भी गरीबों को प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए। 

3. चूँकि गरीबी पिछड़ेपन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारण है, अतः अन्य 
जातियों के लोगों के लिए भी उनकी आर्थिक दशा के आधार पर 
आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 


विकलांग 
।. प्रत्येक क में विकलांग व्यक्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। 
2. विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र 
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खोले जाएँगे। 
3. उन उद्योगों, फर्मों और संगठनों को, जो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार 


देंगे अथवा कृत्रिम अंग, अन्य सुविधाएँ उनके प्रयोग के लिए देंगे उन्हें 
कर की छूट दी जाएगी। 

-4. विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित चीजों को बेचने के लिए बाजार तथा 
अन्य मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। 

5. जो विकलांग व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे निकल 
जाएँगे, उन्हें नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएँगे। 


असहाय 
भारतीय जनता पार्टी असहाय गृहों व अनाथालयों की व्यवस्था करने की 


आवश्यकता को स्वीकार करती है और यह उसकी सामाजिक कल्याणकारी 
योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनेगा। इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करनेवाली 


संस्थाओं को करों में रियायत दी जाएगी। 
[] 
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उत्तम जीवन स्तर्‌ 


मानव जीवन का उद्देश्य केवल उदर-पूर्ति ही नहीं है, उसे स्वास्थ्य, आवास, 
शिक्षा तथा खेलों और सबसे अधिक आनंददायक पर्यावरण की भी आवश्यकता 


होती है। 


आवास एवं नगर विकास 


भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि भारत के सभी 
नागरिकों को आश्रय प्राप्त करने का हक है। भारतीय जनता पार्टी शहरी एवं 
ग्रामीण गरीबों के लिए न्यूनतम आवास मापदंड के आधार पर एक राष्ट्रीय आवास 
नीति तैयार करेगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए पार्टी-- 

।. प्रत्येक परिवार को आवास के लिए सस्ते दर पर न्यूनतम भूखंड देने के 
लिए कदम उठाएगी। 

2. सहकारी आवास समितियों का विस्तार करेगी और उन्हें मजबूत बनाएगी 
और टूस्टों तथा अन्य संस्थाओं को किराए पर देने अथवा बेचने के लिए 
मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 

3. शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करेगी और मलिन 
58 को सुधारने के लिए उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान 

गी। 


4. महानगरों में भीड़ को रोकने के लिए छोटे और मध्यम कोटि के नगरों 
का विकास करेगी। 


5. शनैः-शनैः सभी शहरी केंद्रों को उद्यान नगरों के रूप में विकसित करेगी। 
6. आवास एवं किराया नियंत्रण कानूनों को तर्कसंगत बनाएगी। 


7. बिभिन्न राज्य आवास बोर्डों द्वारा हर वर्ष बनाए जानेबाले मकानों की 
संख्या दुगुनी कर देगी। 
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शिक्षा 
पार्टी को इस बात पर गहरी चिंता है कि शिक्षा के अधिक महँगी हो जाने 


से इसके क्षेत्र में बिद्यमान सामाजिक व आर्थिक विषमताएँ स्थायी रूप धारण कर 

लेंगी। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में विश्वास करती 

है। बह एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करेगी जो हमारी गौरवशाली विरासत 
और हमारे युवकों की असंदिग्ध क्षमताओं के योग्य हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे- 

।. 6 से ।4 वर्ष की आयु वर्ग के सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के 
लिए संविधान के अनुच्छेद 45 को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए 
एक अध्यापक केंद्रित शिक्षा विस्तार कार्यक्रम की नई रणनीति तैयार की 
जाएगी। 

. एक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। 

3. शिक्षा को व्यावसायिक तथा तकनीकी स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 
प्रत्येक जिले में एक कृषि-उद्योग पोलिटेक्नीक क्षेत्र की स्थापना की 
जाएगी। 

4. अनिवार्य नैतिक शिक्षा आरंभ की जाएगी जो सांप्रदायिक तो नहीं होगी, 

किंतु चरित्र निर्माण करनेवाली होगी। 

. सस्ती पाठय पुस्तकें और लेखन-सामग्री दी जाएगी तथा शिक्षण संस्थाओं 

में पुस्तक बैंक खोले जाएँगे। 

- शेक्षणिक स्वतंत्रता तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सुनिश्चित 

किया जाएगा। अध्यापकों का वेतन तथा समाज में स्थान बढ़ाया जाएगा। 

. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बस्तियों और गाँवों को अपनाने के 

लिए कहा जाएगा और उनके समग्र विकास में उनकी मदद करने के लिए 

कहा जाएगा। 

नौकरियों को डिग्रियों से अलग कर दिया जाएगा। 

शिक्षा के लिए नियत धन में शनै:-शनैः वृद्धि द्वारा उसे सकल राष्ट्रीय 

उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुँचा दिया जाएगा। 

0- छात्र संघों को छात्र कल्याण कार्यक्रमों के प्रबंध से सहयोजित किया 
जाएगा। 
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भाषा 
भारतीय जनता पार्टी के मत में जनता को अपनी भाषा में शिक्षित होने और 
प्रशासन चलाने का अधिकार है। पार्टी-- 
।. त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित करेगी, विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए 
पर्याप्त व्यवस्था करेगी जिससे कि विभिन्न भारतीय भाषाओं को जाननेवाले 
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व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध हों। 

2. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करेगी। 

3. इस बात के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएँगे जिससे कि 
सभी केंद्रीय सेवाओं में भर्ती और आई.आई.टी., ए. आई. आई. एम.एस. 
जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं 
और/अथवा साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार हिंदी माध्यम से परीक्षा दे 
सकें। 

. उच्च शिक्षा और अनुसंधान हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से करने के लिए सभी रुकावटें दूर करेगी। 

. प्राचीन भारतीय ज्ञान के भंडार के रूप में संस्कृत भाषा के अध्ययन को 
प्रोत्साहित करेगी। त्रिभाषा सूत्र में उसकी स्थिति फिर से बहाल करेगी। 

. उन भारतीय भाषाओं के विकास में मदद करेगी, जो न तो किसी राज्य 
की भाषा हैं और न ही प्रादेशिक भाषा हैं, किंतु जिन्होंने भारतीय संस्कृति 
को समृद्ध बनाने में योगदान किया है। 

. नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करेगी। 
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स्वास्थ्य एवं पोषाहार 


सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। गरीबी 
को रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों में पैदा होनेवाले अधिकांश बच्चे पोषाहार की 
दृष्टि से कमजोर होते हैं और मुख्यतया प्रोटीन की कमी के कारण मंदबुद्धि के 
चिह्न उनमें पैदा हो जाते हैं। अतः भारतीय जनता पार्टी दवाइयों और अस्पतालों 
को अपेक्षा स्वच्छता, सफाई और पोषाहार को अधिक महत्त्व देती है। बह इसके 
लिए निम्नलिखित कार्य करेगी 

।. एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी, 
क्रोमोपैथी व प्राकृतिक चिकित्सा और उपचार की प्रणाली को मान्यता दी 
जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा। 

2. प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त दूध एवं पोषाहार दिया जाएगा 
और प्रत्येक बच्चे की वार्षिक शारीरिक जाँच करवाई जाएगी। 

3. वर्तमान जिला सिविल अस्पतालों की हालत सुधारी जाएगी और ताल्लुका 
स्तर पर इसी प्रकार के अस्पतालों की हालत सुधारी जाएगी और 
ताल्लुका स्तर पर इसी प्रकार के अस्पताल खोले जाएँगे। 

4. प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा जो गर्भवती माताओं का 
विशेष रूप से ध्यान रखेगा और उन्हें पर्याप्त पोषाहार देगा। 

5. प्रत्येक ताल्लुका में एक चलता-फिरता औषधालय खोला जाएगा। 

6. अधिक और अच्छे सार्वजनिक शौचालय, विशेष रूप से ग्रामों में, 
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महिलाओं के लिए बनाए जाएँगे। 
7. विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र शिविर तथा अन्य गंभीर रोगों के लिए शिविर लगाए 
जाएँगे। 
8. औषधों संबंधी हाथी कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाएगा और 
लोगों को अत्यावश्यक दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएँगी। 
- छूत की बीमारियों को काबू में करने और उनका समूल नाश करने के 
लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। 
।0. मादक द्रव्यों के सेबन और शराब की आदत के खिलाफ प्रभावी कदम 
उठाए जाएँगे। 
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

भारतीय जनता पार्टी का यह सुनिश्चित मत है कि भारत को एक समृद्ध 
आधुनिक और प्रबुद्ध समाज का रूप देने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनी 
भूमिका अदा करने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी हिचकिचाहट 
के उत्पादन बढ़ाने; गरीबी, भुखमरी और बीमारी को मिटाने तथा गरीबी की रेखा 
के नीचे रहनेवाले अधिकांश लोगों को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराने और उसके 
साथ-साथ ही जीवन की मूलभूत संविधाओं को प्राप्त कराने के लिए उपयुक्त 
वैज्ञानिक एबं तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करेगी। पार्टी का यह विश्वास है कि 
विज्ञान न केवल भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रकृति पर काबू पाने का साधन है, 
अपितु यह मस्तिष्क को उदार एवं समृद्ध बनाने तथा आध्यात्मिक भावना को 
विकसित करने का भी साधन है। भारतीय जनता पार्टी विज्ञान का प्रयोग गरीबों 
की सेवा के लिए करेगी और एक ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करेगी जो मानव 
के प्रति संवेदनशील हो। 

भारतीय जनता पार्टी प्रतिभा पलायन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बारे में भी 

उतनी ही चिंतित है। पार्टी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न कार्यक्रम 
अपनाएगी-- 

।. लोगों में वैज्ञानिक भावना को पनपाया जाएगा। 

2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्पादन को बढ़ाने तथा रोजगार को पैदा करने 
में प्रयोग किया जाएगा। 

3. जीवन-स्तर को सुधारने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के 
शक्तिशाली कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएँगे। 

4. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए केंद्रों का जाल 
बिछाया जाएगा, प्रयोगशाला से भूमि तक के कार्यक्रम कार्यान्वित किए 
जाएँगे और एक सुदृढ़ कम लागतवाला कृषि उद्योग का आधार विकसित 
किया जाएगा। 
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6. इन प्रयोगशालाओं को भारतीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुकूल 

उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करने का दायित्व सौंपा जाएगा। 

7. प्रादेशिक भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के उत्पादन में तेजी लाई जाएगी 
और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय शब्दावली तैयार की 
जाएगी। 

- सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति देश में रहकर सेवा कर सकें और अन्य 
देशों में न जाएँ, इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पैदा की जाएँगी। 


oo 


खेल 


भारतीय जनता पार्टी खेलों को सभी प्रकार से प्रोत्साहित करेगी ओर भारत 
का नाम विश्व के ओलंपिक मानचित्र पर ले आएगी। हम इसके लिए निम्नलिखित 
कार्य करेंगे-- 

- एक नई प्रगतिशील राष्ट्रीय खेल नीति का निर्माण किया जाएगा, जिसका 
उद्देश्य ।0 प्रतिशत जनसंख्या को खेल में लाना और ओलंपिक तथा 
अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना होगा। 

- विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों 
कौ व्यवस्था की जाएगी और सभी जिलों में खेलों के लिए प्रांगण तैयार 
किए जाएँगे जिनमें आधुनिक उपकरण लगाए जाएँगे, जिनकी व्यवस्था 
एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार होगी। 

- हमारे खिलाड़ियों को उन्नत देशों के खिलाड़ियों के समान स्तर की शिक्षा, 
प्रशिक्षण, भोजन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। 

- खिलाड़ियों के लिए नौकरी की सुरक्षा और महाविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी 
के पाठ्यक्रमों में प्रबेश को सुनिश्चित किया जाएगा। 

- ओलंपिक चार्टर एवं खेल निकायों की स्वायत्तता का सम्मान किया 
जाएगा और खेलों का सरकारीकरण वर्जित कर दिया जाएगा। 
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परिवार कल्याण और जनसंख्या नीति 
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस (३) सरकार द्वारा 
को गलत ढंग से चलाए जाने की वजह से 
पैदा होनेवाले खतरों के बारे में जनता की 
भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार मातृत्व की 
यह विश्वास है कि राष्ट्रीय योजनाओं 


जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों 
जनसंख्या विस्फोट और विकृतियों से 
बढ़ती हुई चिंता को स्वीकार करती है। 
नीति के प्रति वचनबद्ध है और उसका 


प्रस्तुत करती है 
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।. एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मति 
विकसित करने की कोशिश की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो 
उसके लिए उपयुक्त कानूनी उपाय भी अपनाए जाएँगे। 

2. परिवार नियोजन संबंधी जानकारी तथा सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध 
करवाई जाएँगी, सभी स्वयंसेवी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का 
सहयोग परिवार नियोजन को जीवन का एक अंग बनाने के लिए चेतना 
जाग्रत्‌ करनेवाले कार्यक्रमों में लिया जाएगा। 

3. नसबंदी के ऑपरेशन मुफ्त किए जाएँगे और जड़ी-बूटियों तथा बायोरिद्मिक 
विधियों सहित सभी प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

4. निस्संतान युगलों को चिकित्सा संबंधी सहायता दी जाएगी, जिससे वे बच्चा 

पैदा कर सकें। 

- परिवार-नियोजन कार्यक्रमों को अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के 

साथ सम्मिलित किया जाएगा। 

- दो बच्चों' के सिद्धांत को स्वेच्छा से अपनाने के लिए व्यापक अभियान 

चलाया जाएगा और प्रोत्साहनों तथा निरुत्साहनों की सहायता से जनसंख्या 
संबंधी दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। 
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पर्यावरण 
भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण को दूषित होने से रोकने को सर्वाधिक 
प्राथमिकता देती है। भारतीय जनता पार्टी की राय में प्राकृतिक संसाधनों का तेजी 
से हास 'ग्रीन हाउस' के प्रबाह के खतरे, भूमध्य रेखा क्षेत्र के वर्षाजनित वनों का 
विनाश और औद्योगिक कचरे को जमा करने से पैदा होनेवाले खतरे तथा 
अत्यधिक अम्लयुकत पदार्थो के वायु एवं जल में विसर्जन ये ऐसे विषय हैं 
जिनसे सारी दुनिया चिंतित है और विश्व के जनमत को इनके प्रति जागृत करना 
होगा। पार्टी की राय में भूमंडल की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न की 
आवश्यकता है। पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रही 
है। हम देश को भारत माता और पुण्यभूमि मानते हैं। हमारे लिए अपनी भूमि, 
जल और वायु, अपने पहाड़, बन और वनस्पति एवं पशु-पक्षी सभी पवित्र हैं। 
हम इन्हें स्वच्छ, साफ-सुथरा और अविकल रखेंगे। इस दिशा में पार्टी निम्न 
योजनाएँ अपनाएगी- 
]. एक राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध' नीति तैयार की जाएगी और पंचवर्षीय 
योजनाएँ जीवन की समग्रता को ध्यान में रखकर बनाई जाएँगी। 
2. औद्योगिक तथा नगरीय गंदगी को नदियों में विसर्जित करने से पहले साफ 
करने के लिए प्रदूषण-निरोध यंत्र लगाना आवश्यक होगा। 
3. रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों पर कड़ी निगरानी रखी 
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जाएगी जिससे वे मिट्टी को विषाक्त न बना सकें। 

4. चायु को दूषित होने से रोकने के लिए मोटरगाड़ियों में लगे एग्जॉस्ट में 
सुधार किया जाएगा। 

. नगरों में अधिक शोर को कम किया जाएगा। 

. एक बड़ा भारी वनारोपण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। 

. बनवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा के साथ यह भी आवश्यक 
होगा कि अगर कोई किसी भी कारण से एक वृक्ष काटता है तो उसे तीन 
वृक्ष लगाने होंगे। 

. पर्यावरण को शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया जाएगा। 

9. प्रौद्योगिकी के आयात का विशेष ध्यान रखा जाएगा और स्वदेशी प्रदूषणरहित 

प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


NS 


00० 


संस्कृति 

भारतीय जनता पार्टी उन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और प्रचार में 

विश्वास रखती है जिन्होंने सदियों से भारत की एकता कायम रखी है, अतः 

।. भारत की प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा और लोगों को इस 

पर गर्व अनुभव करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

2. सांस्कृतिक केंद्रों के द्वारा भारतीय जीवन-मूल्यों को प्रोत्साहित किया 

जाएगा। 

3. बिज्ञान, प्रौद्योगिकी, औषधि विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्रों में प्राचीन 
भारतीय प्रतिभा की शानदार परंपराओं और उपलब्धियों से जनता को 
परिचित कराया जाएगा। 

- अंधविश्वासों और घिसे-पिटे रीति-रिवाजों के खिलाफ अनवरत संघर्ष 
किया जाएगा। 


- संस्कृति पर एक प्रगतिशील एवं समरसता निर्माणकारी प्रक्रिया के रूप में 
बल दिया जाएगा। 


> 


प्ग 


कला 


कला जीवन का सार है। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार की कलाओं को 
प्रोत्साहित करेगी। यह विभिन्‍न कलाओं को शिक्षा, उत्पादन तथा जीवन का अंग 
बना देगी। 

रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रंगमंच पर खेले 
जाने वाले नाटकों को मनोरंजन-कर से मुकत रखेगी। 


भारतीय जनता पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में लोक कला को प्रोत्साहित करेगी। 
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चलचित्र 
भारतीय जनता पार्टी मनोरंजन, शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के संबंध में सिनेमा 


की व्यापक भूमिका को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए 
निम्नलिखित कार्य करेगी 
।. 'ए' (बयस्क) 'यू' (सार्वजनिक) फिल्मों के अतिरिक्त -चलचित्रों की एक 
'क्यू' (उत्तम) श्रेणी की बनाई जाएगी जिसे मनोरंजन-कर से मुक्त रखा 
जाएगा। 
2. कला मानचित्रों तथा अन्य उत्तम चलचित्रों का प्रदर्शन करने के लिए 
बड़े-बड़े नगरों में विशेष रंगशालाओं की व्यवस्था की जाएगी। 
3. राष्ट्रीय चलचित्र नीति संबंधी कारंत समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित 
किया जाएगा। 


पर्यटन 

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय समझ-बूझ और रोजगार 
पैदा करने के साधन के रूप में पर्यटन को स्वीकार करती है। भारत में प्राकृतिक 
सौंदर्य और मनोहारी पर्यटन केंद्रों की भरमार है जिन्होंने दूर देशों के लोगों को 
सदा आकृष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी- 

।. पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के एक उद्योग के 
रूप में प्रोत्साहित करेगी और जो लोग इसे व्यवसाय के रूप में अपनाएँगे 
उन्हें प्रोत्साहन देगी। 

2. पर्यटन और दस्तकारी की चीजों के विपणन तथा अन्य कला वस्तुओं 
के विक्रय की एक समन्वित नीति तैयार करेगी। 

3. पर्यटक पथ-प्रदर्शकों के प्रशिक्षण और पर्यटक गृहों तथा सूचना केंद्रों को 
खोलने की योजनाएँ आरंभ करेगी। 

4. पर्यटकों के लिए सस्ते आवास (डारमिटरी) निर्माण के लिए भूखंड तथा 
संचार सुविधाओं का जाल बिछाकर मूलभूत सुविधाएँ अनुदानित दरों पर 
उपलब्ध कराएगी। 


संचार माध्यम 
भारतीय जनता पार्टी विचार और अभिव्यक्त के स्वातंत्र्य के प्रति अपनी 


प्रतिबद्धता को फिर दोहराती है। पार्टी इस निमित्त निम्न नीति अपनाएगी- 

।. प्रेस की स्वतंत्रता को एक स्पष्ट मौलिक अधिकार के रूप में शामिल 
करेगी और इसे मात्र अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त 
होनेबाला अधिकार ही नहीं रहने दिया जाएगा। 

2. अखबारी कागज पर शुल्क और समाचार-पत्रों के विज्ञापनों पर लगे कर 
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को समाप्त करके प्रेस की उन्नति को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

3. ।979 के प्रसार भारती विधेयक को पुनरुज्जीवित किया जाएगा जिसके 
द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगम बनाने की व्यवस्था 
की गई थी। इस निगम को आज बी.बी.सी. को जितनी स्वायत्तता प्राप्त 
है उससे भी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। 

4. शासकीय गोपनीयता अधिनियम पर इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि 
यह सूचना देने के अधिकार को कहाँ तक प्रतिबंधित करता है। सूचना 
की स्वतंत्रता का कानून बनाया जाएगा। 

5. दूरदर्शन के कार्यक्रमों की उत्तमता को सुधारने के लिए दूरदर्शन द्वारा 
प्रस्तुत सामग्री के बारे में पी.सी. जोशी की रिपोर्ट कार्यान्वित की जाएगी। 
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राष्ट्रीय सुरक्षा 


भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का एक 
प्राथमिक दायित्व है। राष्ट्र की सुरक्षा अपनी समग्रता में आंतरिक, आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक और कूटनीतिक तत्त्वों का एक पूर्ण समुच्चय है। 
अतः भारतीय जनता पार्टी सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों जैसे- 
जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर प्रदेश तथा असम को सामाजिक व राजनीतिक 
गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करेगी। भारतीय कूटनीति हमारे हितों को रक्षा 
करने में भी तभी सहायता हो सकती है जब यह सोद्देश्य विदेश नीति द्वारा 
'पथ-प्रदर्शित हो। 


विदेश नीति 

राजीव सरकार द्वारा जिस ढंग से कूटनीति का संचालन किया जा रहा है 
उससे भारत की विदेश नीति छिन्न-भिन्न हो गई है। आज देश को पड़ोसियों से 
जितनी शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है उतना पहले कभी नहीं करना पड़ा। 
भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में विदेशी संबंधों के क्षेत्र में आज हमें जिन 
चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे एक तेजी से बदलते हुए विश्व में 
गुटनिरपेक्षता के बदले हुए महत्त्व को फिर से आग्रहपूर्वक स्थापित करने की बजह | 
से है। हमारा यह विचार है कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत, जिसकी 
सार्थकता समय की गति से सिद्ध हो चुकी है, हमें विदेश नीति के आर्थिक पक्ष 
पर अधिकाधिक बल देना चाहिए। विश्व को अधिकाधिक और अधिक सक्रिय 
उत्तर-दक्षिण सहयोग की ओर अग्रसर करने के लिए ऐसा करना बहुत अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 

भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पड़ोसियों के साथ परस्पर लाभप्रद एवं 
अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वचनबद्ध 
है और यह “सार्क को मजबूत बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम तिब्बत के लिए 
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उचित संरक्षणों के साथ और भारत के राष्ट्रीय हितों की समुचित मान्यता तथा 
सीमा संबंधी विवाद के सम्मानजनक समाधान के आधार पर चीन के साथ अपने 
संबंधों को सामान्य बनाने के पक्षधर हैं। हम पाकिस्तान के साथ सभी शेष विवादों 
को व्यापक रूप से एकमुश्त में तय करने और दोनों देशों की जनता के संबंधों 
को व्यापक बनाने का कार्य करेंगे। हम श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की 
यथाशीघ्र वापसी की दिशा में कार्यरत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेपाल के साथ 
अन्योन्याश्रित विकास के आधार पर परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को फिर से स्थापित 
करना चाहेगी। 

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विदेश नीति की समर्थक है, जो शांति, 
निरस्त्रीकरण और शोषणरहित नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रति 
प्रतिबद्ध हो। भारतीय जनता पार्टी इन सब के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी: 

।. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पुनः प्रगतिशीलता लाने के लिए कार्य किया 

जाएगा। 

2. पड़ोसी देशों के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की नीति का अनुसरण 

किया जाएगा। 

3. दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर में महाशक्तियों के हितों के प्रभुत्व को 

अस्वीकार कर दिया जाएगा। 

4. दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन को मजबूत बनाकर एक प्रादेशिक 

साझा बाजार स्थापित करने के लिए कार्य किया जाएगा। 

5. एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य किया 
जाएगा, व्यापार एवं मुद्रा सुधार के लिए पहल की जाएगी, उत्तर-दक्षिण 
बातचीत के लिए प्रयत्न किया जाएगा जिसमें दक्षिण के सहयोग पर और 
अधिक बल दिया जाएगा। 

- रंगभेद की नीति को विश्व भर में समाप्त कराने के लिए निरंतर प्रयत्न 
किए जाएँगे। 


- विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के लोगों की समस्याओं को हल 
करने के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाएगा। 


(oN 
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स्क्षा 


राजीव सरकार के हाथों में, जो तदर्थवाद और रक्षा सामग्री की खरीद में 
भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, रक्षा तैयारी को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा है। इससे 
रक्षा मंत्रालय में सभी नीति निर्माण और कार्यान्वयन संबंधी काम ठप्प पड़ा हुआ 
है। राजीव सरकार ने देश को दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है वह 
भारतीय सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक भूमिका अथवा सैनिक दृष्टि से ऐसे कामों 
में लगाना है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। नस्लुतः सेना को ऐसे कामों में 
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लगाकर उसका अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है। इससे हमारी सेनाओं का 
मनोबल बहुत गिर गया है और उनकी संपूर्ण युद्धक्षमता को बहुत नुकसान पहुँचा 
है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सावधान कर देना चाहती है कि यदि इस प्रकार 
की स्थिति रहने दी गई तो इसके परिणाम बहुत ही हानिकारक होंगे। 

भारतीय जनता पार्टी सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को फिर से ऊँचा उठाने के 

लिए सतत प्रयत्नशील रहेगी और उन्हें यह गंभीर आश्वासन देती है कि पार्टी 

भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना को अपनी जिम्मेदारियाँ 

निभाने के लिए उपकरणों अथवा आवश्यक साधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। 
इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी निम्न योजनाएँ क्रियान्वित करेगी-- 

।. अधिकतम रक्षा तैयारी, जिसमें परमाणु बम और उसको गिराने की 
उत्पादन क्षमता प्राप्त करना शामिल है। 

2. रक्षा आयुधों के संभरण के स्रोतों का विविधीकरण एबं अधिकतम 
स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भरता तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर 
निरंतर बल दिया जाएगा। 

3. रक्षा-व्यय के प्रति अधिक सार्वजनिक जवाबदेही। 

4. भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाना। 
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नड राजनीति की ओर 


-ोष्णणा-पत्रा 
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भारतीय राज्यतंत्र आज इतिहास के एक संकटपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। विधि 
और व्यवस्था का विभंग, शासन में उद्देश्य एवं दिशा का अभाव, जान-बूझकर 
भड़काई गई संप्रदाय एवं जाति संबंधी भावनाओं से समाज में पड़ गई गहरी दरारें 
तथा सांस्थानिक क्षमता का गंभीर हास राष्ट्र की अवस्था को व्यक्त करते हैं। देश 
के लगभग आधे नागरिक घोर दरिद्रता के अमानवीय बना देनेवाले बोझ के नीचे 
कराह रहे हैं, जो बढ़ती हुई महँगाई के कारण और भी असह्य होता जा रहा है। 
नगरों में अव्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के फलस्वरूप देश के नागरिकों 
के जीवन का गुणात्मक स्तर नीचे गिर गया है। 

स्वर्गीय प्रधानमंत्री की क्रूर हत्या तथा उसके बाद की घटनाएँ नैतिक प्रभुत्व 
के हास तथा सत्तारूढ़ दल की पूर्ण अधोगति के सर्वाधिक संत्रासकारी एवं स्पष्ट 
लक्षण हैं। 

ऐसे संकट के समय उत्तराधिकारी सरकार से एक नई दिशा एवं अगुआई की 
आशा की जाती थी। हमारी सब आशाओं पर पानी फेरकर आज की सरकार 
अकर्मण्यता के दलदल में फँसी हुई तथा पुरानी चौकड़ी की बंदी बनी हुई कल 
की अप्रासंगिक बातों को ही मानवद्वेषी ढंग से दोहराती जा रही है। जब निर्णायक 
कार्रवाई की आवश्यकता है तो यह केवल घिसी-पिटी बातें करती है तथा दूसरों 
को दोषी बताकर अपनी जिम्मेदारी उनके मत्थे मढ़ने का प्रयत्न करती है। 

राष्ट्रीय अखंडता, एकता एवं सामंजस्य आज को सर्वोपरि आवश्यकता है, 
राष्ट्रीय सहमति को पुनः स्थापित करना एक बुनियादी काम है। आज की चुनौती 
का सामना कल की सरकार नहीं कर सकती। 

समय की माँग है--एक नया राज्यतंत्र, एक नई सरकार, एक नया नेतृत्व। 

नए राज्यतंत्र में हम मूल्यों पर आधारित राजनीति, प्रजातंत्र, सकारात्मक 
धर्मनिरपेक्षता तथा गांधीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। 

भारत को एक ऐसी नई सरकार चाहिए जो स्वच्छ, कारगर, सोद्देश्य एवं 
हमारे देश की समृद्ध विविधताओं का प्रतिनिधित्व करती हो। इस प्रकार की 
सरकार को राज्य के नैतिक प्रभुत्व को पुनः स्थापित करन होगा, राष्ट्रीय अखंडता 
के प्रति अपने आपको नए सिरे से समर्पित करना होगा तथा देश के प्रत्येक 
नागरिक की सुरक्षा का आश्वासन देना होगा। हमारे इस गणराज्य को अब पहले 
की तरह भ्रष्ट तथा अपराधी लोगों का बंदी नहीं रहने दिया जा सकता। 

इस काम को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के समक्ष 


निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत करती है- 
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राष्ट्रीय राजनीति 


राष्ट्रीय एकता एवं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता 

भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत को एक देश मानती 
है तथा सब भारतीयों को-चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, जाति या धर्म में 
विश्वास रखते हों-एक जन समझती है। 

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, जो कि विभिन्न 
जनों तथा धर्मों द्वारा सदियों से किए गए सांस्कृतिक अंशदान के सम्मिश्रण से एक 
अद्वितीय रंग-निरंगी संस्कृति के रूप में प्रकट हुई है। 

प्राचीनकाल से भारतीय परंपरा के अनुसार राज्य सदा से ही एक नागरिक 
संस्था के रूप में कार्य करता रहा है, जो एक नागरिक तथा दूसरे नागरिक के बीच 
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक मजहबी राज्य की परिकल्पना 
को भारतीय राजनीति ने कभी स्वीकार नहीं किया। अतः जब सन्‌ ।947 में भारत 
स्वतंत्र हुआ तो हमने बड़े ही स्वाभाविक रूप से, इस बात की परवाह न करते 
हुए कि पाकिस्तान ने अपने आपको एक मजहबी राज्य घोषित किया है, अपने 
आपको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। 

धर्मनिरपेक्षता की इसी सकारात्मक विचारधारा के प्रति भारतीय जनता पार्टी 
वचनबद्ध है। धर्मनिरपेक्षता को कभी एक संप्रदाय या कभी दूसरे संप्रदाय को खुश 
करने का बहाना अथवा सामूहिक रूप से बोट इकट्ठे करने की घृणित राजनीतिक 
चाल नहीं बनने देना चाहिए। 

हमारा संविधान लोकतंत्रीय संघात्मक संविधान है। इसमें शक्तिशाली राज्यों 
के साथ शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था है। वस्तुतः यदि किसी के अंग शक्तिशाली 
न हों तो वह संपूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकता, परंतु इन वर्षों में राज्यों 
को इतना कमजोर बना दिया गया है कि वे बड़ी-बड़ी नगर पालिकाओं के समान 
हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्यों के बीच उस संतुलन को पुनः 


चुनाव घोषणा-पत्र / 399 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्थापित करेगी, जिसकी हमारे संविधान-निर्माताओं द्वारा कल्पना की 
इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य किए जाएँगे 
।- राज्य सरकारों का समर्थन किया जाएगा और उन्हें शक्तिशाली बनाया 
जाएगा, उनमें अस्थिरता नहीं लाई जाएगी और न ही उनका तख्ता पलटा 
जाएगा। 
2. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राज्य सरकारों की सलाह से की 
जाएगी। 

: दल-बदल निरोधक कानून बनाया जाएगा। 

4. मंत्रियों को संख्या विधायकों के ।0 प्रतिशत तक सीमित कर दी जाएगी, 
जैसा कि दल-बदल संबंधी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। 

- राज्यों को केंद्रीय राजस्व में उचित हिस्सा दिया जाएगा और राज्यों की 
वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा। 

: अस्थायी अनुच्छेद 370 को संविधान से निकाल दिया जाएगा। 

- अंतरराज्यीय तथा राज्यों और केंद्र के बीच के सब झगड़ों को निपटाने 
के लिए अनुच्छेद 263 के अधीन अंतरराज्य परिषद्‌ का गठन किया 
जाएगा। 

- सभी अल्पसंख्यकों को-चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक हों या धार्मिक--शांति 


ब सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाएगी और प्रगति तथा विकास के पूरे-पूरे 
अवसर दिए जाएँगे। 
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भारतीय जनता पार्टी चुनावों की श्रेष्ठता को मानती है। इसका विश्वास है 
कि चुनाव नियमित रूप से तथा बहुत ही निष्पक्षता से कराए जाने चाहिए। उनसे 
सही तौर पर जनता की राय प्रकट होनी चाहिए और इन चुनावों को लड़नेवाली 
पार्टियों को भी लोकतंत्रीय तरीके से तथा साफ-सुथरे ढंग से कार्य करना चाहिए। 

ये चार बुराइयाँ हैं--धन-शक्ति, मंत्री-शक्ति, संचार माध्यम-शक्ति और 
गुंडा-शक्ति--जो चुनावों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को समाप्त करना चाहती हैं। 
भारतीय जनता पार्टी इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए कृतसंकल्प है। 

भारतीय जनता पार्टी चुनाव संबंधी सुधारों को उच्च प्राथमिकता देगी। 
भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी-- 


।. अठारह वर्ष से अधिक आयुवाले सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार 
दे दिया जाएगा। 


2. मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र जारी किए जाएँगे। 
3. इलेक्ट्रॉनिक मतदान-यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा 
चुनाव संबंधी कानून में आवश्यक परिवर्तन 
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गाएगा तथा इस उद्देश्य से 
किए जाएँगे। 


4. चुनावों में सूची प्रणाली को आरंभ करने की संभाव्यता पर विचार किया 
जाएगा, जैसा कि चुनाव कानून में संशोधन संबंधी संयुक्त संसदीय समिति 
द्वारा सिफारिश की गई है। 

5. बिदेशों में रहनेवाले भारतीय नागरिकों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार 


कि जाएगा। 
6. हर पाँच साल के बाद राज्यों तथा केंद्र के चुनाव एक साथ करवाए 


जाएँगे। 

7. चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया जाएगा। इसपर 
होनेवाले व्यय को भारत की संचित निधि में से भारित व्यय बनाकर 
इसकी स्वतंत्रता को और मजबूत बनाया जाएगा, जैसी कि नियंत्रक तथा 
महालेखा परीक्षक तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों के बारे में व्यबस्था है और आयोग के लिए एक स्वतंत्र तथा 
निम्नतम ढाँचे की व्यवस्था को जाएगी। 

8. चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर स्थानीय निकायों के चुनावों को 
भी इसके आधीन कर दिया जाएगा और इस बात को सुनिश्चत किया 
जाएगा कि स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाएँ। 

9. चुनावों को सरकारी खर्च पर करवाने की व्यवस्था कौ जाएगी, जैसी कि 
फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा अन्य अधिकांश लोकतंत्रवादी देशों में है। 

0. पार्टी के लेखे-जोखे की सार्वजनिक रूप से लेखा-परीक्षा करवाई जाएगी। 

।. सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव 
आयोग द्वारा निर्मित आचार-संहिता को कानूनी रूप दिया जाएगा। 
आचार-संहिता के उल्लंघन को कानून के अंतर्गत भ्रष्ट प्रथा माना 


जाएगा। 


भ्रष्टाचार 
गत चार या इससे अधिक वर्षों में भ्रष्टाचार न केवल जीवन का एक अंग 


बन गया है, अपितु इसे वस्तुतः संस्थागत एवं वैध बना दिया गया है। भ्रष्ट 
राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाही तथा भ्रष्ट व्यापारियों के बीच एक अपवित्र गठबंधन 
हो गया है। काला धन भयंकर रूप से बढ़ रहा है और अब यह अंदाजा लगाया 
गया है कि इसकी मात्रा कुल चालू धन की 50 प्रतिशत तक पहुँच गई है। 
भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक 
तथा चुनावों संबंधी भ्रष्टाचार में निहित है। जबकि चुनावों को साफ-सुथरा बनाने 
के उपायों का पहले जिक्र किया जा चुका है, परंतु राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध 
में सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 
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।. यह ओम्बुड्समैन--लोकपाल तथा लोकायुक्त-नियुक्त करने के लिए 
कानून बनाएगी, जैसी कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की 
गई हे। 

2. सरकारी ब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्रय एवं ठेके आदि देने संबंधी 
प्रक्रिया तथा नियमों को सुचारु बना दिया जाएगा और राजनीतिक 
अधिकारियों के स्वविवेक की शक्तियों को विनियमित कर दिया जाएगा। 

- क्रय एवं ठेके आदि देने का काम करनेवाले सरकारी विभागों तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के दैनिक कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप व 
दखलंदाजी को समाप्त कर दिया जाएगा। 

- बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन तथा ईमानदार करदाता को परेशानी से 
बचाने के लिए और काले धन को बढ़ने से रोकने के लिए व्यवस्था 
करके कर के ढाँचे को वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा एवं सुचारु बना दिया 
जाएगा। 


5. सब मंत्रियों को प्रति वर्ष अपनी संपत्ति के बारे में घोषणा करनी होगी। 


५ 
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हमारा पूर्वोत्तर 


हमारे सभी पूर्वोत्तर राज्यों को असंतोषजनक आर्थिक विकास, स्थानीय 
विविधताओं की अपर्याप्त मान्यता, राष्ट्रीय कामों में अपर्याप्त भागीदारी, बेरोक-टोक 
अवैध आब्रजन, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है और 
गंभीर सामाजिक अस्थिरता के कारण बहुत क्षति उठानी पड़ती है। भारतीय जनता 
पार्टी का यह विश्‍वास है कि इन सब समस्याओं का समाधान उस प्रदेश की 
विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से निकालना होगा। इस प्रयत्न में 
ब्रह्मपुत्र घाटी तथा असम राज्य की एक बहुत ही अहम भूमिका है। यदि असम 
में अस्थिरता बनी रहे तो इस प्रदेश का कोई एकीकृत विकास संभव नहीं है। 
अतः भारतीय जनता पार्टी असम के सामने विद्यमान बहुत सारी समस्याओं 
को हल करने के लिए उच्च प्राथमिकता देगी। यह इनके शीघ्र समाधान के लिए 
सोद्देश्य एवं तेजी से काम करेगी। 
मुख्य चुनाव आयुक्त के विस्तृत जनगणना के कार्य में सहयोग करने के 
साथ-साथ, जिससे कि मतदाता-सूचियों में उपयुक्त संशोधन करके उन्हें प्रकाशित 
किया जा सके, पार्टी पर्याप्त संरक्षणों की आवश्यकता पर भी बल देती रहेगी, 
ताकि जनगणना की सूचियों की जाँच सार्थक हो सके। 
इस प्रदेश के सच्चे शरणार्थियों के प्रति राष्ट्र के वायदे को समझते हुए 
भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करती रहेगी। 
इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अवैध आत्रजन को रोकने 
के लिए सब सक्रिय कदम उठाएगी। इस प्रयोजन के लिए यह त्रिपुरा, पश्चिम 
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बंगाल तथा बिहार जैसे सभी पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त रूप से मिल-जुलकर 
प्रयत्न करेगी। 

असम में इस अनवरत गत्यबरोध की तह में हमारे देशवासियों के एक पूरे 
बर्ग का विमुख हो जाना है, जिसके फलस्वरूप उस राज्य के नागरिकों को वर्तमान 
चुनावों में भाग लेने के अधिकार से बंचित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 
बातचीत और समझौते की प्रक्रिया तुरंत फिर से आरंभ कर देगी जिससे कि 
नागरिकों के हार्दिक सहयोग से इस प्रदेश की बहुत सारी समस्याओं को हल किया 
जा सके। 


पंजाब 
भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों के साथ पंजाब की पीड़ा में सहभागी है। यह 
पंजाबियों को गंभीर उत्तेजना के बावजूद पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 
बधाई देती है। 
भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अलगाववादी तथा आतंकवादी तत्त्वों को 
प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस(इ) को पूर्णतया जिम्मेदार मानती है। इसके 
फलस्वरूप चार लंबे पीड़ादायक वर्षो में इस राज्य में हत्या और रक्तपात का 
बोलबाला रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दुःखद हत्या तथा उसके बाद 
होनेवाला पाशविक हत्याकांड भी सरकार की पंजाब संबंधी नीति के ही विषाक्त 
फल हैं। 
भारतीय जनता पार्टी असंदिग्ध रूप से यह घोषणा करना चाहती है कि राष्ट्र 
देश की अखंडता पर एक और हमला बर्दाश्त नहीं करेगा तथा जो खालिस्तान को 
बात करते हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके साथ ही भारतीय 
जनता पार्टी किसी भी निर्दोष व्यक्ति के प्रति, चाहे वह हिंदू हो या सिख हो, किसी 
प्रकार के आघात को सहन नहीं करेगी। 
।. पंजाब की समस्या बुनियादी रूप से राजनीतिक है-और हम इसे राजनीतिक 
रूप से ही हल करेंगे। 
2. अलगाववाद तथा आतंकवाद को सख्ती से दबा दिया जाएगा। 
3. गत तीन वर्षों में जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं, उन्हें पर्याप्त मुआवजा 
दिया जाएगा। 
4. भारतीय जनता पार्टी सभी प्रादेशिक दावों तथा प्रतिदावों, नदी जल-विवाद 
तथा अन्य शेष प्रश्नों को भारत के मुख्य न्यायाधिपति को एक साल के 
अंदर मध्यस्थता के लिए सौंप देगी। 


कानून और व्यवस्था 
भारतीय जनता पार्टी को देश में सामाजिक हिंसा में वृद्धि से अत्यधिक चिंता 
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है। इसमें सांप्रदायिक हिंसा, हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार और महिलाओं 
से बलात्कार भी सम्मिलित है। यह सभी नागरिकों के जान-माल तथा सम्मान की 
सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। जब कभी गंभीर रूप से हिंसा भड़केगी तो-- 
।. उसकी न्यायिक जाँच करवाई जाएगी। 
2. उसकी जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। 
3. रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्रियान्वित की जाएँगी। 
4. हिंसा को भड़काने तथा कर्तव्य का पालन न करने के दोषी व्यक्तियों को 
दंड दिया जाएगा। 
. सब दंगा-पीड़ितों को उपयुक्त तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और 
उन्हें फिर से बसाया जाएगा। 
. दंगों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु हम उन क्षेत्रों का गहराई 
से सामाजिक व आर्थिक अध्ययन करवाएँगे, जहाँ अकसर दंगे होते हैं। 


ww 
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पुलिस और जनता 
पुलिस राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। पिछले कई वर्षों से पुलिस और 
जनता के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। जनता पुलिस के जुल्म 
की शिकायत करती है और पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप तथा रहन-सहन एवं काम 
की खराब हालत की शिकायत करती है। भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित कार्य 
करेगी-- 
।. पुलिस आयोग की सिफारिशों को, विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों के 
वेतन तथा सेवा की शर्तों के संबंध में, कार्यान्वित किया जाएगा। 
2. पुलिस बल को आधुनिक रूप देकर इसे कानून और व्यवस्था का एक 
कुशल तथा निष्पक्ष साधन बना दिया जाएगा। 


3. पुलिस/जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित 
की जाएगी। 


4. पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप रोक दिया जाएगा। 


5. पुलिस तथा जनता के बीच विद्यमान खाई को पाटने के लिए प्रतिष्ठित 
नागरिकों की स्थानीय समितियाँ स्थापित की जाएँगी। 


न्याय 


भारतीय जनता पार्टी न्याय को सबसे अधिक महत्त्व देती है--ऐसा न्याय, जो 
जल्दी सुलभ हो, कम खर्चीला हो और उचित हो। इसको यह देखकर बड़ा दुःख 
हुआ है कि इन वर्षो में इस संबंध में निरंतर चहुँमुखी गिरावट आई है। न्यायपालिका 
को स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी न्याय-पद्धति की 
स्वतंत्रता, ईमानदारी और कार्य-कुशलता को फिर से स्थापित करने के लिए 
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सुधारात्मक उपाय करेगी। यह इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 

. कानूनी प्रक्रिया को सरल बना दिया जाएगा और न्यायाधीशों की संख्या 
बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि कोई मुकदमा एक साल से ज्यादा न चले। 

. मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के क्रम में नियुक्त किए जाएँगे। इस नियम का 
सख्ती से पालन किया जाएगा। 

. न्यायाधीशों को राजनीति से प्रेरित स्थानांतरण करके परेशान नहीं किया 
जाएगा। 

. न्यायापीठ में अधिक प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को आकृष्ट करने के लिए 
उनके वेतन बढ़ा दिए जाएँगे। 

, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाएगी। उन्हें 
उनके वेतन के बराबर पूरी पेंशन दी जाएगी और उनकी सेवानिवृत्ति के 
बाद उन्हें अरद्ध-न्यायिक कार्य सौंपे जाएँगे जिनका उन्हें कोई अतिरिक्त 
पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। 


[१७] 
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मानव अधिकार आयोग 

भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रभावहीन अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार 
को बढ़ाकर इसे एक मानव अधिकार आयोग के रूप में परिवर्तित कर देगी, 
जिससे कि यह सभी व्यक्तियों, वर्गों तथा संप्रदायों के उचित अधिकारों की 


देखभाल कर सके। 
[] 
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राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, जबकि उत्पादन चींटी की चाल से 
चल रहा है और मूल्य सरपट चाल से भागे जा रहे हैं। आज आजादी के समय 
से भी ज्यादा लोग बेकार हैं। अमीर और अधिक अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब 
गरीब ही बने रहते हैं। ग्रामोद्योग नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे उद्योग 
केवल 40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। हर जगह अधिकाधिक लोग 
लाखों की संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे पहुँचते जा रहे हैं। केवल पिछले साल 
ही सार्ब॑जनिक क्षेत्रों के उद्योगों को 6,000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी। 

भारतीय जनता पार्टी इन सब बुरी प्रवृत्तियों को उल्टा कर देगी और देश को 
एक मानव हितकारी अर्थव्यवस्था देगी। यह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने, अधिकतम 
उत्पादन करने, मूल्यों को स्थिर रखने और अधिकाधिक लोगों को गरीबी की रेखा 


से ऊपर उठाने के लिए सब आवश्यक कदम उठाएगी, जब तक कि देश में कोई 
गरीब न रह जाए। 


कृषि 


कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 
भारतीय जनता पार्टी इसे सब प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। विशेष रूप से हम 
निम्नलिखित कार्य करेंगे 
।. भूमि संबंधी कानूनों को लागू किया जाएगा, चालू बड़ी-बड़ी परियोजनाओं 
को जल्दी से पूरा किया जाएगा, हजारों छोटे-छोटे सिंचाई के कामों को 
शुरू किया जाएगा, खेती के काम आनेवाली चीजों को सस्ते दाम पर 
उपलब्ध कराया जाएगा, किसानों को लाभप्रद मूल्य दिए जाएँगे, कृषिजन्य 
क तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित की 
जाएगी। 


2. विशेष रूप से दालों, तिलहन, फलों, मेने तथा सब्जियों की खेती को तथा 


406/0पीरसिब/लिक5ira), BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५4 


नकदी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

3. दूध का संभरण बढ़ाकर श्वेत क्रांति लाई जाएगी। 

4. खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की जाएगी, जिससे कभी हमें फिर खाद्यान्न 
बाहर से न मँगाने पड़ें! 


उद्योग 

भारतीय जनता पार्टी उद्योगों का चहुँमुखी विकास करेगी और इन्हें प्रोत्साहन 

देगी। हम निम्नलिखित कार्य करेंगे 

।. सार्वजनिक क्षेत्र को उत्पादक एवं लाभ कमानेवाला बनाया जाएगा। 

2. बहुराष्ट्रीय निगमों, अन्य विदेशी कंपनियों, बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों तथा 

कुटीर उद्योगों का क्षेत्र निर्धारण कर दिया जाएगा। 

3. इस समय जो बहुत से अनेक प्रकार के नियंत्रण लगे हुए हैं और जिनसे 
भ्रष्टाचार पनपता है और उद्यम की भावना नष्ट होती है, उसको हम कम 
करेंगे और इस प्रकार के केवल उतने ही प्रतिबंधों को रखेंगे, जो 
सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हों। 

, स्वदेशी की भावना को बढ़ाया जाएगा। 

, अधिकाधिक उपभोग की वस्तुएँ लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के 
लिए सुरक्षित कर दी जाएँगी। 

. लघु उद्योगों को अधिक सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 

. औद्योगिक कारखानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 

. कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

. अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

` व्यापारियों से सार्वजनिक भलाई के लिए टूस्टी के रूप में कार्य करने की 
अपेक्षा की जाएगी। 

।।. उद्योग तथा व्यापार में उत्तमता को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया 

जाएगा। 
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वित्त 
भारतीय जनता पार्टी सार्बजनिक धन का उतना ही सावधानी और सजगता 
से प्रयोग करेगी जितना कि कोई व्यक्ति अपने निजी धन का करता है। 
]. हम कोई नए कर नहीं लगाएँगे। 
2. हम कुछ करों को घटा देंगे। आरंभ में आय-कर से छूट की सीमा 
बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी जाएगी। 
3. हम चुंगी को समाप्त कर देंगे और राज्य सरकारों से नगर पालिकाओं को 
होनेवाली हानि को पूरा करवाएँगे। 
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4. हम बिक्री-कर को हटा देंगे और केंद्र द्वारा उत्पादन शुल्क में उतनी ही 
वृद्धि करके राज्य सरकारों की हानि पूरी करवाएँगे। 

. हम सारे कर के ढाँचे को वैज्ञानिक रूप देंगे और इसे सरल बना देंगे। 
आय-कर की अधिकतम दर 49 प्रतिशत होगी। 

. सब प्रकार की बचत तथा स्वीकृत संगठनों (जिनमें गेर-सरकारी संस्थाएँ 
भी शामिल हैं) में लगाई गई पूँजी धन-कर तथा संपदा शुल्क से मुकत 
होगी। 

. निगम कर के राजस्व में राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा। 

8. तस्करों तथा अन्य आर्थिक अपराध करनेवालों के साथ सख्ती को 

जाएगी। 

9. विदेशी बैंकों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 

।0. भारत के रिजर्व बैंक की उचित निगरानी तथा प्रत्याभूति के अधीन 

छोटे-मोटे स्थानीय बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


wm 


०5 


कि 


मूल्य 

भारतीय जनता पार्टी उत्पादन तथा संभरण का कुशलतापूर्वक प्रबंध करके 

तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करके मूल्यों में स्थिता लाएगी। 

।. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी तथा सरकारी सेवाओं में, जिनमें 
केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय शासन भी सम्मिलित हैं, महँगाई भत्ता बढ़ाकर 
मूल्य-वृद्धि की पूरी-पूरी तथा तत्काल भरपाई की जाएगी। 

2. हम नगरों और गाँवों में उचित मूल्य की दुकानें अधिक संख्या में खोलेंगे, 
वर्तमान व्यबस्था को नया रूप दिया जाएगा। 

3. न केवलं अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल अपितु दालें, पकाने का तेल 


और साबुन तथा इसी प्रकार की रोजमर्रा के काम आनेवाली अन्य चीजें 
भी इन दुकानों से उपलब्ध कराई जाएँगी। 


श्रम 


भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ ट्रेड यूनियन गतिविधियों में विश्वास हे 
यह निम्नलिखित कार्य करेगी-- श्वास करती है। 


।. श्रमिक कानूनों को वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा और उन्हें सरल बनाया 
जाएगा। 


2. यूनियनों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दी जाएगी। 


3. सभी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों 
भारत में काम करनेवाली विदेशी कंपनियों में शॉप फ्लोर से बोर्ड र 
कामगारों की भागीदारी आरंभ की जाएगी। 
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4. कामगारों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाया जाएगा (इस संबंध में 
खास-खास उपायों का वर्णन अगले अध्याय में किया गया हे।) 


पूर्ण रोजगार 

भारतीय जनता पार्टी नागरिक के काम करने के मूल अधिकार को स्वीकार 
करती है। हमारी सब आर्थिक नीतियाँ-चाहे यह छोटे बाँधों का निर्माण हो या 
कुटीरोद्योग, गृह-निर्माण हो या सड़क-निर्माण-इन सबसे रोजगार को बढ़ाया 
जाएगा। इसके अतिरिक्त हम निम्नलिखित कार्य करेंगे- 

।. संपूर्ण देश में महाराष्ट्र के नमूने पर रोजगार गारंटी योजना आरंभ की 

जाएगी। 
2. वृद्ध गरीबों को पेंशन दी जाएगी। 
3. सबसे गरीब व्यक्ति के लिए 'अंत्योदय' की योजना आरंभ की जाएगी। 


ऊर्जा 
सारे विश्व में ऊर्जा का बड़ा भारी संकट है। भारत में यह संकट विशेष रूप 
से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तेल का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है, 
बिजली की भयंकर कमी है और बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। इस स्थिति 
का मुकाबला युद्ध-स्तर पर करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में 
निम्नलिखित कार्य करेगी-- 
।. अधिक तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडारों को खोजने के प्रयत्न 
तेज कर दिए जाएँगे। 
2. उन बिजली घरों के काम को सुधारा जाएगा जो इस समय 50 प्रतिशत 
से कम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। 
3. बिजली की बड़े पैमाने पर होनेवाली चोरी को रोका जाएगा। 
4. घरों तथा कारखानों में बिजली का कुशलता से प्रयोग करने तथा उसको 
बचत करने के लिए उपकरण लगाए जाएँगे। 
5. वनाच्छादित प्रदेश को, जो इस समय हमारी भूमि का ।9 प्रतिशत है, 
बढ़ाकर वांछित 33 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 
6. वायु, जल, बायोगैस तथा सौर ऊर्जा के प्रजनन को प्रोत्साहित किया 


जाएगा। 
. परमाणु ऊर्जा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 


~ 
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जनता 


जनता, चाहे वह गाँवों में रहती हो या कस्बों में अथवा शहरों में-सबको इन 


वर्षो में बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन को अधिक 
सुखदायी बना देगी। 


ग्रामवासी 


।. क्योंकि अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं, अतः विकास निधि का 
अधिकांश भाग गाँवों में लगाया जाएगा। 

2. अगले पाँच वर्षो में शेष बचे लगभग डेढ़ लाख गाँवों में जहाँ पानी की 
व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

3. गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 


4. प्रथम चरण में ।000 की आबादीवाले सभी गाँवों को पक्की सड़कों से 
जोड़ दिया जाएगा। 

5. इसी प्रकार 000 की आबादीवाले सभी गाँवों में बिजली पहुँचा दी जाएगी। 

6. गँ के कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण 
दिया जाएगा। उदाहरण के लिए-लुहार मैकेनिक बन जाएगा, बढ़ई 
फर्नीचर बनाएगा, धोबी ड्राईकलीनर बन जाएगा आदि। 

. 7. स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

8. पंचायतों को सच्चे पंचायती राज की भावना से पुनर्गठित किया जाएगा। 


9. छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला चलते-फिरते न्यायालय स्थानीय रूप से 
कर देंगे। 


नगरवासी 


I. I क पल प्रतिष्ठानों तथा सहकारी समितियों द्वारा 
गृहः — ए 
एह-निर्माण त्साहित किया जाएगा जिससे उचित किराए पर अधिक 
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मकान उपलब्ध हो सके। 
2. शहरी जल, विद्युत्‌ तथा भूमिगत नाली-व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। 
3. उन सब प्रार्थियों को, जिनके नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं, टेलीफोन कनेक्शन 
दे दिए जाएँगे। 
4. गुंडों का आतंक खत्म कर दिया जाएगा। 
5. सभी शहरों को शनैः-शनैः उद्यान नगर बना दिया जाएगा। 


वेतनभोगी 
भारतीय जनता पार्टी वेतनभोगी वर्ग की समस्याओं को, जो अब निश्चित 

आय और बढ़ती हुई महँगाई की चक्की में पिस रहा है, अच्छी तरह समझती है। 

यह इनके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 

, निजी सेवाओं में भी बेतन को जीवन-यापन संबंधी सूचकांक के साथ 
जोड़ दिया जाएगा। 

2. नियोजकों को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा। 

. निजी सेवा, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में शनैः शनैः पेंशन योजना 
आरंभ की जाएगी। 

. जीवन बीमा की किस्त घटा दी जाएगी। 

. भविष्य-निधि में जमा धन पर आय बढ़ा दी जाएगी। 

. अनिवार्य जमा योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। 

. सेवानिवृत्ति के एक महीने के अंदर पेंशन तथा सामान्य भविष्य-निधि से 

देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 

सभी प्रतिष्ठानों से अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियाँ बिताने के लिए 

आवास-गृह तथा सहकारी भंडार खोलने के लिए कहा जाएगा। 
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सरकारी कर्मचारी 
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतनभोगी जमात की सभी समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निजी सेवाओं में काम करनेवाले 
लोगों से कम वेतन मिलता है। वस्तुतः 4 राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार से ज्यादा 
वेतन दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में तेजी से कार्य करेगी। यह 
निम्नलिखित कार्य करेगी 
।. चतुर्थ वेतन आयोग से झटपट एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 
कहा जाएगा, जिससे कर्मचारियों के साथ तत्काल न्याय किया जाए। 
2. जीबन-यापन सूचकांक के अनुसार होनेबाली सभी मूल्य-वृद्धियों के लिए 
पूर्ण एवं तत्काल भरपाई के आदेश दिए जाएँगे। 
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3. महँगाई भत्ते की सभी किस्तों का, जो अब तक देय हो चुकी हैं, तुरंत 
भुगतान किया जाएगा। 
4. सभी सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए मकान दिया जाएगा। 


पेंशनभोगी 
निश्चित आय वर्ग में सबसे ज्यादा कष्ट पेंशनभोगियों को रहा है। भारतीय 
जनता पार्टी इनके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 

. सन्‌ ।87। के पेंशन अधिनियम के स्थान पर एक नया कानून बना दिया 
जाएगा, जो बदली हुई सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा के अधिक 
अनुकूल होगा। 

. सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक न्याय दिलाने के लिए 
एक राष्ट्रीय पेंशन नीति बनाई जाएगी। 

. पेंशनभोगियों की विशेष समस्याओं की समीक्षा करने के लिए एक अलग 
पेंशन आयोग गठित किया जाएगा। 

. पेंशनभोगियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुसार एक जैसा महँगाई 
भत्ता दिया जाएगा। 

. पेंशनभोगियों को आय-कर से मुक्त कर दिया जाएगा। 


जब कभी बेतन-क्रमों में संशोधन होगा तो पेंशन फिर से निर्धारित की 
जाएगी। 


. पेंशनभोगियों को यात्रा संबंधी रियायतें दी जाएँगी। 
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भूतपूर्व सैनिक 

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण वर्तमान सैनिकों के मनोबल के साथ जुड़ा हुआ 
है और इसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम समझते हें कि आज 
का सिपाही, नौसैनिक या वायु सैनिक कल का भूतपूर्व सैनिक होगा। 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि उनके कल्याण, पेंशन, पुनः रोजगार 
और अन्य तत्संबंधी विषयों को ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 

भारतीय जनता पार्टी इन सब समस्याओं के सोदूदेश्य समाधान के लिए कार्य 
ख स यह स हैं कि उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय से काफी 
असंतोष पेदा हुआ हे। अतः हम इन बातों 
क को सुनिश्चित करने के लिए 


।: स्टैंडर्ड पेंशन रेट किसी व्यक्ति के अंतिम कूल वेतन के 50 प्रतिशत से 
कम नहीं रखा जाएगा। 

2. एक पद, एक पेंशन प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। इसमें सभी पेंशनभोगियों को 
शामिल किया जाएगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। 
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3. जीवनयापन व्यय को ध्यान में रखकर तदनुसार पेंशन में समायोजन करने 
की उचित प्रणाली को आरंभ किया जाएगा। 

4. लघुकरण (कम्यूटेशन) की अवधि पूरी होने पर पेंशन के लघुकृत मूल्य 
को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। 

5. जो पेंशनभोगी -।-964 को सेवानिवृत्त हो गए थे उनकी विधवाओं को 
बही पेंशन दी जाएगी जो पारिवारिक पेंशनभोगियों या सुरक्षा सैनिकों को 
दी जाती है। 

6. जिला सैनिक बोर्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 

7. चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग के निर्देश-पदों को व्यापक बनाया जाएगा, 
जिससे कि उसमें पेंशन के सवाल को भी शामिल किया जा सके। 


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 

भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को देखा है कि गत कुछ वर्षों में हरिजनों 

तथा आदिवासियों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 

कम सुविधा प्राप्त वर्गों की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से कार्य करने का दूढ़ निश्चय 
किया हुआ है। यह इनके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 

।. अस्पृश्यता निरोधक कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। 

2. खेतिहर मजदूरों को भूमि बाँटने तथा बेघर लोगों को मकान बनाने के 
लिए भूमिखंड देने के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों 
के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

, गंदगी को उठाने के लिए मशीनों का प्रयोग करने के लिए कदम उठाए 
जाएँगे, जिससे कि शौच को सिर पर उठाने की घृणित प्रथा एकदम बंद 
कर दी जाए। 

. एक नई वन नीति तैयार की जाएगी, जो वनों में रहनेवाले आदिवासियों 
तथा वन रक्षक अधिकारियों के बीच भागीदारी पर आधारित होगी। 

, ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँगी जिनसे आदिवासियों को शोषण, उनकी जमीनों 
के हथियाने जाने तथा कर्जदारी से बचाया जा सके और इस प्रकार वे 
अपनी जीवन पद्धति के अनुसार उन्नति कर सकें। 
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महिलाएँ 
यद्यपि महिलाओं को पुरुष की अद्धांगिनी कहा जाता है, परंतु उनके साथ 


बहुत ही बुरा व्यबहार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस असंतुलन को 
समाप्त कर देगी। हम इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे- 
।. महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति (दिसंबर ॥974) . की रिपोर्ट को 
कार्यान््ित किया जाएगा। 
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2. शहरों में अकेली रहनेवाली महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएँगे। 

3. ग्रामीण महिलाओं को रियायती दर पर धुआँरहित चूल्हे उपलब्ध कराए 
जाएँगे। 

. बाल-विवाह को रोकने के लिए जन्म तथा मृत्यु के समान विवाह का 
पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। 

5. पत्नी को पति की संपत्ति तथा आय में बराबर का भागीदार बना दिया 
जाएगा। 

. बहू को जलाने से पहुँचे घावों को हत्या का प्रयास माना जाएगा और दहेज 


के कारण हुई मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत 
हत्या माना जाएगा। 
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बच्चे 

भारतीय जनता पार्टी बच्चों को राष्ट्र का सबसे बड़ा धन समझती है। हम 
उन्हें निम्नलिखित सुविधाएँ देंगे- 

।. अच्छे विद्यालय। 


2. उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल-विशेष रूप से आंत्रशोथ जैसे रोगों 
की रोकथाम। 

3. पीने के लिए अच्छा दूध। 

4. खेल के लिए अच्छे मैदान। 
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उत्तम जीवल-स्तर 


मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है उसे सुस्वास्थ्य और 
रहने के लिए मकान, शिक्षा तथा खेल के साधन और सबसे अधिक आनंददायक 
वातावरण की आवश्यकता है। 


स्वास्थ्य 

तंदुरुस्ती हजार नियामत है। भारतीय जनता पार्टी दवाइयों और अस्पतालों 
की अपेक्षा सफाई, स्वच्छता और पोषाहार को अधिक महत्त्व देती है। वह इसके 
लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 

।. एलोपैथी के साथ आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी, क्रोमोपैथी 
तथा प्राकृतिक चिकित्सा-और सामान्य रूप से प्रार्थना के द्वारा उपचार 
को मान्यता दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा। 

2. प्राथमिक विद्यालयों में जिन बच्चों को आवश्यकता होगी उन्हें मुफ्त दूध 
दिया जाएगा। 

3. प्रत्येक बच्चे की वार्षिक शारीरिक जाँच करवाई जाएगी। 

4. वर्तमान जिला सिविल अस्पतालों की हालत सुधारी जाएगी और ताल्लुका 

स्तर पर इसी प्रकार के अस्पताल खोले जाएँगे। 
. प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा जो गर्भवती माताओं का 
विशेष रूप से ध्यान रखेगा। 
6. प्रत्येक ताल्लुका में एक चलता-फिरता औषधालय खोला जाएगा। 
7. अधिक और अच्छे सार्वजनिक शौचालय, विशेष रूप से ग्रामों में महिलाओं 
के लिए बनाए जाएँगे। 
विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र-शिविर तथा अन्य गंभीर रोगों के लिए शिविर लगाए 
जाएँगे। 
9. औषध कंपनियों के शिकंजे को तोड़ने और लोगों को बुनियादी औषधियाँ 
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सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए औषधों संबंधी हाथी कमेटी की 
रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाएगा। 


शिक्षा 


शिक्षा ज्ञान की शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तित्व के चहुँमुखी 
विकास तथा जनसाधारण कौ प्रगति एवं समृद्धि के लिए शिक्षा को सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण मानती है। हम इस संबंध में निम्नलिखित कार्य करेंगे-- 

।. 6-।4 आयु वर्ग के सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए संविधान 

के अनुच्छेद 45 को क्रियान्वित किया जाएगा। 

2. एक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। 

3. शिक्षा को व्यावसायिक तथा तकनीकी स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 

4. कुछ स्कूली पाठय-पुस्तकों को राष्ट्रीय एकता के लिए सारे भारत में 
समान रूप से पढ़ाया जाएगा; स्कूलों के बच्चों में देशभक्ति एवं राष्ट्र के 
प्रति समर्पण की भावना कूट-कूटकर भरी जाएगी। 

. अध्यापकों का वेतन तथा दर्जा बढ़ाया जाएगा। 
. ऐसी अनिवार्य नैतिक शिक्षा आरंभ की जाएगी जो किसी संप्रदाय विशेष 
से संबद्ध न हो, परंतु आचरण निर्माण करनेवाली हो। 


- शैक्षणिक स्वतंत्रता तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सुनिश्चित 
किया जाएगा। 


न ऊ एप 


0० 


- विश्वविद्यालयों को अपने ज्ञान के संसाधनों का गॉन तक प्रसार करने के 
लिए साधन उपलब्ध कराए जाएँगे। 


- शिक्षा-संस्थानों से राजनीतिक दखलंदाजी को समाप्त कर दिया जाएगा। 
0. नौकरियों को डिग्रियों से अलग कर दिया जाएगा। 


© 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 


भारतीय जनता पार्टी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन 
समझती है। यह इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी 

। . लोगों में बैज्ञानिक भावना को पनपाया जाएगा। 

2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्पादकता को बढ़ाने तथा रोजगार को पैदा 
करने में प्रयोग किया जाएगा। 

3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में नया जीवन 'फूँका जाएगा। 

4. इन प्रयोगशालाओं से भारतीय उद्योगों को आवश्यकताओं के अनुकूल 
ह करने के लिए कहा जाएगा। र 

5. बा टी, साइब र इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोद्योगिकी 
तथा टैक्नोट्रानी का विशेष 58222 ही ल 


विकास किया जाएगा। 
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6. 


आवास 


हमारे सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति देश में रहकर सेवा करें ओर 
अन्य देशों को न जाएँ, इसलिए उनके लिए उपयुक्त काम के हालात पैदा 
किए जाएँगे। 


भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक परिवार का यह मूल अधिकार मानती है कि उसके 
पास रहने के लिए अपना घर हो। यह इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी- 


|| 


o. 


2. उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिए जाएँगे। 
3. 
4. शहर की मलिन बस्तियों को आवास बस्तियों में परिवर्तित कर दिया 


गाँव के गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए भूखंड दिए जाएँगे। 
स्थानीय सामग्री से गृह-निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। 


जाएगा-- और इस बीच उन्हें सारी नागरिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। 


. आवास एवं किराया नियंत्रण संबंधी कानूनों को वैज्ञानिक रूप दिया 


जाएगा। 


. सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने तथा 


कर्मचारियों को अपने मकान बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा। 


, विभिन्न राज्य आवास बोर्डो द्वारा हर साल बनाए जानेवाले मकानों की 


संख्या दुगुनी कर दी जाएगी। 


8. सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
9. उद्योगों के चारों ओर देहात में छोटे-छोटे नए नगर बसाए जाएँगे। 


परिवार कल्याण 

भारतीय जनता पार्टी जीवन को बहुत पवित्र मानती है। यह छोटे सुखी 
परिवारों को अच्छा समझती है। यह व्यक्ति तथा राष्ट्र के विकास के साधन के 
रूप में परिवार नियोजन के लिए वचनबद्ध है। यह इस संबंध में निम्नलिखित कार्य 


करेगी 
i 


परिवार नियोजन संबंधी जानकारी तथा सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध 
करवाई जाएँगी। 


2. नसबंदी मुफ्त को जाएगी। 
3. निस्संतान युगलों को चिकित्सा संबंधी सहायता दी जाएगी, जिससे वे बच्चा 


पैदा कर सकें। 


पर्यावरण 
हम भारत को पवित्र भूमि मानते हैं। हमारे लिए हमारी भूमि, जल और वायु, 
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हमारे पहाड़, वन, वनस्पति, एवं पशु-पक्षी सभी पवित्र हैं। हम इन्हें स्वच्छ 
साफ-सुथरा और अविकल रखेंगे। हम इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे-- 
।. औद्योगिक तथा नगरीय गंदगी को हमारी नदियों में डालने से पहले साफ 
करने के लिए प्रदूषण-निरोधक यंत्र लगाना आवश्यक होगा। 
2. रासायनिक उर्बरकों तथा कीटनाशक दवाइयों पर कड़ी निगरानी रखी 
जाएगी, जिससे वे मिट्टी को विषाक्त न बना सकें। 
- वायु को दूषित होने से रोकने के लिए मोटरगाड़ियों में लगे एक्जोस्ट में 
सुधार किया जाएगा। 
4. नगरों में अधिक शोर को कम किया जाएगा। 
5. प्रति वर्ष 20 करोड़ वृक्ष लगाए जाएँगे। 
6. वनवासियों को परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ यह भी 
आवश्यक होगा कि अगर कोई किसी भी कारण से एक वृक्ष काटता है 
तो उसे तीन वृक्ष लगाने पड़ेंगे। 


w 


O 
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संस्कृति 


सार्वजनिक संचार माध्यम 
भारतीय जनता पार्टी बिचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपने 


आपको पुनः वचनबद्ध करती है। हम इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे- 

. समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को स्पष्ट मूलभूत अधिकार बना दिया जाएगा 
और इसे मात्र नागरिक की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त 
होनेवाला नहीं रहने दिया जाएगा। हे 

2. अखबारी कागज पर शुल्क हटाकर तथा अखबारों में विज्ञापन पर कर 
समाप्त करके समाचार-पत्रों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

. सन्‌ 979 के प्रसार भारतीय विधेयक को पुनरुज्जीवित किया जाएगा 
जिसके द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को अपने आप एक स्वायत्त 
निगम के रूप में बदल दिया जाएगा। इस निगम को आज बी.बी.सी. को 
प्राप्त स्वायत्तता से भी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। 

. सरकारी गोपनीयता अधिनियम पर इस दृष्टि से पुनर्विचार किया जाएगा 

कि इससे जानकारी प्राप्त करमे के अधिकार में कहाँ तक बाधा पहुँचती 

है और अमरीका की तरह सूचना की स्वतंत्रता के लिए एक कानून 
बनाया जाएगा। 

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की उत्तमता को बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के 

कार्यक्रमों संबंधी पी.सी. जोशी की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाएगा। 


७ 


> 


uw 


चलचित्र 
भारतीय जनता पार्टी मनोरंजन, शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के संबंध में सिनेमा 


की महान्‌ भूमिका को स्वीकार करती है। इसके साथ ही यह इस बात के प्रति 
भी सचेत है कि चलचित्रों में हिंसा और अश्लीलता के प्रदर्शन से जनता के नैतिक 
तथा सामाजिक तंतु को कितनी क्षति पहुँचती है। सैंसर तो केवल नकारात्मक 
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भूमिका ही अदा कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सोच-समझकर 
अच्छे सिनेमा का विकास किया जाए और उसे प्रोत्साहित किया जाए। भारतीय 
जनता पार्टी इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी-- 

।. '(ए' (वयस्क) तथा “यू' (सार्वजनिक) फिल्मों के अतिरिक्त चलचित्रों की 
एक 'क्यू' (उत्तम) श्रेणी भी बनाई जाएगी जिसे मनोरंजन कर से मुक्त 
रखा जाएगा। 

2. कला चलचित्रं तथा अन्य उत्तम चलचित्रों का प्रदर्शन करने के लिए 
बड़े-बड़े नगरों में विशेष रंगशालाओं को व्यवस्था की जाएगी। 

3. राष्ट्रीय चलचित्र नीति संबंधी कारंत समिति की सिफारिशों को क्रियान्चित 
किया जाएगा। 


कला 

कला जीबन का सार है। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार की कलाओं को 
प्रोत्साहित करेगी। यह विभिन्न कलाओं को शिक्षा, उत्पादन तथा जीवन का अंग 
बना देगी। 

रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह नियम बना 


देगी कि रंगमंच पर खेले जानेवाले सभी नाटकों को मनोरंजन कर से मुकत कर 
दिया जाए। 


खेल 


सरकार ने खेल मंत्रालय खोल दिया है, परंतु इसने इस संबंध में कोई नीति 
संबंधी निर्देश जारी नहीं किए हैं और इसके पास साधन बहुत कम हैं। भारतीय 
जनता पार्टी इस सबको बदल देगी और भारत को विश्व के ओलंपिक मानचित्र 
पर ले जाएगी। हम इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे-- 

।. खेलों को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया जाएगा। 

2. एक राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की जाएगी। 

3. सरकार के लिए सभी विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था करना 
आवश्यक होगा। 

4. क्रोड़ा-प्रांगणों, खेल के मैदानों, जिमनास्टिक के अखाड़ों, तरणतालों, 
आंतरिक क्रीड़ांगणों का देश भर में जाल बिछाने के लिए एक राष्ट्रीय 
खेल परिषद्‌ का गठन किया जाएगा। 

5. होनहार खिलाड़ियों के पोषाहार का ध्यान रखा जाएगा। 

6. राष्ट्रीय खेल संघ तथा राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद्‌ में राजनीतिक हस्तक्षेप 
समाप्त कर दिया जाएगा। 

7. राष्ट्रीय खेल संघ तथा राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद्‌ को खिलाड़ियों को 
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I vere 


सिखाने-पढ़ाने और तैयार करने का काम सौंपा जाएगा। हक 
8. अपमान और मनोबल को गिराने से बचाने के लिए सभी ऐसे खेलों पर 
ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें हम कुछ करके दिखा सकते हैं तथा 
और खेलों को थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाएगा जिनमें हम अच्छा 


प्रदर्शन नहीं कर सकते। हे 


चुनाव घोषणा-पत्र / 42! 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय सुरक्षा 


राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुख्य जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम करेगी। राष्ट्र की सुरक्षा 
एक पूर्ण समुच्चय है, जो आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक तथा 
कूटनीतिक तत्त्वों को मिलाकर बना है। आंतरिक सामंजस्य एवं राष्ट्र की सुदृढ़ 
एवं संयुक्त इच्छा-शक्ति राष्ट्र की रक्षा तैयारी का मूलभूत आधार है। अतः 
भारतीय जनता पार्टी सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों जैसे-जम्मू 
और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर प्रदेश तथा असम की सामाजिक तथा राजनीतिक 
गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करेगी। भारतीय कूटनीति हमारे राष्ट्रीय हितों 


की रक्षा करने में तभी सहायक हो सकती है जब यह सोद्देश्य विदेश नीति द्वारा 
पथ-प्रदर्शित हो। 


विदेश नीति 


भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करती रहेगी, जो 
विश्व शांति, निरस्त्रीकरण तथा एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति 
वचनबद्ध हो। हम यह समझते हैं कि विश्व को आर्थिक शोषण, बाह्य प्रभावों, 
प्रभुत्व जमाने की चेष्टा और सभी नए रूपों में बिद्यमान उपनिवेशवाद से बचाने 


के काम को अभी पूरा करना है। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को निरंतर 
शक्तिशाली बनाना हमारी नीति का एक मूल आधार होगा। भारतीय जनता पार्टी 
इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी-- 


।. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पुनः प्रगतिशीलता लाने के लिए कार्य किया 
जाएगा। 


2. दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर में उच्च 
को अस्वीकार कर दिया जाएगा। 


3. पड़ोसी देशों के साथ शांति, मित्रता तथा सहयोग की नीति का अनुसरण 
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च्च शक्तियों के हितों के प्रभुत्व 


किया जाएगा। 

4. भारत की एशियाई पहचान को फिर से स्थापित किया जाएगा जिसमें 
दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ रचनात्मक सहयोग की 
नीति पर अधिक बल दिया जाएगा। 

5. दक्षिण एशिया प्रादेशिक सम्मेलन को मजबूत बनाया जाएगा तथा निकट 
आर्थिक संबंधों को बनाने की ओर कार्य किया जाएगा जिसके फलस्वरूप 
प्रादेशिक साझे बाजार की स्थापना हो सके। 

6. अफगानिस्तान से विदेशी फौजों के हटाए जाने, अफगान समस्या के 
राजनीतिक हल, जो विदेशी हस्तक्षेप या दखलंदाजी से मुकत हो, के लिए 
नए सिरे से प्रयत्न किया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र एवं 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पुनः बना सके। 

7. एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य किया 
जाएगा। व्यापार तथा मुद्रा संबंधी सुधारों, उत्तर-दक्षिण वार्तालाप, जिससे 
उत्तर-दक्षिण सहयोग पर ज्यादा बल दिया जाए, आरंभ करने के लिए 
पहल की जाएगी। 

. ईरान-इराक युद्ध को समाप्त करने, लेबनान को समस्या को हल करने 
तथा अरब-इजराइल विवाद को खत्म करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों की 
ओर से पहल के लिए कार्य किया जाएगा। 

9. नामीनिया की स्वतंत्रता और विश्व भर में रंगभेद-नीति को अस्वीकार 

किए जाने के बारे में निरंतर प्रयत्न किए जाएँगे। 

।0. विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं, विशेष रूप से 

श्रीलंका में तमिलों की हालत, को सुधारने के लिए निरंतर कार्य किया 
जाएगा। 


00० 


रक्षा 

भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित कार्य करने की कोशिश करेगी-- 

।. अधिकतम रक्षा तैयारी। 

2. रक्षा आयुधों के संभरण के साधनों का विविधीकरण, स्वदेशी उत्पादन को 
अधिकतम करने, आत्मनिर्भरता तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर 
निरंतर बल दिया जाएगा। 

' रक्षा व्यय के प्रति अधिक सार्वजनिक जवाबदेही। 

भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 

5. रक्षा आयुधों की प्राप्ति तथा ठेकों से संबंधित विदेशी लॉबी का पता 
लगाया जाएगा और उसे खत्म किया जाएगा। 

6. सशस्त्र सेनाओं में सेवा की शर्तों को सुधारा जाएगा, जिससे कि देश में 
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प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवाओं को 
और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। 
यह एक गौरवमय एवं देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आपके सामने है, जिसे पूरा 
करने की भारतीय जनता पार्टी प्रतिज्ञा करती है। और यह पूर्ण इच्छाशकित, 
योग्यता तथा ईमानदारी से इसको अच्छी तरह पूरा करने में समर्थ है। इसके 
अनुशासित कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के लिए ईर्ष्या का विषय हें और इसका 
सामूहिक नेतृत्व, जिसके अनुपम अग्रणी श्री अटल बिहारी बाजपेयी हैं, इस देश 
में सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक प्रतिभाशाली हें। 
भारतीय जनता पार्टी सभी धमो के माननेवाले, सभी भाषाओं को बोलने वाले 
तथा सभी नस्लों के वर्गों की भलाई के लिए कार्य करेगी और उनको एक-दूसरे 
से विमुख करनेवाले प्रश्नों तथा शिकायतों को यथाशीघ्र उचित रूप से हल करने 
का प्रयत्न करेगी। यह इस बात में अपने विश्वास को पुनः दोहराती है कि सभी 
भारतीय राष्ट्र-निर्माण के कार्य में अनवरत रूप से सहभागी हें और सभी का 
आह्वान करती है कि वे अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र-निर्माण के 
कार्य में जुट जाएँ। मरहम लगाने और एक-दूसरे से समझौता कराने की यह 
प्रक्रिया उसी सरकार द्वारा नहीं की जा सकती जो पहले हमारी राष्ट्रीय सहमति को 
छिन्न-भिन्न करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी हरिजनों, गिरिजनों, 
पिछड़े वर्गों, पद-दलितों, मजदूरों, बेरोजगारों, कारीगरों तथा भारत की महिलाओं 
की हालत सुधारने के लिए एक बार फिर अपने आपको समर्पित करती है। 
किसानों की भलाई, भूमिहीन ग्रामीणों के उद्धार और देश के गरीब-से-गरीब 
व्यक्ति की हालत सुधारने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। 
भारत के नवयुवकों से हमारा विशेष अनुरोध है। आप ही देश के भविष्य 
हैं। आइए, एक नए भारत के निर्माण में हमारे साथ जुट जाइए। 
भारतीय जनता पार्टी आज की चुनौती को स्वीकार कर समय की माँग को पूरा 
करने के लिए अपने आपको समर्पित करती है और देश के समस्त नागरिकों को 
हमारी इन चिंताओं एवं आकांक्षाओं में भागीदार होने तथा मूल्य पर आधारित एक 
नए राज्यतंत्र की खोज में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करती है। 
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